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 लोक  सभा  11  बजे  म०पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए )

 प्रघनों  के  मोखिक  उत्तर

 पीपल्स  लिबरेश  न  आर्मो  श्रौर  टद्राइवल  नेशनल  वालंटियर्स  के बोच  संधि

 ]
 +303.  श्री  बाजू  बन  रियान  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  नेशनल  वालंटियसंਂ  और
 लिबरेशन  आर्मीਂ  के  बीच  अपनी  गतिविधियों  के  संबंध  में  कोई  संधि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  ञ

 )  इस  संबंध  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  पीपल्स  लिबरेशन  आर्मी
 और  ट्राइबल  नेशनल  वालं।टेयर्स  के  बीच  किसी  संधि  के  बारे  में

 सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  फिर  भी  ऐसे  समाचार  हैं  कि  पी०एल०ए०
 के  साथ  सम्पक  स्थापित  करने  के  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 वन  शिकि ऐसी  कोई  सूचना

 इन  संगठनों  की  गतिविधियों  पर  जिन्हें  गैर-कानूनी  संघ  घोषित  किया  गया  कड़ी
 निगरानी  रख  जा  रही

 श्री  बाज़ू  बन  रियान  :  रे  प्रश्न  का  प्रथम  भाग  यह  है  कि  क्या  भारत  ने  बर्मा  सरकार
 के  साथ  बर्मा  के  पश्चिमी  सीमा  क्षेत्र  में  उनको  वहां  से  बाहर  निकालने  की  कार्यवाही  संयुक्त  रूप  से
 करने  के  लिए  कोई  संधि  की  है  ताकि  पीपल्स  लिबरेशन  आर्मी  के  गुप्त  ठिकानों  का  पता  लगाया
 जा  सके  ?

 श्री  चिस्तामणि  पाणिप्रही  :  उन्होंने  क्या  मैं  नहीं  सुन  सका  ।
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 श्री  बाजू  बन  क्‍या  भारत  सरकार  ने  बर्माके  क्षेत्र  में  पीपल्स  लिबरेशन  आर्मी  के

 गुप्त  ठिकानों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  उनको  वहां  से  बाहर  निकालने  की  संयुक्त  कायंवाही  करने  के

 लिए  बर्मा  सरकार के  साथ  कोई  करार  किया  है  ?

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  ऐसा  कोई  भी  करार  नहीं  क्या  गया  है  ।  परन्तु  सीमा  पर  इन
 गतिविधियों  को  रोकने  के  हम  बर्मा  सरकार  के  साथ  बातचीत  कर  रहे  हैं  । ९३

 श्री  बाजू  बन  रियान  :  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  191.88  की
 पत्रिका  में  रु

 में  छुपे  समाचार  को  देखा  जिसमें  विस्तृत  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह
 कि  क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जानकारी  है  कि  त्रिपुरा  में  कांग्रेस  और  त्रियुरा  उप-जाति ("«

 युवा  समिति  के  गठजोड़  में  एक  से  अधिक  मंत्रियों  का  त्रिपुरा  नेशनल  वालंटियर्स  और  पीपल्स
 लिब  रेड  न  आर्मी  से  सीधा  संपक  जिसके  बारे  में  स्थानीय  दनिक  समाचार  त्रों  में  पत्र-व्यवहार
 प्रमाशित  हुआ

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  मुझे  आशा  है  कि  त्थ्य  कुछ  और  ही  जब  श्री  बिनांदा
 जमातिया  और  उसके  लगभग  80  सदस्यों  के

 पूरेछ  ग्रूप  ने  आत्मसमपंण  किया  तो  वे  माकसंवादी
 साम्यवादी  पार्टी  में  मिल  गये  और  इस  पार्टी  के अंग  बन  गये  ।

 श्री  सेफुहीन  चोधरो  :  आत्मसमपंण  करने  के  बाद  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  हमारी  खबरें  यह  हैं  कि......(व्यवधा

 आपने  प्रशन  पूछा  है  ओर  मै  उत्तर  दे  रहा  हू  ।

 श्रो  बसुरेव  झाचायय  :  आप  प्रइन  का  उत्तर  दें  ;

 श्री  सेफुद्दीन  चोधरी  :  वह  बात  को  तोड़  मरोड़कर  कह  रहे  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  शांत

 श्री  बसदेव  झआाचाय  :  यह  उनका  प्रइन  नहीं है

 श्रो  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  न  तो  त्रिपुरा  उप-जा/त  युवा  समिति  ओर  न  ही  कांग्रेस
 का  कोई  मंत्री  टद्राइबल  नेशनल  वालंटियर्स  अथवा  पीपल्स  लिबरेशन  आर्मी  से  संबंधित
 माननीय  सञस्थ  की  जानकारी  के  लिए  यह  बताया  जाता  है  कि  त्रिपुरा  उपजाति  युवा  समिति  ने

 हमेशा  यह  चाहा  है  कि  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियर्स  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  संपूर्ण
 त्रिपुरा  राज्य  को  अज्ञात  क्षेत्र  घो.षत  किया  जाना  इस  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियर्स

 अथवा  पीपल्स  लिवरेशन  आर्मी  के  साथ  कोई  संबंध  होने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।  केवल
 सी०पी०एम०  के  लोग  और  त्रिपुरा  के  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  ही  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियर्स  छापामारों
 के  सभी  संबंधियों  के  पास  गए  थे  ।  वह  उनके  रिश्तेदारों  के  पास  गए  जब  यह  पूछा  गया

 2
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 है
 कि  वह  दौरा  क्‍यों  कर  रहे  हैं  और  उनके  रिश्तेदारों  से  क्यों  मिल  रहे  हैं  तो  उन्होंने  कहा  कि  वह
 उनको  मनाने  का  प्रयास  कर  रहै  हैं  ताकि  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियर्स  आतंकवादी  गतिवि/धयां  छोड़

 सी०पी०एम०  उनके  प्रन्‍नन  का  उत्तर  दिया  इससे  आपका  क्‍या
 प्रतलब  है  ?  आप  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियर्स  छापामारों  के  साथ  मिले  हुए
 ब्रै  आपके  दल  में  और  इसीलिए  जब  हमने  इसको  एक  अजश्ञांत  क्षेत्र  घोषित  किया  आप
 इतने  अधिक  उत्तेजित

 श्री  बसुदेव  ध्ाचार्य  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी
 |  कि  त्रिपुरा  नेशनल  वालंटियर्स  फोसं--त्रिपुरा  एंटी-नेशनल  वालंटियर्स  फोर्स  को  बंगलादेश  में
 शिक्षण  दिया  जा  रहा  है  और  बंगलादेश  का  इस्तेमाल  भीतरी  प्रदेश  के  रूप  में  क्या  जा  रहा  है  ।
 |  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  मामले  को  बंगलादेश  सरकार  के  साथ
 भी  उठाया  है  ।

 :  करो  जितासणि  पाणिपग्रही  :  ट्राइबल  नेशनल  वालंटेयर्स  छापामारों  की  इन  सभी  गतिविधियों
 को  हम  पड़ोसी  सरकार  के  साथ  उठा  रहे  हैं  ।

 ओर  बसुदेव  झ्ाचायय  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  प्रधानमंत्री  ने  उनके  साथ  यह
 ग़मला  उठाया

 है
 कि  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियर्स  के  छापामारों  को  वहां  पर  प्रशशक्षण  दिया  जा

 |  पुणे  में  उच्च  कम्प्यूटर  अनुसंधान  केस

 *304,  भरी  के०  एस०  राव  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ।

 क्या  देश  में  सुपर  कम्प्यूटरों  के  डिजाइन  तैयार  करने  और  उनव  निर्माण  करने  के  लिये

 े
 में  उच्च  कम्प्यूटर  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 '

 इस  केन्द्र  की  स्थापना  पर  सम्भावित  व्यय  का  ब्योरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक  स्था  पेत
 कया  और

 क्‍या  इस  केन्द्र  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  किसी  विदेशी  कम्पनी  से  परामर्श  किया  जा

 एहा  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोश्चोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 प्लेक्ट्रॉनिको  झोर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के० आर०  :  से
 एक  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 ॥ं  विवरण

 .  तथा  सरकार  संसाधन  की  समानान्तर  वास्तुकला  पर  आधारित  सुपर  कः्प्यूटरों
 है  विकास  के  लिए  पुणे  में  एक  उन्नत  अभिकलन  अ्रौद्योगिकी  विकास  केन्द्र  की  स्थापना

 हु
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 Fe
 कर  रही  उन्‍नत  अभिकलन  प्रौद्योगिकी  विकास  केन्द्र  देश  में  उन्नत  कम्प्यूटरों  के

 विकास  के  लिए  एक  समय-बद्ध  प्रौद्योगिकी  अभियान  की  परियोजना  है  |  उन्‍नत  अभिकलन

 प्रौद्योगिकी  विकास  केन्द्र  द्वारा  विकसित  तकनीकी-जानकारी  को  उपयुक्त  समय  पर  विनिर्माण  के

 लिए  अन्तरित  कर  दिया  जाएगा

 तीन  वर्षों  में  इस  केन्द्र  की  स्थापना  पर  आने  वाला  अनुमानित  व्यय  37  करोड़  रु०  होने
 की  सम्भावना  है

 तथा  उन्‍नत  अभिकलन  प्रौद्योगिकी  विकास  केन्द्र  की  स्थापना  एक  वेज्ञानिक  संस्था

 के  रूप  में  शीक्र  ही  की
 जाएगी  ।

 नहीं  ।

 श्री  के०  एस०  राव  ;  अमरीका  और  दूसरे  यूरोपीय  देशों  में  कायंरत  ऐसे  बहुत  से  लोग  हैं  जिसको
 *

 कम्प्यूटर  प्रौद्यो|गकी  में  विशेषज्ञ  माना  जाता  विशेषकर  इनमें  से  एक  श्री  राजा  रेड्डी  हैं  जिनको *
 उस  देश  में  ही  उच्च  विशेषज्ञ  माना  जाता  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 वह  कुछ  अनिवासी  भारतीयों  को  इस  परियोजना  से  सम्बद्ध  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  के०  आर०  नारायणन  :  हम  कुछ  अनिवासी  भारतीयों  को  इस  परियोजना  से  लेना  चाहते
 हैं  ।  जहाँ  तक  श्री  राजा  रेड्डी  का  सम्बन्ध  वह  पहले  से  ही  कम्प्यूटर  प्रणाली  की  पांचवी  पीढ़ी
 के  विकास  के  बनायी  गयी  अन्तर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञ  समिति  में

 श्री  के०  एस०  राव  :  क्‍या  अनिवासी  भारतीयों  का  सहयोग  सिर्फ  प्रौद्योगिकी  और  जानकारी
 हासिल  करने  में  लिया  जाएगा  अथवा  क्‍या  उनको  शेयर  पूंजी  अथवा  वित्तीय  मामलों  में  शामिल  होने
 के  लिए  भी  कहा  जा  रहा  है  ?

 श्री  के०  आर०  नारायणन  :  जहाँ  तक  समानान्तर  प्रक्रिया  विकास  परियोजना  का  सम्बन्ध
 हम  न  तो  किसी  अनिवासी  भारतीय  अथवा  न  ही  किसी  दूसरे  देश  को  इसमें  भाग  लेने  के  लिए  कह
 रहे हैं  ।  यह  पूर्णतया  स्वदेशी  भारतीय  कार्यक्रम  अगर  प्रतिष्ठित  अनिवासी  भारतीय  इस
 परियोजना  में  शामिल  होना  जो  कि  एक  भारतीय  परियोजना  तो  हम  उनको "93089
 करेंगे  ।

 कक
 श्री  डो०  एन०  रेडडो  :  क्‍या  मैं  सरकार  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  कया  लगभग  सभी  विभागों

 में  कम्प्यूटरीकरण  करने  की  कोई  नीति  है  ?  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि
 इससे  समूचे  देश  में  हमारे  युवकों  के  रोजगार  के  अवसर  कम  हो  जायेंगे  ?

 श्री  के०  आर०  नारायणन  :  सही  कहा  जाये  तो  प्रइन  कम्प्यटर  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  बारे
 में  नहीं  यह  सरकारी  कार्यालयों  में  प्रौद्योगिकी  के  ल  करने  के  बारे  में  है

 को  बताया  जाता  है  कि  लोगों  को  बेरोजगार  दिये  बगर  कार्यालयों

 हमारे  पास  एक  कार्यंत्रम

 ओ  झानन्द  गजपति  राजू  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सुपर  कम्प्यूटर  क॑
 खरीद  में  इतनी  अधिक  देरी  क्‍यों  की  गयी  है  ।  यद  इसमें  और  देरी  होती  है  तो  कृषि-जलवाय  क्षेत्री

 4
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 दूसरी  मौसम  सम्बन्धी  आवश्यक  बातों  पर  निगरानी  नहीं  हो  अगर  अमरीका  यह

 पर  कम्प्यूटर नहीं  देता  है  क्या  सरकार  जापान  और  रूस  से  लेने  पर  विचार  करेगी  ?

 ओ  के०  आर०  नारायणन  :  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  क्रे  एक्स  ०  एम  ०पी  ०-14
 पर  कम्प्यूटर  की  खरीद  के  लिए  हमने  पहले  से  ही  अमरीका  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर
 र  रखे  हैं  ।  यह  कम्प्यूटर  इस  वर्ष  किसी  समय  भी  आ  जायेगा  ।

 जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  के  भ्रन्तगंत  योजनाएं

 +305.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  की  प्रायोगिक  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  1985-86,

 अाकाई

 और  1987-88  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कितने  विकलांग  व्यक्त  लाभान्वित  हुए  और
 योजना  पर  खर्च  की  गई  घनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  योजना  के  अन्तगंत  किए  गए  काय॑  की  समीक्षा  की  गई  और  यदि  तो
 उसके  क्‍या  परिणाम  और

 इस  योजना  को  अन्य  राज्यों  में  लागू  करने  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारो  एक  विवरण  सदन
 के  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 परियोजना  निदेशक  के  कार्यालय  द्वारा  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  की  अपनी-अपनी
 मासिक  प्रगति  रिपोर्टों  के  आधार  प्रत्येक  जिला  पुनर्वास  केन्द्र  की  परियोजना  के  कार्य  का

 आंतरिक  मूल्यांकन  नियमित  रूप  से  किया  जाता  है  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  उपयक्त
 सुधारात्मक  उपाय  करने  को  सलाह  दी  जाती  अभी  तक  बाहरी  एजेंसी  ने  कोई
 औपचारिक  मूल्यांकन  नहीं  किया  है  ।

 यह  एक  प्रायोगिक  परियोजना  है  जिसे  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ओर  इसका  बड़े
 पैमाने  पर  इसके  मूल्यांकन  के  परिणाम  एवं  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निमर
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 ८  —  ी  अ  अदा  कसी  55  नी

 डा०  कृपा  लिषु मोई  :  हालांकि  माननीय  मंत्री
 ने

 विस्तार  में  उत्तर  दिया  तथापि  मेरे

 है  कि  विकवांग  वे के  ढौयत  एक
 लोग  विकलांग  और  इनके  पुनर्वास

 की  आवश्यकता  इस  सन्दर्भ  में  विभिन्‍न  जिलों  में  प्रायोगिक  परियोजना  आरम्भ  की  गयी  थी

 तु  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ते  जिला  प्रायोगिक  योजना  की  कार्य॑निष्पत्ति  के  बारे  में  बताया  है  ।
 इस  योजना  के  तहत  आबं  टत  की  गयी  घनराशि  बहुत  ही  कम  यह  तो  पंत  १२  एक  पत्थर
 फेंकने  अथवा  समुद्र  में  एक  बंद  के  समान  है  |  इस  सन्दर्भ  मैं  यह  जानना  हूं  कि  हमारे  देश
 में  विक्लांगता  वितनी  प्रकार  की  हैं  और  भोरे  समिति  की  सिफारशों  को  जानने  के  बाद  मंत्री  इससे
 किस  प्रकार  निपटने  जा  रहे  हैं  ।

 डा०  राजेन्द्र  कुमारो  बाजपेयो  :  चार  प्रकार  को  विकलांगता  दृष्टि

 बहरापन  और  गुूंगापन  से  सम्बन्धित  और  मानसिक  जब  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  को
 आरम्भ  क्या  गया  तो  ये  शारोरिक  रूप  से  विकलांग  लोगों  को  लेते  थे  परन्तु  हमने  अपने
 कार्यक्रम  में  दृष्टि  सम्बन्धी  विकलांगों  तथा  मानसिक  रूप  से  विकलांगों  को  शामिल  क

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हमारे  देश  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  का  यह  कार्य  बहुत
 महत्वपूर्ण  है  और  यह  दिन  प्रतिदिन  बढ़ता  ह्ञ  रहा  लगभग  1.25  करोड़  लोग  विकलांगता
 से  पीडित  हैं  ।  हाल  ही  में  न्‍न्यायमूरति  बहरूल  इस्लाम  की  अध्यक्षता  में  हमने  एक  समिति  का  गठन
 किया  है  और  यह  समिति  इनके  पुनर्वास  की  समस्याओं  के  बारे  में  विस्तार  से  विचार  कर
 और  इस  बात  पर  भी  विचार  कर  रही  है  कि  समाज  को  विकलांगों  के  साथ  कंसा  व्यवहार  करना
 चाहिए  ।  रिपोर्ट  को  प्राप्त  के  पश्चात्‌  हम  इस  पर  अपनी  एक  राष्ट्रीय  नीति  का  निर्माण  कर  स

 जहां  तक  भोरे  आयोग  की  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  वह  भी  हमारे  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  का
 अग

 Al  a  al |
 गण  ow  न

 ०  कृपा  सिध  भोई  :  मैं  मंत्री  के  उत्तर  से  प्रसन्‍न  हूं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  :
 यह  प्रायोगिक  योजना  आरम्भ  नहीं  को  जानी  चाहिए  इसको  राष्ट्रीय  विकलांगता  उन्मूलन
 कार्यक्रम  के  रूप  में  नही  चलाना  चाहिए  वयोंकि  अखिल  भारतीय  भौतिक  चिकित्सा  और  पुनर्वास
 संस्थान  स्वास्थ्य  विभाग  में  बम्बई  में  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  मंत्री  प्रधान  मंत्री  से
 इस  संगठन  को  कल्याण  मंत्रालय  के  अन्तगंत  लेने  के  लिए  प्रस्ताव  करेंगे  और  एक  जोरदार  कायंत्रम
 आरम्भ  करेंगे  जिसमें  इस  राष्ट्रीय  विकलांगता  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  सभी  जिले  आने
 साहिए  ।  यदि  ऐसा  है  हम  2000  ईसबी  तक  सबके  लिए  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  में  सफलता  प्राप्त
 कर  सकते  हैं  ।

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपंयी  :  बम्बई  इंस्टीट्यूट  आफ  फिजिकली  हैन्डीकंप्ड  काफी
 पहले  स्थापित  किया  गया  था  ।  स्वास्थ्य  मंत्रालय  इसको  देखभाल  करत  इस  संस्थान  में  पुनर्वास
 भी  एक  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विकलांगों  को  सभी  चारों  श्रेणियों  के  लिए  हमारे स

 केन्द्र  कार्यक्रम  को  स्वीकृति  मिलने  चार  राष्ट्रीय  संस्थान  पहले  से  ही  स्थापित
 त्नीय  संस्थान  भी  स्थापित  किए  गए  यदि  हम  यह  समभते  हैं  कि  बम्बई  संस्थान

 1
 तो  फिर  हम  उस  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 झरी  चितामणि  जेना  :  अपना  विवरण  रखते  माननीय  मंत्री  कुछ  राज्यों  जहाँ  पर
 ऐसा  कार्यक्रम  लागू  किया  जा  रहा  दी  गयी  धनराशि  के  बारे में  उल्लेख  नहीं  किया  क्या  मैं

 8 हे
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 उनसे  यह  जान  सकता  हूं  कि  किन  कारणों  से  उन  राज्यों  विशेषकर  उड़ीसा  जहाँ  पर  यह
 कार्यक्रम  लागू  किया  जा  रहा  वर्ष  1987-88  में  कोई  भी  धनराशि  नहीं  दी  गयी  ?  मैं  यह  भी
 जानना  चाहता  हूं  कि  उस  वित्तीय  वर्ष  में  वया  ऐसी  धनराशि  उड़ौसा  राज्य  को  दी  जा  रही  है  ?

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  उड़ीसा  में  प्रथम  जिला  पुनर्वास  केन्  0983-84  में  स्थापित
 किया  गया  इसको  मुवनेश्वर  अस्पताल  के  साथ  जोड़ा  गया  था  ।  आरम्भ  इसको  किसी
 जिला  अस्पताल  से  जोड़ते  हम  अपना  जिला  पुनर्वास  केन्द्र  आरम्भ  कर  रहे  हैं  ।
 जब  भवन  बा  निर्माण  हो  जाता  है  तो  सिर्फ  तब  ही  हम  दूसरे  स्थान  पर  स्थानांतरित  करते
 उड़ीसा  को  भी  सभी  प्रकार  की  सहायता  मिली  ।  वर्ष  1983  उड़ीसा  में  6.60  लाख  रुपये  का
 आवर्ती  खर्च  था  ।  घन  दिया  गया  अनावर्ती  खर्च  भी  जो  10.40  लाख  बंठता  दिया  गया
 था  ।  हम  आवर्ती  और  अनावर्ती  खर्च  देते  जा  रहे

 श्री  बो०  तुलसी  राम  :  अध्यक्ष  जी  मंत्री  महोदया  अभी  कह  रही  थीं  कि  इसकी  छान-बीन
 करने  और  रिपोर्ट  देने  के  लिए  हम  एक  कमेटी  बिठा  रहे  मैं आपसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  विकलांग
 लोगों  के  लिए  एम्प्लायमैंट  में  क्या  ऐसा  कोटा  निर्धारित  करने  का  सरकार  का  कोई  विचार  है  ?

 अध्यक्ष  इनमें  विसी  का  हाथ  नहीं  है  और  किसी  का  पांव  नहीं  लेकिन  पालियामैंट
 में  आ  जाने  के  बाद  हम  सब  कुछ  रहते  हुए  भी  निकम्मे  हो  जाते  आपके  हुए  हम  कभी-कभी
 कुछ  गड़बड़ी  कर  लेते  लेकिन  मैं  पूछता  चाहता  हूं  कि  मैंटत  और  साइक्लौजिकल  जो
 लोग  होते  क्या  उनके  लिए  भी  आप  इस  कमेटी  में  कुछ  सोच  रहे  क्या  ag  ऐसी  योजना  बना

 है  हैं  जिससे  उन  लोगों  को  ठीक  किया  जाए  ;  उनकी  मदद  के  लिए  आप  क्या  करने  वाले  हैं  ?

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयो  :  अगर  आप  इलाज  करवाना  चाहते  हैं  तो  करवा  दूंगी  ।

 झी  थो०  तुलसी  राम  :  हमारे  पास  तो  ठीक  कराने  के  कई  इलाज  लेकिन  जी

 परमीशन  नहीं  देते  हैं  ।
 अध्यक्ष

 लोक  शिकायत  निदेशालय

 |]  #

 +307.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  ४

 औओ  बो०  आओओनिवास  प्रसाद  :

 क्या  भ्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  जनता  की  शिकायतों  की  सुनवाई  के  लिए  कंबिनेट  सचिवालय  के
 अंतगंत  लोक  शिकायत  निदेशालय  स्थापित  करने  का  विचार

 निदेशालय  द्वारा  किस  प्रकार  की  शिकायतों  की  सुनवाई  की  और



 मौलिए  उत्तर  16  1988

 यह  प्रस्तावित  निदेशालय  कब  तक  अपना  कार  प्रारम्भ  कर  देगा  और  आम  जनता  को

 इससे  कितना  लाभ  होगा  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लचितासलि  :  जो  हां  ।

 और  -  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सचिवालय  के  अन्तगंत  प्रस्तावित  लोक  शिकायत  निदेशालय  1.4.1988  से  कार्य
 करना  प्रारम्भ  कर  प्रारम्भ  में  इस  निदेशालय  के  अधिकार  क्षेत्र  में  डाक  तथा  दूर  संचार

 मंत्रालय/विभाग  तथा  आथ्िक  कार्य  विभाग  का  बेंकिंग  प्रभाग  शामिल  किए  इसके  आगे
 अन्थ  मंत्रालयों  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  इस  निदेशालय  के  अधिकार  क्षेत्र  में  लाए  जाने
 पर  इस  संबंध  में  प्राप्त  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्णय  लिया

 यह  निदेशालय  शिकायत  पर  केवल  तभी  विचार  करेगा  जबकि  शिकायतकर्ता  संबंधित

 मंत्रालय/विभाग  से  एक  समुचित  समय  के  भीतर  पपैंका  कोई  संतोषजनक  निवारण  कराने  में  असफल
 रहता  है  और  शिकायत  ऐसी  गंभीर  प्रकृति  की  होनी  चाहिए  जो  कि  निदेशालय  में  विस्तत  छानबीन
 किए  जाने  योग्य  हो  ।  यह  निदेशालय  किसी  मंत्रालय/विभाग  में  उत्पन्न  होने  वाले  नीति
 संबंधी  मामलो  अथवा  मंत्रालय/विभाग के  प्रभारी  मंत्री  के  स्तर  पर  पहले  ही  निपटाई  गई  याचिकाओं
 पर  कारंवाई  नहीं  करेगा  ।  यह  निदेशालय  सेवा  संबंधी  मामलों  मामलों  को  छोड़कर  जिनका
 संबंध  सेवान्त  प्रसुविधाओं  के  मुगतान  से  वाणिज्यिक  करारों  अथवा  ऐसे  जो  न्‍्यायाघीन
 हैं  अथवा  जहां  निर्णय  लेने  के  लिए  अद्धं-न्यायिक  क्रिया-विधियां  निर्धारित  की  गई  से  सम्बद्ध
 शिकायत  पर  भी  विचार  नहीं  करेगा  ।

 भरी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  हमें  आपके  संरक्षण  की  आवश्यकता  पड़  रही
 मेरा  प्रदन  है  :

 *

 किस  प्रकार  की  शिकायतें  निदेशालय  द्वारा  सुनी  जायेंगी  ?

 लेकिन  उसका  उत्तर  दिया  है  कि

 यश्षपि  निदेशालय  का  इससे  कोई  सम्बध  नहीं  होगा  ।  वह  इस  पर  विचार  भी  नहीं  करेगा  4
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 जो  काम  डायरेक्ट्रेट  नहीं  करेगा  उसका  तो  उत्तर  माननीय  मंत्री  जी  ने  दे  दिया  है  जबकि  मैंने  अप
 में  स्पष्ट  रूप  से  यह  पूछा  है  कि  डायरेवट्रेट  क्या-क्या  व-रेगा  और  कौन-कौन  सी  शिकार

 सुनेगा  ?  इन  सब  का  उत्तर  माननीय  मंत्री  जी  को  स्पष्ट  रूप  से  बताना  चाहिए

 श्री  खितामणि  पाणिग्रही  :  यह  5.1.1985  को  प्रधान  मंत्री  का  राष्ट्र  के  नाम  प्रसारण  «

 परिणाम  उन्होंने  कहा  कि  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  एक  प्रभावी  कार
 प्रणाली  कार्यालयों  में  और  जनता  से  अधिक  सम्बंध  रखने  वाले  विभागों  में  स्था(प८  की  जायगी  ।”,
 प्रशासनिक  प्रणाली  की  कमयों  को  जानना  आवश्यक  है  जो  शिकायतों  का  मौवा  देती  इसलि
 इसे  न  केवल  एक  एक  मामले  के  आधार  पर

 ही  नहीं  लिया  जायेगा  परन्तु  इस  प्रणाली  में  पाई  ग
 प्रशासनिक  कमियों  से  भी  निपटा  जाना  माननीय  स  शिवायत  कक्ष  के  मुरु
 उद्देश्यों  को जानना  चाहते  हैं  जिसे  स्थापित  किया  गया  है  जो  इस  प्रकार  हैं  :

 प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  में  शिकायतों  को  दूर  करने  की  आन्तरिक  ।

 प्रशास'नक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  द्व।रा  निगरानी  के  रूप  में  बाह्य  काये
 प्रणाली  ।

 मा  त्रमंडल  सचिवालय  के  अधीन  शिकायत  दर  करने  वा  एक  स्वत्न्त्र  प्राधिकरण  ।

 इस  लोक  शिकायत-दक्ष  की  हर  बुघवार  को  बंठक  होगी  ।  जो  1  1988  से  छुरू  हुਂ
 -  प्रत्येक  मंत्रालय  अपने  प्रति।नधि  को  इस  बेठक  में  लाएगा  भी  शिकायतें  आयेंगी  त॑

 उन्हें  समिति  द्वारा  सुना  जाएगा  और  इन  मामलों  का  अध्ययन  किया  जायेगा  और  जिन  शिकायतों  क

 संबंधित
 मंत्रालयों  द्वारा  नहीं  निपटाया  गया  था--हमारे  पास  चार  मंत्रालय  हैं--अगर  उन्हें  समयबर

 कार्यक्रम  में  नहीं  लिया  जाएगा  तो  इन  शिकायतों  को  इस  शिकायत-कक्ष  द्वारा  देखा  जाएगा  जिसरे
 कि  जनता  की  शिकायतों  को  दूर  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 V_
 कक

 श्री  बनवारी  साल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  मैंने  स्पष्ट  रूप  से  यह  पूछा  है  कि  जनता  की  जं
 आम  शिकायतें  हैं  उनका  कंसे-निवारण  होगा  ?  जंसे  कि  ठेकों  में  भ्रष्टाचार  का  मामला  इसवे
 बारे  में  तो

 आपने  लिख  दिया
 है

 कि  कमशियल  शिकायतें  नहीं  सुनी  जायंगी  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंग
 कि  यदि  कांट्रेक्टर  ने  भ्रष्टाचार  किया  तो  उसकी  शिकायत  कहां  सुनी  जायेगी  ?  एक  गरीब  आदर्म
 को  यदि  बैंक  ने  वर्जा  देने  से  मना  कर  क्ट्रेंट  को  डायरेक्टली  एप्रो्

 कर  सकता  है  या  नहीं  ?  और  बहुत  से  दूसरे  महत्वपूर्ण  मामले  क्या  इसके  अन्दर  आयेंगे या  नहीं  ?
 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  स्व-साधारण  के  दुख  और  दर्द  की  सुनवाई  यहां  तक  हो  सकेगी  यः

 नहीं  ?  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 से

 इसका  साफ  तौर  से  उत्तर  जानना  चाहूंगा  जिससे हम  जनता  के
 इस  बारे में  बता

 तो  क्‍या  वह  इ

 ll



 फैलिक  उत्तर  16  1986

 शी  चितामणि  पाणिप्रहो  :  विवरण  में  यह  दिया  गया  है  कि  यदि  समुचित  अवधि  के  भीतर
 उम्बन्धित  विभाग/मंत्रालय  शिकायतों  को  दूर  करने  में  असफल  रहता  है  तो  निदेशालय  शिकायतों

 विचार  करेगा  ।  इसका  हिसाब  लगाया  जा  रहा  वह  पहले  सम्बन्धित  मंत्रालय  को
 ब्रायेगी  और  अगर  मंत्रालय  उचित  समय  के  भीतर  उस  शिकायत  का  निपटान  नहीं  करता  है  तो
 ॥ह  सीधे  ही  म॑  त्रमंडल  सचिवालय  को  जायेगी  और  फिर  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  इसलिए
 परे  सब  बातें

 क्रो  ए०  चाल्स  :  ऐसे  संकड़ों  मामले  हैं  जिनकी  शिकायतें  कई  वर्षों  से
 दूर  नही  की  गई

 मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  इन  शिकायतों  को  सुना.जाएगा  और  उचित  समय  के  भीतर  दूर
 कया  जायेगा  ।  उचित  शब्द  हमेशा  होता  है  ।  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  समय  सीमा

 निर्धारित  की  जायेगी--जंसे  तीन  छः  महीने  या  एक  जिसमें  इन  शिकायतों  पर  विचार
 किया  जायेगा  और  अन्तिम  उत्तर  दिया  जायगा  ,

 थी  चितामणि  पाणिग्रही  :  हमने  समय  सीमा  पर  निर्णय  लिया  अगर  मंत्रालय  द्वारा
 इसका  3-4  महीरों  में  निपटाया  नहीं  जायेगा  तो  यह  गुँघे  लोक  शिकायत  निदेशालय  में  जायेगी  ।

 श्री  श्ताउरं  हमान  :  1947  से  हम  शिकायत  कक्षों  के  बारे  में  सुन  रहे  हैं  लेकिन  वास्तव  में
 कार्य  कुछ  नहीं  होता  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  प्रस्तावित  शिकायत  कक्ष  और  राज्य  शिकायत
 कक्षों  के  बीच  कोई  सम्बंध  होगा  या  नही  ।  लगभग  सभी  राज्यों  में  राज्य  शिकायत  कक्ष  हैं  जो  या
 तो  कुछ  मामलों  में  मुख्यमंत्री  के अधीन  या  दूसरे  मामलों  में  गृह  मंत्रालय  के  अधीन  कार्य  कर  रहे  हैं  ।
 कई  राज्यों  में  ऐसा  है  ।  क्‍या  केन्द्रीय  शिकायत  कक्ष  राज्य  सरकारों  से  सम्बंधित  कुछ  बहुत  गम्भीर
 शिकायतों  को  निपटाने  के  लिए  सम्बंधित  राज्यों  को  आवश्यक  सलाह  देती  है  या  उनका  निरीक्षण
 करती  है  ।

 भी  चितासनि  पाणिप्रही  :  एक  बार  हमारा  लोक  शिकायत  निदेशालय  बहुत  अच्छा  काम  कर
 जायेगा  तो  लोगों  की  शिकायतों  को  देखने  और  उनकी  सहायत  करने  के  लिए  हम  इस  प्रतिरूप  को
 राज्य  सरकारों  को  भेजेंगे  ।

 हो  अताउ  रहमान  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  आपकी  योजना  में  जिला  स्तर  पर  शिकायत
 कक्ष  है  ।

 भी  जितामणि  पाणिग्रहो  :  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारी  भी  विभिन्‍न  राज्यों  में  कार्य  कर  रहे
 अगर  इन्हें  की  गई  शिकायतों  को  भली  प्रकार  देखा  नहीं  जाता  है  तो  सम्बंधित  व्यक्ति  इस

 निदेशालय  को  सीधे  अपनी  शिकायतें  भेज  सकता  *

 श्री  अताउरंहमान  :  मेरा  प्रइन  राज्यों  में  दायर  की  गई  शिकायतों  के  बारे  में  है  ।

 गृह  संत्रो  शूटा  :  अध्यक्ष  हमें  कोई  एतराज  नहीं  यदि  यह  सदन  इस
 बात  को  सही  मानता  है  तो

 *
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 हम  गह  मंत्रालय  के  माध्यम  से  राज्यों  में  भी  शिकायतों  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 अमरीका  के  विदेश  विभाग  को  रिपोर्ट  .

 +
 *308,  प्रो८  के०  बी०  थासस  :

 श्रीमती  बसवराजेश्वरी

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अमरीका  के  विदेश  विभाग  की  एक  ऐसी  रिपोर्ट  की  जानकारी

 जिसमें  बताया  गया  है  कि  भारत  में  मानव  अधिकारों  की  रक्षा  नहीं

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  और  सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  हाँ  ।

 है हालाँकि  कुछ  हद  तक  भारत  की  आलोचना  को  गई  फिर  भी  रिपोर्ट  में  यह

 गया  है  कि  “1987  के  दौरान  कुल  मिलाकर  भारतीय  मानवाधिकार  स्थिति  अपेक्षाकृत  अपरि

 क्‍

 बनी  रही  लेक्नि  व्यावहारिक  रूप  में  इस  स्थिति  में  राज्य  दर  राज्य  आधार  पर  कुछ  भिन्‍नता  रही

 भारत  एक  लोकतांत्रिक  देश  है  और  वहाँ  को  जनता  को  रक्षा  के  लिए  ठोस  और  कान
 उपाय  उपलब्ध  लेकिन  इसको  घरेलू  कठिनाइयों  से  मानवाधिकार  से  संबद्ध  काफी  समस्याएँ
 रही  हैं  ।”  इस  रिपोर्ट  को  तेयार  करने  के  कार्य  से  सरकार  सम्बद्ध  नहीं  रही  है
 सरकार  इस  रिपोर्ट

 में
 निहित  सभी  मूल्यांकनों  से  सहमत  नही  है  ।

 ब्रो०  के०  वी०  थामस  :  निजी  एजेन्सियाँ  और  अमेरिका  सरकार  की  एजेन्सियाँ  भारत
 बदनाम  करने  का  एक  सुनियोजित  प्रयास  कर  रही  यह  धारणा  पैदा  करने  का  प्रयास  किया
 रहा  है  कि  अल्प  संख्यक  विशेष  रूप  से  सिखों  और  मुसलमानों  को  भारत  में  सताया
 रहा  है  और  उनके  अधिकार  और  विशेषाधिकार  सुरक्षित  नहीं  हैं  विदेशों  विशेष  रूप
 अमेरिका  में  हमारे  दूत  अपने  देश  को  राजनीतिक  घटनाओं  की  सही  स्थिति  बताने  के  बारे  में
 कर  रहे  हैं  ?

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  मुझे  आशा  थी  कि  माननीय  सदस्य  उस  रिपोर्ट  से  सम्बन्धित  प्रइन

 ही  अपने  को  सीमित  रखेंगे  जिसे  अमेरिका  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  किया  जा  रहा  वे  हर  साल
 रिपोर्ट  निकालते  हैं  ।  ऐसा  करना  उनके  लिए  अनिवायं  है  और  वे  विश्व  के  सभी  देशों  के  लिए

 करते  हमने  इस  रिपोर्ट  को  देखा  इन  दोनों  के  सकारात्मक  और  नकारात्मक  पहलू  5  |

 मैं सदन और माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस देश को इस बारे में किसी देश के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है कि यह मानवीय अधिकारों और इसी प्रवार के मामलों पर क्‍या करता हमने यह रिपोर्ट देखी है ।
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 :  अब  हमारे  प्रतिनिधि  विदेशों  में  क्या  कर  रहे  हैं  मैं  उस  बारे  में  कहना  सर्वप्रथम

 पर  रे  यहां  एक  स्वतन्त्र  प्रेस  जो  कुछ  यहां  हो  रहा  है  लोग  उसे  पढ़ते  समाचार  पत्र

 हैं
 और  ले  को  इयक  तो  हम  यह

 विदेशों  में  अपने  मिशनों  के  माध्यम  से  करते  हैं  और  यह  लगातार  किया  जा  रहा  चाहे

 प ता  भरिक  हो  या  विश्व  का  कोई  भी  देश  हो

 तर कभी  हम  समभते  हैं
 कि  ऐसे  मामले  क  ता

 पै*  श्रो०  के०  बो०  थामस  :  अमेरिका  में  प्रचार  माध्यमों  से  हमारे  हितों  को  बदनाम  करने  का
 क  प्रयास  किया  जा  रहा  बहुत  से  भारतीय  लोग  अमेरिका  सरकार  में  और  निजी  एजेन्सियों

 प्वा  काफ़ी  महत्वपूर्ण  पदों  पर  हैं  केरल  के  समान  ही  हमारे  अनेक  सांस्कृतिक  संगठन  अमरीका
 शहर  में  हमारे  मलयाली  संगठन  अमरोका  में  जो  लोग  महत्वपूर्ण  पदों  पर  है

 जद्चन्‍्हींने  तथा  निजी  संस्थाओं  ने  व  हमारे  अपने  संगठनों  ने  घटनाओं  की  स्पष्ट  छवि  प्रस्तुत  करने  के

 क्रर्यी  कया  उपाय  वि.ए  ?  यदि  पंजाब  में  गोली  चलतो  है  अथवा  हैदराबाद  में  साम्प्रदायिक  दंगे  होते
 तो  अक्सर  अमरीका  के  संचार  माध्यम  उसकी  गलत  छवि  पेश  करते  हमारे  अपने

 संगठन  देश  की  स्पष्ट  छवि  प्रस्तुत  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  कर  रहे  हैं
 ?

 ओ  के०  नटवर  सिह
 :  अमरोका  में  बहुत  से  सभुदायों  के  अनेक  संगठन  हैं  ।  वे  हमारे

 गरतीय  दूतावास  तथा  न्यूयार्क  व  सेन  फ्राँसिको  में  महावाणिज्य  दूत  से  सम्पर्क  बनाए  रहते  हैं  ।  जेसा

 कारक  मैंने  कहा  जब  कोई  विशेष  घटना  घटती  है  तो  उसको  जिम्मेदारी  तुरन्त  हमारे  दूतावास
 कक्षोते  हैं  ।  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  अमरीका  सरकार  द्वारा  मानव  अधिकारों  पर  प्रस्तुत  की  गई  एक
 तो  हुर्पोट  से  है  तथा  मैं  इस  विशिष्ट  मुद्दे  तक  ही  अपना  उत्तर  सीमित  रखने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।
 कई  दि  माननीय  सदस्य  इस  विषय  कि  वहाँ  भारतीय  समुदाय  क्‍या  कर  रहे  सूचना  प्राप्त  करना
 शिकाहते  हैं  तो  उन्हें  मुके  इसकी  सूचना  देनी  चाहिए  तथा  मैं  उन्हें  पूरी  जानकारी  दे

 दूंगा  ।

 करत॑  ब  nm  ..  _-.  _  ०  री
 श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  श्रीमन  ।  क्‍या  माननीय  मंत्नी  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 ह  जो  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  जा  रही  हैं  सिर्फ  अन्य  देशों  को  नजरों  में  भारत  को  बदनाम  करने  के

 जायेगेए  की  जा  रही  हैं  अथवा  क्‍या  राजनीतिक  भावना से  प्रेरित  हैं
 ?  इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या

 राज्यतिक्रिया
 है

 ?  मैं  जानना  चाहूंगी  कि  क्‍या  अभी  हाल  ही  में  जेनेवा  में  हुई  बंठक  में  इस  समस्या  पर
 ्चा  की  गई  थी  ?

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  अमेरिका  में  प्रेस  स्वतन्त्र  भारत  में  भी  प्रेस  स्वतन्त्र  वे  प्रतिदिन
 स  प्रकार  की  बातें  छापते  यदि  अमेरिका  में  इस  प्रकार  का  कोई  समाचार  छपता  है  तो  उन्होंने
 पे  कुछ  लिखा  है  उससे  मुझे  कोई  परेशानी  नहीं  हुई  तथा  मैं  नहीं  समझता  कि  उन्हें  भी  इसके  लिए

 हैं  ।  घिक  चितित  होने  की  आवद्यकता  है  |  यदि  वास्तव  में  यह  गलत  छा  है  तथा  इससे  उस  देश  के
 निदेशथ  हमारे  सम्बन्ध  बिगड़ते  हैं  तो  हम  इसे  उठाएंगे  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  जेनेवा  बंठक के  बारे  में

 सदस्य  क्‍या  सोचती  हैं  ।  मैं  उनकी  समस्‍या  नहीं  समभ  पाया  ।  इसलिए  क्रपया  आप  इसे ननाय  स

 कक्ष  |

 हरा  सकती  हैं  ।

 श्री  चम्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  राजनयिक  चंन  की  नींद  सोते  हैं  ।

 बात  *  श्री  के०  नटबर  सिंह  :  आप  प्रयास  कीजिए  तथा  हमें  भी  चंन  से  सोने  नहीं  दीजिए  ।

 12  आीमतो  बसवराजेश्वरी  ;  श्रीमन  ।  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  मैं  समझी  नहीं  ।
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 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  माननीय  मंत्री  अपने  उत्तर  में  पूरी  जानकारी  न  देने  का  प्रयास
 कर  रहे  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा कि  क्या  उन्हें  उस  रिपोर्ट  जिसमें  भारत
 में  जो  कुछ  हो  रहा  उसका  उल्लेख  किया  गया  निश्चित  जानकारी  है  ।  तथा  यदि  वे  ऐसा  सोचते
 हैं

 कि  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  तो  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  मंत्री  महोदय  ने  उसका  राजनयिक  स्तर  पर
 अथवा  अन्य  रूप  से  कोई  विरोध  क्या  जिससे  उन्हें  बताया  जा  सके  कि  उन्हें  हमारे  आंतरिक
 मामलों  में  दखल  देने  का  कोई  हक  नहीं  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  के  मामले  को  बिगाड़ना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 श्री  के०  नटबर  सिह  :  हमने  यह  अनेक  बार  कहा  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इस  रिपोर्ट  को
 इसके  अच्छे  व  बुरे  दो  पहलू  भारत  में  सिखों  के  साथ  किए  जा  रहे  कथित  व्यवहार  में

 मानवाधिकारों  क़े  उल्लंघन  के  बारे  में  पिछले  वर्ष  अगस्त  1987  में  जो  घटना  जानकारी  में  आयी
 काँग्रेसਂ  के  17  सदस्यों  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  अमेरिका  के  राजदूत  को  लिखा  हमने  तुरन्त

 यहाँ  और  अमरीका  में  अमरीका  सरकार  के  साथ  इस  बारे  में  बात  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में
 दत  श्री  वेरनाम  ने  इन  17  काँग्रेस  सदस्यों  को  पत्र  लिखा  था  ।  हमने  कहा  था

 कि  हम  इस  पत्र  से  पूर्णतया  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।  हमने  तुरन्त  इसे  उठाया
 अमरीको  राज

 माननीय  सदस्य  का  कहना  ठीक  है  कि  जब  इस  प्रकार  का  मामला  सामने  आता  है  जिसमें
 भारत  की  गलत  छवि  पेश  की  जाती  है  जिससे  क्षोम  उत्पन्न  हो  सकता  है  हमें  उस  मामले  को  तुरन्त
 उठाना  चाहिए  ।  यदि  आवश्यक  हो  तथा  सम्भव  हो  तो  हम  इसे  जल्द  से  जल्द  हल  करने  का  प्रयास
 करते  है  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  उच्च  स्तर  पर  हल  करने  का  प्रयास  करते  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  श्रीमन  ।  इस  तथ्थ  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भारत  व
 रीका

 दोनों  ही  सॉस्क्ृतिक  रूप  से  अन्य  प्रकार  से  आपस  में  सम्बन्ध  बढ़ाने  के  इच्छुक  क्या  सरकार
 यह  ठीक  समभती  है  कि  कम  से  कम  इस  समय  भारत  में  उनके  राजदूत  को  बुलाया  जाय  तथा  उसे

 यहाँ  हमारे  देश  के  मानवाधिकारों  को  स्थिति  से  अवगत  कराया  जाए  ?  मेरे  माननीय  मित्र  अच्छे

 व  बुरे  दोनों  पक्षों  कें  विषय  में  बात  कर  रहे  थे  ।

 जहाँ  तक  बुरे  पहलू  का  सम्बन्ध  है  आपको  उन्हें  सूचना  देनी  चाहिए  तथा  सलाह  देनी  चाहिए
 कि  वे  यह  ध्यान  रखें  कि  अमरीका  द्वारा  इस  प्रकार  की  चीजों  जो  भारत  के  हित  में  नही  हैं
 प्रकाशित  न  किया  न  तंयार  किया  जाए  व  अमल  में  न  लाया

 थी  के०  मटवर  सिह  :  सभा  के  सबसे  वरिष्ठ  सदस्य  होने  के  नाते  जैसा  कि  माननीय  सदस्य
 जानते  हैं  कि  यह  विषय  नया  नहीं  है  यह  समय-समय  पर  उठता  रहा  हम  अमरीका  के  राजदूत
 से  सम्पर्क  बनाए  हुए  यह  वाधिक  रिपोर्ट  प्रतिवर्ष  निकलती  यह  कोई  अभृतपूर्व
 है  ऐसा  विश्व  में  हर  देश  में  प्रतिवर्ष  होता  है  ।  यह  अमरोकी  पद्धति  है  ।  हम  उनकी  पद्धति  को
 बदल  नहीं  सकते  ।  संक्षेप  में  हम  कह  सकते  हैं  कि  भारत  एक  स्वतन्त्र  देश  है  कोई  भी  आ  सकता  है
 तथा  भारत  का  जायजा  ले  सकता  यहाँ  उनका  एक्र  बड़ा  दूतावास  यहाँ  उनका  वरिष्ठ

 राजदूत  जब  हम  आवश्यक  समभते  हैं  हम  मामले  उनकी  जानकारी
 में

 लाते  हैं  ।  वह  भारतीय
 समाचार  पत्र  पढ़ते  वह

 भारतीय  टेलिविजन  हुँ  ।  वह  संसद  सदस्यों  से  मिलते  हैं  ।  वह
 जहाँ  चाहते  हैं  जा  सकते  हैं तथा  यदि  वह  गलत  छवि  पेश  करते हैं  तो  हम  निश्चय ही  उसे  ठीक
 करेंगे  ।
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 ओर  बो०  एन०  भाडग्रिल  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय से  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  हमारी
 सरकार  का  अमरीका में  मानवाधिकारों  के  उल्लंघन  पर  इसका  इसी  प्रकार  की  कोई  रिपोर्ट  पेश
 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  के०  नटबर  सिंह  :  हमारे  यहाँ  ऐसा  कोई  कानून  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  की  रिपोर्ट  तैयार
 की  लेकिन  सदन  को  याद  होगा---माननीय  सदस्य  स्वयं  एक  वरिष्ठ  मंत्री  वे  जानते  हैं  कि
 अमरीका  में  अह्वेत  लोगों  के  साथ  बर्ताव  के  मामले  में  अथवा  अन्य  किसी  देश  में  किसी  भी  प्रकार  के
 उल्लंघन  के  मामले  में  हमने  खुले  आम  इस  सदन  में  तथा  प्रेस  में  आलोचना  की  सिर्फ  अमरीका

 ही

 वहेज  सम्बन्धी  सामलों  के  लिए  लोक  प्रदालतें

 309,  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : श्लरैणु  गु

 क्‍या  सरकार  का  दहेज  सम्बन्धी  मामलों  को  निपटाने  हेतु  लोक  अदालतें  आयोजित  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  पो०  :  ओर  लोक

 अदालतों  द्वारा  जिन  मामलों  पर  कारंवाई  की  जाती  है  उनमें  दहेज  सम्बन्धी  विवादों  ववाहिक
 मामले  भी

 होते  हैं  ।

 डा०  फूलरेणु  गरहा  :  वर्ष  1987  तक  दीवानी  अदालतों  में  दहेज  सम्बन्धी  कितने  झगड़े  लम्बित

 हैं  कितने  निपटा  दिये  गये  हैं  ?

 श्री०  पी०  शिवश्ंकर  :  मुर्भे  खेद  है  कि  प्रइन  सामान्य  अदालतों  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।
 प्रषन  लोक  अदालतों  से  सम्बन्धित  है  ।  जो  बात  बताई  गई  है  वह  यह  है  कि  कानूनी  सहायता  योजना

 से  सम्बन्धित  समिति  के  अनुसार  विवाह  सम्बन्धी  अब  तक  निथटाये  गये  मामलों  की
 जिसमें  दहेज  सम्बन्धी  मामले  मी  शामिल  हैं  परन्तु  अलग  से  दहेज  श्रम्बन्धी  मामलों

 नहीं  है  ।

 डा०  फूलरेणु  गुहा
 :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  अभी  तक  लोक  अदालतों  के  कार्यकरण  की

 कोई  समीक्षा  की  गई  यदि  तो  प्राप्त  परिणामों  के  सम्बन्ध  में  गुणात्मक  और  गुणवत्तात्मक
 जानकारी  क्‍या  है

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  लोक  लतें  सामान्य  न्यायालयों  वा  काम  कर  रही  हैं
 ।  अब  तक  प्राप्त

 जानकारी  के  अनुसार  1658  लोक  अदालतों  का  आयोजन  किया  गया  था  तथा  10  लाख  से  अधिक
 मामलों  का  निपटारा  किया  गया  है

 ।  इन  लोक  अदालतों  के  जरिये  1053616  मामलों  को  हल  किया
 गया है  ।  लेक  अदालत  तथा  कानूती  सहायता  समिति  व्यवस्था  में  कुछ  वर्ष  के  अनुमव के  बाद  हमने
 कानून  बनाया  है  जिसे  सभा  पिछले  वर्ष  पारित  कर  चुकी  उस  कानून  के  नियम अब  बनाये  जा
 रहे  हैं  ताकि  इसे  लागू  करने  के  उद्देश्य  स ेघोषणा  की  जा  सके  |
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 डा०  फूलरेणु  गुहा  :
 क्षमा

 कीजिए  ।
 मेरे  प्रइन  का  पूरा  जबाब  नहीं  दिया गया  मैंने  पूछा

 है  कि  क्या  अब  तक  लोक  अदालतों  के  कार्यकरण  की  समीक्षा की  गई  मेहरबानी  करके  आप  हाँ
 या  नहीं  में  उत्तर  दीजिए  ।

 शलौ०  पी०  शिवशंकर  :  मैंने  कहा  है  कि  लोक  अदालतों  के  कायंकरण  के  बारे  में  कुछ  वर्ष  के

 अनुभव  के  बाद  हमने  कानूनी  सेवायें  प्राधिकरण  अधिनियम  1987  बनाया  है  जिसे  गत  वर्ष  पारित
 कर  दिया  गया  था  ताकि  इन  लोक  अदालतों  को  कानूनी  शक्तियाँ  दी  जा  केवल  गवाहों  इत्यादि
 को  बुलाने  के  उद्देश्यों  क ेलिए  ही  नहीं  बल्कि  जो  भी  निर्णय  किए  जायें  उन्हें  इस  न्यायालय  के  उद्देश्यों
 हेतु  दीवानी  न्यायालयों  का  निर्णय  माना  जाये  ।

 डा०  चन्ट्रशेखर  शत्रिपाठी  :  शब्द  बहुत  व्यापक  इसमें  विभिन्‍न  तरह  के

 बहू  को  कानूनी  तौर  पर  विच्छेद  इत्यादि  शामिल  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान
 सकता  हूं  कि  दो  वर्षो  में  लोक  अदालतों  द्वारा  बहुओं  को  जलाने  सम्बन्धी  कितने  मामले  निपटाये  गये
 हैं  अथवा  ये  अदालतें  वास्तव  में  देश  में  बहुत  जटिल  किस्म  के  मामलों  को  बहुत  मामूली
 किस्म  के  मामलों  को  निपटा  रही  हैं  ?

 थी  पी०  शिवह्वंकर  :  जब  यह  प्रश्न  दहेज  सम्बन्धी  मामलों  के  बारे  में  पूछा  गया  उसी  समय
 मैं  इसका  जवाब  दे  चुका  हूं  कि  दहेज  सम्बन्धी  मामलों  की  संख्या  कानूनी  सहायता  समिति  ने  हमें
 नहीं  दी  है  ।  मेरे  लिए  बहू  को  जलाने  सम्बन्धी  मामलों  की  सही  संख्या  बताना  मुश्किल  है
 जिसका  पता  कानूनी  सहायता  समिति  ने  लगाया

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  यह  प्रतिदिन  का  रोग  है  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  दहेज  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  संशोधन
 पर  हमने  एक  कानून  पारित  कर  दिया  है  तथा  ऐसे  मामलों  को  इस  द्वारा  निपटा  जा  सकता
 परन्तु  चूंकि  मैं  अपने  उत्तर  को  केवल  कानूनी  सहायता  समिति  तथा  लोक  अदालतों  ही  सीमित
 रख  रहा  मैं  निविदन  करता  हूं  कि  जव  कभी  कानूनी  सहायटा  समिति  द्वारा  विवरण  उपलब्ध
 करा  दिया  जायेगा  उसी  समय  वे  आंकड़े  दे  दिये  माननीय  सदस्य  ने  यह  प्रइन  पूछा  था  कि
 क्या  कानूनी  सहायता  समिति  बहुत  छोटे  मामलों  को  निपटा  रही  ऐसा  नहीं  वास्तव
 यह  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  काफी  संख्या  में  बड़े  मामलों  का  हल  इस  कानूनी  सहायता  समिति  तथा
 लोक  अदालतों  द्वारा  निकाला  गया  है  तथा  दुघंटना  दावे  इत्यादि  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  लोगों  को
 50  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  मुआवजे  का  भुगतान  किया  गया  है  ।

 शीमती  ऊषा  ठक्‍कर  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि
 हमारे  समाज  में  दहेज  लेने  व  देने  का  मुख्य  काम  जो  उसके  लिए  एक  समिति  का  गठन  करने  के
 लिए  कुछ  सोचा  गया  है  ?

 कानून  बनाने  से  भी  सब  होता  है  लेकिन  हमारे  यहां  लोगों  पर  सामाजिक
 दबाव  पड़े  उसके  लिए  क्या  महिलाओं  और  युवाओं  को  कोई  समिति  गठित  करने  जा  रहे  हैं  जिससे
 कि  सामाजिक  दबाव  के  लिए  यह  महिलाएं  युवाओं  में  जा  कर  काम  करें  ?

 ओर  पी०  शिवशंकर  :  मेरे  पास  में  मंत्री  महोदया  बेठी  आपने  जो  प्रइन  पूछा  है  उसका
 उत्तर  वह्‌  कभी  आपको दे  देगी  ।
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 बंगलोर  में  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के  काम्प्लेक्स  का  विस्तार

 #310,  भरी  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  स्थित  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के  काम्प्लेक्स  में  विस्तार  की

 गूँजाइश

 यदि  तो  इस  दिशा  में  कया  कदम  उठाए  गए

 क्या  बंग  जौर  स्थित  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिवस  काम्पलेक्स  को  कोई  कार्य  सौंपा
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  भ्लोर  पूर्ति  विभाग  में  र।ज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :
 से  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  बंगलौर  काम्पलंक्स  में  स्थापित  सुविधाएं

 रक्षा  आवश्यकताओं  के  लिए  एक  डिवीजन  से  आरम्भ  किए  गए  बंगलौर  काम्पलंक्स  ने
 इन  वर्षों में  प्रग  छः  डबी  जन

 है  इसमें  जल्दी  ही
 इन  वर्षों में  प्रगति  की  है ओर  अब  इसके  डिवीजन  इसमें  जल्दी  ही एक  और  डिवीजन
 अर्थात्‌  एरोस्पेस  डिवीजन  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 बंगलौर  डिवीजन  का  भावी  विस्तार  भविष्य  की  आवश्यकताओं  पर  निमंर  करेगा  ।  उन्नत
 हल्के  हेलीकाप्टरों  और  हल्के  युद्धछकः  विमानों  के  विकास  से  सम्बन्धित  परियोजनाएं  पूरी  होने  पर

 हें  बंगलौर  काम्पलंक्स  को  सौंपे  जाने  को  सम्भावना

 हा०  बो०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  मु्े  खुशी  है  कि  एच०  ए०  एल०  बंगलौर  में  एक  और
 प्रभागਂ  बनाये  जाने  को  सम्भावना

 है
 तथा  उन्नत  हल्के  हेलीकॉप्टर  और  हल्के  लड़ाकू

 बनाने  का  काम  इस  प्रभाग  को  सौंपा  जायेगा  ।  वया  मैं  जान  सकता  हं  कि  इन  दोनों  यानि
 उन्‍नत  हलके  हेलीका[प्टर  तथा  हल्के  लड़ाकू  विमान  बनाने  में  एच०ए०  एल०  को  समय  लगेगा
 तथा  इस  कार  में  सहयोगी  कौन  आप  किस  देश  से  प्रौद्योगिको  का  आयात  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  वास्तव  में  यह  उन्‍नत  हल्का  हेलीकॉप्टर  अपने  ही  लोगों  द्वारा
 विकसित  क्या  गया  है  और  हल्का  लड़ाकू  विमान  भी  हमारे  अपने  लोगों  द्वारा  हो  तैयार  किया  जा
 रहा  परन्तु  कुछ  मामलों  में  हम  अमरीका  ठथा  फ्रांस  जैसे  दूसरे  देशों  को  सहायता  ले  रहे  हैं  ।

 श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  उत्पादन  कब  त
 शुरू  हो  जायेगा

 और  क्‍या
 प्रोद्योगिक

 हस्तान्तरण  अथवा  हमारे  देश  के  जो  सक्ष  प्रौद्योगिकी  को
 आत्मसात  कर  लेंगे  ?  इसमें  से  कितनी  प्रौद्योगिकी  स्वदेशी  है  तथा  इन इन  विमानों  का  कितना  भाग
 आयातित  प्रौद्योगिकी  से  बनेग

 झी  शिवराज  बो०  पाटिल  :  उन्नत  हल्के  हेलीकॉप्टर  का  नमूना  अगले  वर्ष  तक  तैयार  हो
 जायेगा  ।  इसका  उत्पादन  1992  में  शुरू  हो  जाने  की  सम्भावना  हल्के  लड़ाकू  विमान  का
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 नमूना  1990  के  दशक के  प्रार/म्भक  वर्षों  में  तैयार  हो  जायेगा  तथा  उत्पादन  1993-94  में  छुरू  हो
 सम्भावना  पे जाने  की  सम्भावना

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  क्या  मैं  यह  और  बता  सकता  हूं  कि  हमारा  उद्देश्य
 पगकी  को  पूर्णतया  आत्मसात  कर  लेने  का  है  ।

 थी  इसाजोत  एरोनॉटिव्स  के  ठीक  साथ  ही

 हैएरोनॉटिक्स  लंबोरट्रीਂ  स्थापित  की  गई  थी  ताकि  वे  एक  दूसरे  के  क्रिया-कलापों  में  सहयोग  दे  सके  ।

 मै  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  जेसा  कि  कई  पत्रिकाओं  में  दिया  गया  कि  अपने
 रक्षा  विमान  के  लिए  आयातित  प्रौद्योगिकी  पर  निर्मरता  की

 ओर  भुकाव  बढ़ता  जा  रहा  जिस

 उद्देश्य  के  लिये  राष्ट्रीय  एरोनॉटिक्स  प्रयोगशाला  की  स्थापना  की  गई  थी---इसने  विगत  में  भी  बहुत
 अच्छा  कार्य  किया  है  अर्थात्‌  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  की  सहायता  से  अपने  खुद  के  डिजाइन  तेयार  करना

 कार्य  की  कमी  के  कारण  वह  प्रयोगशाला  बेकार  होती  रही  है  तथा  यहां  कार्य  रत  भारी  मात्रा
 में  इंजीनियर  तथा  विशेषज्ञ  पर्याप्त  कायं  के  लिए  तरस  रहे  हैं  जो  उन्हें  ज्यस्त  रख  सके  तथा  उनकी
 प्रतिमा  को  प्रयोग  में  लाया  जा  सके  ।

 WC
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 श्री  शिवराज  यो०  पाटिल  :  इस  प्रयोगशाला  के  पास  कुछ  परियोजनायें  हैं  और  यह  उन  पर
 कायं  कर  रही  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  प्रयोगशाला  को  आड्डर  मिलते  हैं  और  तब  उस  ५र  कार्य  करती
 है  ।  उनके  पास  अपनी  परियोजनायें  भी  यह  प्रयोगशाला  तथा  इस  प्रयोगशाला  में

 वैज्ञानिक  तथा  टेक्नालाजिस्ट  हल्के  लड़ाकू  विमान  के  विकास  में  भी  सहयोग  दे  रहे  हैं  ॥  कई  अन्य
 क्षेत्रों  में  भी  उनकी  सुविज्ञता  उपलब्ध  है  ।

 श्री  अजय  मुशरान  :  माननीय  रक्षा  मंत्री  ने  अभी  कहा  है
 कि  उनका  इरादा  प्रौद्योगिकी  को

 पूर्णरूप  से  आत्मसात  करने  का  हूँ  ।  अब  जहाँ  तक  उन्नत  हेलीकॉप्टर  तथा  हल्के  लड़ाकू  विमान  के
 निर्माण  का  सम्बन्ध  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  उनका  निर्माण  निर्धारित  लक्ष्य  पर  कर
 लिया  क्‍या  माननीय  मंत्री  बतायेंगे  कि  क्या  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लिमिटेड  में  शोध  तथा
 विकास  के  लिये  कोई  अन्त्निहित  योजना  क्योंकि  फिलहाल  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  ताकि  दिन
 प्रतिदिन  का  शोघ  तथा  विकाश  कार्य  इन  विमानों  के  निर्माण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  किया
 जाये  ।

 श्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  प्रौद्योगिकी  को  आत्मसात  करना  वास्तव  में  एक  बहुत  बड़ी  समस्या

 है  ।  प्रौद्योगिकी  विभिन्‍न  प्रकार  की  हैं--वस्तु  तेयार  करने  की  कल  पुर्ज  बनाने  सम्बन्धी
 व्यवस्था  बनाने  सम्बन्धी  वायुयान  वायुयान  इंजन  बनाने

 सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  इत्या:द।  हमारे  पास  कुछ  अश्रौद्योगिकी  कुछ  क्षेत्रों  में  हमारे  लिये  यह

 री  हम  बाहर  से  मदद  लें  ।  हम  बाहर  से  सहायता  लेते  हैं  तथा  उस  प्रौद्योगिकी
 को  आत्मसात  करने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  हम  उसी  प्रोद्योगिकी  पर  नहों  परन्तु  हम  उस

 प्रौद्योगिकी  में  सुघार  करते  हैं  और  फिर  हम  आत्मसात  की  गई  प्रौद्योगिकी  के  संयोजन  से  अन्य
 प्रौद्योगिकी  भी  विकसित  करते  हैं  तथा  बाहर  से  प्राप्त  करने  के  बाद  इसमें  सुधार  करते  हैं  ।  यह

 प्रक्रिया  जारी  हँ  है|  प्रौद्य  गकी  के  विकास  पर  एच७  ए०  एल०  एक  निश्चित  घ  नराशि  खच  कर

 रहा  हूँ  ।  उनके  यहाँ शोध  तथा  विकास  संस्थान  भी हैं  ।  दर्ष  1986-87  में  उन्होंने  प्रौद्योगिकी  विकास
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 पर  लगभग  44  करोड़  रुपये  खर्च  किये  हैं  जब  के  1982-83  में  उन्होंने  केवल  करोड़  रुपये  खर्च

 किये  थे  ।  इस  प्रकार  एच०ए०एल+  में  प्रोद्यो  गिकी  विकास  के  लिये  क्षमता  में  हृद्धि  करने  का  प्रयास

 किया  जा  रहा  हूँ  ।

 शाशान्नों  के  उत्पादन  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 +311,  श्री  एथ०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  17.5  करोड़  टन  अनाज  के
 उत्पादन  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  हेतु  कोई  नई  योजना  और
 मानेदंड  निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वोरेन

 :  और  .  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 रातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  व.म  से  कम  175  मिलियन  टन  के  स्तर  का  खाद्यान्न  ,
 उत्पादन  प्राप्त  कब्ने  के  योजना  आयोग  के  कृषि  के  प्रभारी  सदस्य  की  अध्यक्षता  वाले  कृतिक
 बल  ने  एक  कायं-योजना  का  ढांचा  तंयार  किया  इस  का्यं-योजना  में  उन  जिलों  के  जहां
 थोड़े  सम्य  में  अधिक  उत्पादन  प्राप्त  करने  की  क्षमता  चयनात्मक  नीति  अपनायी  गई  है  ।

 चना  तथा  अरहर  को  पांच  खाद्यान्न  फसलों  के  संबंध  में  14  राज्यों  के  कुल  169
 जिलों  में  यह  योजना  छुरू  की  जानी  कायं-योजना  की  कार्यनीति  चुने  हुए  जिलों  में  उत्पादन
 में  आने  वाली  बाधाओं  वन  पता  लगाने  और  उनको  दूर  करने  को  परिकत्पना  को  गई  इस
 उद्दे्य  के  लिए  आवद्यक  इस  समय  चल  रही  स्कोमों  तथा  कायंक्रमों  के  अन्तर्गत  उपलब्ध

 मौजूदा  प्रावधानों  से  प्राप्त  किए  जाने  हैं  और  दो  वर्ष  की  रोमित  अवधि  में  विशिष्ठ  बाघा  दूर  करने
 के  जहां  बहुत  जरूरी  वहां  मामूली  सी  वृद्धि  कर  दी  जाएगी  ।  विस्तत  जिला-वार  कार्य
 योजनाएँ  राज्य  सरकारों  द्वारा  जो  1988  से  अमल  में  लाई  त॑यार  की  जानी
 केन्द्रीय  स्तर  पर  इस  कार्य-योजना  को  कार्यान्वित  करने  को  नोडल  जिग्मेदारो  कृषि  और  सहकारिता
 मंत्रालय  के  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  की  होगी  ।

 करो  एच०  थो०  पाटिल  :  वया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  कार्य-योजना  के  अन्तगंत  चुने  गए
 जिलों  का  नाम  फसलवार  और

 जिलेवार
 जान  सवता  हूं  जिसके  अन्तगंत  वहां  मौजूद  उत्पादन  की

 रुकावटों  का  पता  लगाया  जाएगा  ?
 है

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  पी०  :  कनटिक  में  चुने  गए
 जिलों  के  नाम  उत्तरी  गुलबर्गा  और
 दक्षिणी  केनरा  इन  सभी  9  जिलों  को  चावल  के  लिए  चुना  गया

 आओ  एच०  बो०  पाटिल  :  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग
 द्वारा  निर्धारित  खाद्याननों  के  मूल्य  व्यावसायिक  फसलों  से  बहुत  कम  हैं  और  इसलिए  किसान
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 खाद्याननों  की  बजाय  व्यावसायिक  फसलों  को  और  अधिक  अपना  रहे  क्या  सरकार  के
 ऐसी  योजना  का  प्रस्ताव  है  जिसमें  ओर  अधिक  समर्थन  मूल्य  देकर  लक्ष्य  अजित  करने  के  लिए
 खाद्याननों  के  उत्पादन  को  और  अधिक  लाभकारी  बनाया  जाएगा  ?

 श्री  पो०  शिवशंकर  :  यह  अनुपूरक  मुख्य  प्रश्न  के  साथ  जुड़ा  हुआ  नहीं  इसका  सम्बन्ध
 कृषि  मूल्य  आयोग  से  है  और  यह  ऋषि  मंत्रालय  के  अन्तगंत  आता  इसलिए  उसके  लिए  पृथक
 च्न  क॑

 थी  सो०  माधव  रेड्डी  :  कार्य  योजना  में  जिला  स्तर  पर  भी  विचार  किया  गया  मैं
 जानना  चाहूंगा  कि  कया  विस्तृत  ब्यौरा  तेयार  कर  लिया  गया  क्‍या  राज्यों  से  सलाह  मशविरा

 लिया  गया  यदि  नहीं  तो  क्‍या  इस  प्रस्ताव  पर  19  तारीख  को  होने  वाली  राष्ट्रीय  विकास
 परिषद  की  बंठक  में  चर्चा  क्योंकि  यह  खाद्यान्न  उत्पादन  को  बढ़ाकर  1750  लाख  टन  करने
 करा  प्रइन  ऐसा  करना  कोई  मजाक  नही  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  कया  राज्यों  के  साथ  ठोस
 योजनाओं  पर  चर्चा  हुई  है  ।

 श्री  बोरेन  सिह  ऐंगती  :  जिलों  के  चयन  को  अन्तिम  रूप  देने  से  पहले  केन्द्र  सरकार
 ने  7  फरवरी  1988  को  राज्य  सरकारों  के  साथ  बातचीत  की  थी  ।  राज्य  सरकारों  से  बातचीत
 करने  के  बाद  ही  चौदह  राज्यों  में  जिले  चुनने  के  इस  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  था  ।

 श्री  सी०  माधव  रेट्टी  :  यह  आप  पहले  ही  कह  बुके  हैं  ।

 करो  पी०  शिवद्ांकर  :  आपका  प्रश्न  था  कि  क्‍या  राज्य  सरकारों  को  विश्वास  में  लिया  गया
 था  और  उनके  साथ  विचार  विमर्श  किया  गया  मेरे  माननीय  साथी  आपको  उत्तर  देने  का
 यत्न  कर  रहे  हैं  और  कह  रहे  हैं  कि  7  फरवरी  1988  को  एक  बंठक  हुई  थी  जिसमें  इन  सभी  चोदह
 राज्यों  के  अधिकारियों  को  बुलाया  गया  था  और  ब्यौरे  पर  चर्चा  हुई  उन्होंने  कुछ  वेकल्पिक
 योजनाएं  भी  दी  उन  पर  भी  चर्चा  हुई  थी  ।  ब्यौरे  के  विषयों  पर  अत्येक  जिले  के  सन्दर्भ  में
 भी  चर्चा  हुई  थी  और  हम  इस  निष्कषं  पर  पहुंचे  हैं

 कि  इस  उद्देश्य  के  लिए  169  जिले
 अवश्य  ही  निर्धारित  किये  जाएं  ।

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  कार्यक्रम  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  और  उन  प्राधिकारियों  के साथ
 भी  चर्चा  करने  के  लिए  कृषि  मंत्री  ने  ।8  तारीख  को  मुख्यमंत्रियों  और  क्रृषि  मंत्रियों  की  बेठक

 बुलाई  है  ।

 क्री  विजय  एन०  पाटिल  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  इस  पर  आधे  घंटे  की
 चर्चा  के  लिए  अनमति  मिलनी  चाहिए  ।

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  :  आज  उत्पादन  बढाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  किसानों  को
 सबसे  बड़ी  कृषि  सहायता  या  लाभकारी  मूल्य  के  रूप  में  ही  दे  सकती  इस  सम्बन्ध
 में  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  आज  किसान  वर्तमान
 समर्थन  मूल्यों  को  लाभकारी  या  उचित  नहीं  मानते  हैं  ?  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मैं  जान  सकता  हूं
 कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इन  लाभकारी  मूल्यों  में  वृद्धि  की  वांछतीयता  पर  विचार  करेगी  ?

 शी  पो०  शिवशंकर  :  यह  मामला  मेरे  साथी  कृषि  मंत्री  महोदय  के  विचाराघीन  है  ।
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 प्रो०  मघु  दंडबते  :
 अपने  बजट  भाषण  में  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  पहले  ही

 स्वीकार  किया  है  कि  इस  बार  खाद्याननों  के  उत्पादन  में  100  से
 110  लाख  टन  तक  कमी आई

 यह  सात  से  दस  श्रतिशत  के  लगभग  हूँ  ।  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  क्‍या  माननाय  मंत्री  महोदय  हमें
 बताएंगे  हमारी  कृषि  अभी  भी  वर्षा  पर  निर्मर  है  तो  वे  कौन  सी  ठोस  योजनाएं  लागू  कर
 रहे  हैं  ताकि  बेहतर  जल  प्रबन्ध  के  द्वारा  हमारे  कृषि-उत्पादन  का  वर्षा  पर  निर्मर  होना  काफी  हद
 तक  कम  हो  जाए  ?  यदि  वे  इस  तथ्य  को  स्वीकार  करते  हैं  तो  जल  प्रबन्ध  की  योजः  का  ठोस
 ब्यौरा  क्‍या  जिन  पर  वे  कायंवाही  करना  चाहते  हैं  !

 4

 हि

 हो  पी०  शिवशंकर  :  माननीय  सदस्य  ने  जल के  बेहतर  प्रबंध  के  बारे  में  प्रश्न  किया
 वास्तव  में  मैं  प्रारम्भ  में  ही  बताना  चाहता  हूं  कि  कृषि  मंत्रालय  और  योजना  आयोग  का  भी

 अनुमान  है  कि  अन्तिम  वर्ष  में  हमारे  यहां  लगभग  अस्सी  लाख  टन  खाद्यान्न  की  कमी
 1750  लाख  टन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  की  बजाय  हम  1660  था  1670  लाख  टन  तक  का
 उत्पादन  कर  पाएंगे  ।  इसे  बदलने  के  लिए  और  1750  लाख  टन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 इस  कार्य  दल  को  नियुक्त  किया  गया  जिसने  फसलों  की  जल  बीजों  की
 और  खाद  आदि  सब  में  विस्तृत

 न
 सम्पूर्ण  श्खला  की  जांच  की  गई

 प्रत्येक  जिले  का  अध्ययन  किया  हूँ  और  क्षेत्र  में  कौन  सा  बेहतर  उत्पाद  प्रभावी  हो  सकता  हैँ  इस
 पर  विचार  किया  हैँ  ।  व्या  कदम  उठाए  गए  यह  पढ़ने  के  लिए  मुझे  काफो  समय
 लेकिन  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  हे  कि  बाद  ।

 प्रो०  मण  दंडबते  :  लेकिन  क्या  आप  इस  बात  पर  सहमत  हैं  कि  अभी  तक  हम  वर्षा
 पर  ही  निमंर  रहे  हैं  ?

 क्रो  पो०  शिवश्ाांकर  :  मैं  सहमत  हूं  कि
 काफो  हद  तक  हम  प्रकृति  पर  निमंर  यही  वजह

 प्रकृति  पर  निर्मेरता  से  मुक्त  होने  के  लिए  और  अपनी  स्वयं  की  नीति  तैयार  करने  के  लिए
 इस  कार्य  दल  को  यह  काय  सौंपा  गया  इस  काय

 दल
 को  दिए  गए  मुद्दों  में  स ेएक  मुद्दा  यह

 था  कि  मिट्टी  की  प्रकार  की  जाँच  की  और  अधिक  उत्पादन  में  आने  वाली  मुख्य  रुकावटों
 अपर्याप्त  नालियों  का  कीड़े  लगने  की  समस्याओं  की  जांच  की  |

 जाए  ।
 -  ब्प

 प्रइनों  के  लिखित  उत्तर

 परमाजु  विद्यूत  केन्द्रों  से विकिरण  के  रोगों  आदि  के  फंलने  पर  प्रभाव  के  संबंध  में  अध्ययन

 ]

 $302.  श्री  पी०  आर०  कूमारमंगलम  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देक्ष  में  परमाणु  विद्युत  केन्द्रों  के  आसपास के  क्षेत्रों  मे ंरोग  जन्म
 दर  में  कमी  आदि  पर  विकिरण  के  प्रभाव  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  स्वतंत्र  /.
 अध्ययन  कराया  गया  है
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 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  अन्य  देशों  में  कराए  गए  ऐसे  अध्ययनों  से

 (1)
 यदि  दि  तो  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  हूं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  झरौर  अंतरिक्ष  विमाभों  में  राज्य  मंत्री  के०  झ्ार०  :  परमाणु
 बिजलीघरों  के  आसपास  के  क्षेत्रों  में  स्थित  विभागीय  कालोनियों  में  रहने  वाले  कर्मचारियों  तथा
 उनके  परिवारों  के  सब्स्यों  के  स्वास्थ्य  संबंधी  सर्वेक्षण  गहनतापूवंक  किए  गए  उस  मेडिकल
 रिकार्ड  के  आधार  पर  कहा  जा  सकता  हूँ  कि  कमंचारियों  तथा  उनके  परिवारों  के  सदस्यों  में  रोग

 बीमारियाँ  जन्म-दर  के  आदि  की  घटनाओं  में  वृद्धि  होने  के  कोई  संकेत  नहीं
 मिले

 अन्य  देशों  में  किए  गए  विभिन्‍न  वैज्ञानिक  अध्ययनों  से  ऐसे  कोई  भी  चिताजनक
 निष्कर्ष  नहीं  निकले  हैं

 भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  स्वास्थ्य  भौतिकी  पर्यावरण  की  मानिटरिंग
 यह  सुनिश्चित  रखने  के  लिए  लगातार  करता  रहता  हैं  कि  परमाणु  बिजलीघरों  के  आसपास  के
 क्षेत्रों  मे ंविकिरण-सक्रियता  की  मात्रा  सुरक्षित  समझी  जाने  वाली  सीमाओं  के  भीतर

 ही  रहे  ।

 लोगों  के  निर्षन  होने  ओर  निर्षनता  निवारण  को  दर

 +306,  श्री  के०  भोहन  दास  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  कितने  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  व्यतीत  कर
 रहे

 सातवीं  योजना  के  अन्त  में  उनकी  प्रतिशतता  कितनी  हो  जाने  का  अनुमान

 निघंनता  निवारण  की  दर  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  कोई  अनुमान  लगाया  हूँ  कि  गांवों  और  शहरों  में  लोग  किस  दर  से
 निर्धन  हो  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हैँ  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  पो०  :  गरीबी  की  रेखा  से
 नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  बारे  में  घरेलू  उपभोक्ता  व्यय  के  राष्ट्रीय  सेम्पल  सर्वेक्षण  के  चक्र
 पर  आधारित  अनमान  वर्ष  लए  उपलब्ध  हूँ  ।  इन  अनुमानों  के  अनुसार  वर्ष  1983-84
 में  37.4  प्रतिशत  व्यक्ति  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  थे  ।

 सातवीं  योजना  के  अंत  तक  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  जनसंख्या
 की  प्रतिशतता  घटाकर  25.8  प्रतिशत  करने  की  योजना  है  ।
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 i  नल  ननन  न  ैि्त्््््+््  5

 वर्ष  1977-  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  48.3

 श्री  को  कि  कक  2207-4४  सम  कट  कर  774  अतिगत  गई  |

 और  .
 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले

 लोगों  का  अनुमान  ग्रामीण  तथा  झहरी

 लोगों  के  लिये  अलग-अलग  किया  गया  हैं  ।  वर्ष  1977-78  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले

 व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  51.2  और  शहरी  क्षेत्रों  में  38.2  थी  जोकि  1983-84  में

 घटकर  40.4  और  28.  प्रतिशत  हो  गई  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  1980  के  भ्रन्तगंत  गिरफ्तारियां

 #312,  श्री  जगदोज्ञ  अवस्थो  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वहं  1987  के  दौरान  समचे  देश  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  1980  के  अन्तगंत
 राज्यवार  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्रवार  कितने  व्यक्ति  गिरफतार  किये  गये

 क्या  न्यायालय  द्वारा  इनमें  सेककूछ  व्यक्तियों  को  रिहा  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  ?

 ह
 भूह  मंत्री  बूटा  :  से  .  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 क्र०  सं०  राज्य|संघ  शासित  गिरफ्तार  किये  न्यायालयों  द्वारा  रिहा
 क्षेत्र  का  नाम  गये  व्यक्ति  किये  गये  व्यक्ति

 1  2  3  4

 1.  आमन्प्न  प्रदेश  4  --

 2.  असम
 न  --

 3,  बिहार  4  3

 4  गुजरात  24  17

 5.  हरियाणा  न

 6.  हिमाचल  प्रदेश  न  न्न०

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  लागू  नहीं  लाग्‌  नहीं

 भ|
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 2  3  4

 8.  कर्नाटक  _  _

 9...  कैरल  --  --

 10.  मध्य  प्रदेश  121  8

 ll,  महाराष्ट्र  284  192

 12...  मणिपुर  33  14

 13,  मेघालय  11  _

 14,  नागालैंड  --  --

 15.  उड़ीसा  40  6

 16.  पंजाब  272  63

 17.  राजस्थान  77  26

 18,  5  —

 19.  तिपुरा  —  बज

 20.  उत्तर  प्रदेश  225  80

 21.  पश्चिम  बंगाल  बन  _

 22...  सिक्किम  _  ।

 23.  गोवा  9  4

 24,  मिजोरम  16  —

 25.  अंडमान  और  निकोबार  न  —

 26.  अरुणाचल  प्रदेश  न  _

 27.  चंडीगढ़  न  —

 28.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  ---  लि

 29.  दिल्‍ली  5  न
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 1  2  हू  व

 30.  लक्षद्वीप  --  __

 31.  पांडिचेरी  लि

 जोड़  1130  44

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  न्‍्यायाधोशों  को  संख्या  तथा
 खम्बित  सासले  निपटाना

 +313,  डा०  ए०  के०  पटेल  ।
 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरो  :

 क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  31  1986,  3।  1987  और  31  1988  को  उच्चतम
 न्यायालय  और  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  स्वीकृत  संख्या  कितनी-कितनी थी  तथा

 उनमें  से  कितने  पद  रिक्त  पड़े

 )
 उपयं॑  क्त  न्यायालयों  में  उपरोक्त  तारीखों  को  कितने  मामले  लम्बित  पड़े  थे

 इन  12  महीनों  की  अवधियों  के  दौरान  लंबित  माम  लों  को  निपटाने  तथा  न्यायाधीशों
 के  रिक्त  पड़े  पदों  क  ने  के  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रगति  7  और

 रिक्‍त  पदों  पर  न्यायाधीशों  की  नियुकि  त  में  हए  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इन  सभी
 रिक्त  पदों  पर  कब  तक

 नियुक्ति  कर  दी  जाएगी  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  (  श्री  जिन्‍्देश्व रो  :  ड़  )  उच्चतम  न्यायालय  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित
 जानकारी  निम्नानुसार

 उच्चतम  न्यायालय  ता०  31.1.86  को  ता०  31.1.87  को  ता०  31,1.88  को

 26
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 प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  में  तारीख  31.1.86,  31.1.87  और  31.1.88  को  स्वीकृत  पदों  और
 रिक्त  पदों  की  संख्या  दर्शित  करने  वाला  विवरण  [1  संलग्न

 विवरण  1]  संलग्न  है  ।

 और  न्यायालयों  में  बकाया  मामले  कम  करने  के  लिए  समय-समय  पर  उठाए  गए
 कदम  दर्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 न्यायाघधीश्ञों  के  चयन  में  सम्बद्ध  संवंधानिक  प्राधिकारियों  से  विचार-विमर्श  अन्तवलित  है  और

 वह  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  न्यायाधीशों  के  रिक्त  पद
 शीघ्रता  से  भरे  सभी  सम्भव  प्रयास  करती  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में
 न्यायाधीशों  के  रिवत  पद  भरे  जाने  के  लिए  कोई  निश्चित  समय  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 विवरण  1

 ता०  31.1,86  को  ता०  31.1.87  को  ता०  31.1.88  को

 क्रम  उच्च  न्यायालय  स्वीकृत  रिक्त  पदों  स्वीकृत  रिक्त  पदों  स्वीकृत  रिक्त  पदों

 सं०  संख्या  की  संख्या  संख्या  कोसंख्या  संख्या  की  सं०

 2  3  4  5  6  7  8

 1,  इलाहाबाद  60  13  60  11  60  10

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  26  8  26  3  26  5

 3.  मुम्बई  43  3  48  4  48  2

 4,  कलकत्ता  41  2  ॥|  --  42

 5.  दिल्‍ली  27  4  27  2  27  5

 6.  गुवाहाटी  9  1  10  2  10  2

 7.  ग्रुजरात  21  4  21  5  4

 8.  हिमाचल  प्रदेश  6  न  6  1  6  3

 9.  जम्मू-कश्मीर  7  7  --  7  --

 10.  कर्नाटक  24  3  24  4  25  2

 11.  कैरल  18  न  21  न  21  1
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 12,  मध्य-अदेश  29  5  29  29  5

 13,  मद्रास  25  4  25  6  25  7

 14,  उड़ीसा  है  2  12  3  12  3

 15.  पंटना  35  3  35  5  35  7

 16.  पंजाब  और  हरियाणा  23  6  23  7  23  6

 17.  राजस्थान  22  22  1  23  ब्न्‍न्‍्०

 18.  सिक्किम  3  1  3  1  3  ।

 430  6  1  4५०  56.  443...  64

 विवरण  11

 उच्चतम  न्यायालय  में  बकाया  सामलों  को  स्थिति

 ता०  1.1.1986  को  ता०  1,1.1987  को  ता०  1.1.1988  को

 166319  152969  175748

 उच्च  न्यायालयों  में  तारीख  1986,  1987  और  1988  को  बकाया  मामलों  की
 संख्या  ।

 उच्च  न्यायालयों  क ेनाम  ता०  1.1.1986  को  ता०  1.1.1987  को  ता०  1.1.1988  को

 1  2  3  4

 1.  इलाहाबाद  265804  312006
 कक

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  90617  92378  80060...

 3.  मुम्बई  112088  125298  139548

 4.  कलकत्ता  148330  158701  कक

 5.  दिल्‍ली  67109  762661..  77627  +  14432*
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 2  3  4

 6.  15285  17868  18563

 7.  गुजरात  41750  49100
 कक

 8.  हिमाचल  प्रदेश  10933  9820  9633

 9.  जम्मू-कश्मीर  30022  35888  37025

 10.  कर्नाटक  87608  65741  72190

 11.  केरल  118112  121919  42390

 12.  मध्य  प्रदेश  52079  53888  40922

 13.  मद्रास  158518  137250
 कक

 14.  उड़ीसा  31362  35398  कक

 15.  पटना  56904  56061  64110

 16.  पंजाब  और  हरियाणा  40285  51366  60962

 17,  राजस्थान  48921  47053  52998

 18.  63  33  59

 योग  :  1377790  1495814

 *कम्पनी  आवेदन  के  अधीन  शासकीय  समापक  द्वारा  फाइल  किये  गये  14432  मामले  उच्च
 न्यायालय  में  अभी  रजिस्ट्रीकृत  किये  जाने  हैं  ।

 उपलब्ध  नहीं  |

 न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  समय-समय  पर  उठाए  गए  कदस

 1.  मुख्य  राज्य  के  मुख्य  मंत्रियों  और  विधि  मंत्रियों  के  31  अगस्त  से
 1  1985  तक  हुए  सम्मेलन  में  सभी  न्यायालयों  में  बकाया  मामलों  के  निपटारे
 के  विषय  में  विचार-विमर्श  हो  गया  है  और  सम्मेलन  के  संकल्प  उच्च  न्यायालयों  और
 राज्य  सरकारों  को  भेजे  गए

 29
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 में  लेट्स 2.  उच्च  न्यायालय  के  एकल  न्यायाधीश  के  निर्णय  के  विरुद्ध  द्वितीय  अपील  के  रूप  में  लेटसं

 क्वेटेन्ट  अपील  को  समाप्त  करने  के  लिए  सन्‌  |  में  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का

 संशोधन  किया  गण  थए  घारा  स्वीकृत

 3,  आपराधिक  मामलों  के  शीघ्र  विचारण  के  लिए  दण्ड  प्रक्रिया  351  वर्ष

 29  में  संशोधन  किए  गए  थे  ।

 4.  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  स्वीकृत  संख्या  में  मामलों  थी  जिसे

 29  की  को  बढ़ाकर  443  कर  दिया  गया  है  ।

 5,  उच्च  न्यायालयों  और  अन्य  अपील  न्यायालयों  में  विलम्ब  और  बकाया  मामलों  पर
 विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  को  उच्च  न्यायालयों  द्वारा
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 6.  उच्च  न्यायालय  मामलों  के  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  कर  रहे  हैं  :--

 ऐसे  मामलों  को  एक  ग्रूप  में  रखा  जाता  है  जिसमें  एक  जँसे  प्रदन  अन्तवरलित

 होते

 सूचना  की  तामील  के  लिए  हैडा  समय  देकर  सुनवाई  के  लिए  मामले  नियत

 कई  मामलों  अभिलेख  के  मुद्रण  की  आवश्यकता  को  समाप्त

 जिन  मामलों  को  ज्ीघ्र  निपटाना  अपेक्षित  हैं  उन्हें  पृविकता  देना  !

 7,  सरकार  ने  विधि  आयोग  .  आवश्यक  सुधार  लाने  के  लिए  न्यायिक  पद्धति  का
 अध्ययन  करने  का  कार्य  सौंपा  है  ।

 विचा  रार्थ  विषय  निम्नलिखित  हैं  :

 0)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विव  दों  के  निपटारे  के
 लिए

 न्याय  पंचायत  या  अन्य  तन्‍त्र
 की  स्थापना  उसका  विस्तार  करके  और  उसे  सुदृढ़  करके ;

 (४)  उपयुक्त  क्षेत्रों  और  केन्द्रों  में  परिनिद्िचित  अधिकारिता  और  शक्तियों
 सहित  सहयोगी  न्याय  पद्धति  स्थापित

 (iii)  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  कार्य  की  मात्रा  को  घटाने
 के  लिए  न्यायिक  श्रेणी  के  भीतर  अन्य  पंक्ति  या  पद्धति  स्थापित  करके  ;

 न्याय  प्रशासन  की  प्रणाली  का  विकेन्द्रीकरण  करने  की  आवश्यकता  ।

 ऐसे  विषय  जिनके  लिए  संविधान  के  भाग  में  यथापरिकल्पित  अधिकरणों
 अधिकरणशों  को  अपवर्जित  करते  को  ज्षीघ्र  स्थापित  करने  की

 *  आवश्यकता  है  और  उनके  स्थापन  और  कायंकरण  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न
 .

 ऊ
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 क्ित-+

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  विधियां  मामलों  के  शीघ्र  अनावश्यक

 मुकदमेबाजी  को  और  मामलों  की  सुनवाई  में  विलम्ब  को  कम  करने  की  दृष्टि
 से  और  प्रक्रिया  तथा  प्रक्रिया  सम्बन्धी  विधियों  में  सुधार  और  विशेष  रूप  से  मद

 क  (i)  और  क  (1)  में  परिकल्पित  विषयों  के  अनुरूप  प्रक्रियाओं  क ेलिए  उपाय
 करना  ।

 अधीनस्थ  अधीनस्थ  न्यायपालिका  में  नियुक्ति  का  ढंग  ।

 न्यायिक  अधिकारियों  का  प्रशिक्षण  ।

 न्याय  प्रशासन  की  प्रणाली  को  सुद॒ढ़  करने  में  थि  व्यवसाय  की  भूमिका  ।

 ऐसे  मानदण्डों
 को  निश्चित  करने  की  वांछनीयता  जिनका  सरकार  और  पब्लिक

 सेक्टर  उपक्रमों  द्वारा  विवादों  के  निपटारे  में  पालन  किया  जाना  इसके
 अन्तगंत  सरकार  और  ऐसे  उपक्रमों  की  ओर  से  मुकदमों  के  संचालन  के  लिए
 व्तंमान  पद्धति  का  पुनविलोकन  भी

 मुकदमेबाजी  का  ख्च-मुकदमा  लड़ने  वालों  पर  भार  कम  करने  की  दृष्टि  से  ।

 अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  का  और

 (@)  ऐसे  अन्य  विषय  जो  आयोग  पूर्वोक्त  प्रयोजनों  के  लिए  उपयुक्त  या  आवश्यक
 समझे या

 जो  सरकार  द्वारा  उसे  समय-समय  पर  निर्देशित किए  जाएं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  उच्चतम  न्याथालय  की
 1956  में  संशोधन  तारीख  10  5.1986  18  से  बढ़ाकर

 26  न्यायमूर्ति  सम्मिलित  कर  दी  गई  «

 उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  मामलों  कें  शीघ्र  निपटान  के  लिए  उठाए  गए  कदम  :

 ()  एक  जंसे  विधि  के  प्रशन्‍न  वाले  मामले  एक  ग्र्प  में  जाता  है  और  ग्रप ॒ਂ  ह्  नि  व  ल्‍्  छः
 में  सूचीबद्ध  किया  जाता  है  जिससे  उन  सभी  को  एक  साथ  निपटाया  जा  सके  ।

 (४)  अधिकांश  मामलों  अपोल  अभिलेख  के  मुद्रण  से  अभिमुक्ति  दे  दी  गई  है  जिससे

 मुकदमों  में  पक्षकारों  के  समय  और  खर्च  में  बचत  होती  है  ।  दाण्डिक  अपीलों
 अपीलार्थियों  के  काउंसेल  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  हैं  कि  वह  अभिलेख  के  मुद्रण
 में  लगने  वाले  समय  को  बचाने  के  लिए  साइक्लोस्टाइल  अभिलेख  फाइल  करें
 जिससे  कि  मामले  की  जञ्ीघ्र  सुनवाई  हो  सके  ।

 (iii)  न्यायालय  का  समय  बचाने  के  लिए  माननीय  न्यायमूर्ति  न्यायालय के  कार्य
 घंटों  के  पश्चात्‌  के  मामले  ग्रहण  करते  हैं  जिसमें  प्रतिदिन  कम  से  कम
 लगभग  एक  घंटा  लग  जाता  है  ।

 31
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 (0५)  उच्चतम  न्यायालय  नियमों  को  संशोधित  करके  माननीय  न्यायाधीशों  को
 ओर  रजिस्ट्रार  को  कुछ  प्रकार  के  जिनकी  सुनवाई  पहले  न्यायालय  में  की
 जाती  निपटाने  के  लिए  सशक्त  किया  गया  इससे  न्यायालय  का  समय
 बचेगा  !

 (५)  माननीय  मुख्य  न्यायमूर्ति  विशेषज्ञ  न्यायपीठों  का  गठन  करते  हैं  और  शीघ्र
 निपटान  के  विशिष्ट  प्रकार  के  ऐसी  विशेषज्ञ  न्यायपीठों  को  सौंपे
 जाते  हैं  ।

 (vi)  उच्चतम  न्यायालय  में  शीघ्र  ही  कम्प्यूटर  तकनीक  का  उपयोग  किया  जाने  वाला

 है  जिससे  कि  लम्बित  मामलों  की  संख्या  पर्याप्त  रूप  से  कम  हो  जाने  की
 सम्भावना  है  ।

 भारत  के  माननीय  मुख्य  न्यायमूर्ति  ने  हाल  ही  में  यह  निर्देश  दिया  है  कि  यदि
 प्रत्येक  पक्ष  की  बहस  में  पांच  घंटे  स ेअधिक  समय  लगता है  तो  प्रत्येक  मामले
 में  काउंसेल  लिखित  बहस  फाइल  करनी  मौखिक  बहस  के  लिए
 प्रत्येक  पक्ष  के  काउंसेल  को  अब  ह#ंच  ध॑टे  से अधिक  का  समय  नही  दिया  जाएगा
 जब  तक  कि  न्यायालय  यह  महसूस  न  करे  कि  काउंसेल  को  अधिक  समय  दिया
 जाना  उस  दशा  में  प्रत्येक  पक्ष  के  काउंसेल  को  मौखिक  बहस  के  लिए
 अधिक  से  अधिक  10  घंटे  दिए  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  दोनों  पक्षों  के  काउंसेलों  की
 मौखिक  बहस  के  समय  को  कम  कर  दिया  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप
 मामले  अब  श्षीघ्र  निपट  जाते  हैं  ।

 अभी  हाल  में  एक  न्यायालय  प्रशासक  और  महारजिस्ट्रार  की  नियुक्ति  की  गई
 इस  पद  पर  किसी  ज्येष्ठ  न्यायिक  अधिकारी  की  नियक्ति  की  जाती

 जिससे  कि  ब्रह  विद्यमान  दो  रजिस्ट्रारों  क ेसहयोग  से  रजिस्ट्री  की  कार्यपद्धति
 का  पुन्गंठडन  कर  सके  और  उसकी  तकनीक  तथा  दक्षता  में  सुधा

 अखिल  भमारतोय  सेवाओं  और  केन्द्रीय  सेवाशों  के  अधिकारियों  के  लिए
 पुनदचर्या  पाठ्यक्रम

 भरो  पी०  एस०  सईद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  हैं  कि अखिल  भारतीय  सेवाओं  और  केन्द्रीय  सेवाओं  के
 वर्ग  के  अधिकारियों  को  अपने  20  वर्ष  के  सेवा-काल  के  दौरान  कम  से  कम  तीन  पुनदचर्या

 पाठ्यक्रमों  को  पूरा  करना

 यदि  तो  इसके  मुख्य  उद्देश्य  क्या  हैं  और  प्रशिक्षण  के  विभिन्‍न  पाठ्यक्रमों  का  ब्यौरा
 क्या  और

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  और  केन्द्रीय  सेवाओं  के  सदस्यों  पर  लागू  नियमों  में  अन्य  कौन
 से  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ?
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 न्‍दिररमक॒कम»+  का  कण

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  अंत्रो
 पी०  :  हां  ।

 _ पूरन्‍नयत»
 की  सेवा  के  लिये  क्षमता  और  उपयुक्त  कायं  संस्कृति  को  विकसित  करने  के  लिये

 सिविल  सेवा  के  सदस्यों  के  प्रशिक्षण  की  पुतरंचना  सम्बन्धी  सरकार  के  निर्णय  के  अनुसरण  में  संवर्ग
 नियंत्रक  प्राधिकारियों  को  ऐसी  प्रशिक्षण  योजनाएं  तेयार  करने  के  लिये  अनुदेश  जारी  कर  दिये  गये
 हैं  जिनमें  अखिल  भारतीय  और  समूह  केन्द्रीय  सेवाओं  के  प्रत्येक  सदस्य  को  लगभग  20  वर्षों
 की  अवधि  में  तीन  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रमों  में  भेजा  जाये  ।  इन  अनुदेशों  को  मदहेनजर  रखते  हुये  तैयार
 की  गई  प्रशिक्षण  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 उदाहरण  के  तौर  पर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सम्बन्ध  उक्त  तीन॑  अवस्थाएं  हैं  :
 6-9  वर्ष  की  10-16  वर्ष  की  और  17-20  बपं  की  सेवा  ।  उक्त  तीन

 अवस्थाओं  काय  क्रम  प्रबन्ध  अवधारणाओं  और  निर्णय  तथा  नीति
 नियोजन  और  विश्लेषण  पर  बल  दिया  गया  हूँ  ।

 रा

 ०

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  की  पाठ्यचर्या  में
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  गोपनीय  रिपोर्टों  को  मानव  संसाधन  विकास
 का  एक  साधन  बनाने  के  लिये  संशोधित  चतुर्थ  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  तथा  राज्य

 प्रतिनियुक्ति  प्रशिक्षण  रिजय॑  और  छुट्टी  रिजर्व  जैसे  रिजवों  को  शामिल  करते  अखिल
 भारतीय  सेवा  नियमावली  में  कतिपय  परिवतंन  किये  गये  हैं  ।

 पासपोर्ट  सम्बन्धी  नियमों  का  आसान  बनाया  जाना

 श्री  शांताराम  नायक  :  क्‍या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पासपोर्ट  जारी  करने  से  सम्बन्धित  नियमों  को और  आसान
 बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  और  .  पासपोर्ट  जारी
 करने  से  सम्बद्ध  क्रियाविधि  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती  रहती  हूँ  ताकि  इस  क्रियाविधि  को  और
 अधिक  सृव्यवस्थित  बनाया  जा  सके  ।  जब  भी  इन  क़्ियाविधियों  में  परिवर्तन  के  कारण  पासपोर्ट
 नियमों  में  संशोधन  किया  जाता  तो  संगत  राजपत्रित  अधिसूचनाओं  की  प्रतियां  सदन  की  मेज
 पर  रखी  जाती  हैं  ।

 तेजपुर  के  निकट  मारतोय  वायुसेना  के  दिमान  का  दुघंटनाग्रस्त  होता
 श्री  सुमाष  यादव  :

 श्री  सानिक  रेडडो  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  उस
 की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  भारतीय  वायुसेना  का  एक  लड़ाकू

 विमान  जाती  तेजपुर के  को  तेजपुर  के  निकट  दुघंटनाग्रस्त  हो  गया  और
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 क्‍या  इस  बारे  में  इस  बीच  कोई  जांच  की  गई  हू  ?  4

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  11  1988  को  तेजपुर  हवाई

 अड्डे  के  नजदीक  भारतीय  वायुसेना  का  एक  विमान  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गया  ।
 |

 इस  सम्बन्ध
 में

 गठित  एक  जांच  अदालत  इसकी  जांच  कर  रही  हैं  ।  लेकिन  इस
 अदालत  के  निष्कर्ष  और  सिफारिशें  वर्गीकृत  प्रकृति  की  होंगी  और  इन्हें  लोकहित  में  प्रकट  नही
 किया  जा  सकता  ।

 लोक  श्ृदालतें

 +317.  श्री  जी०  भूपति  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  च

 देश  में  अब  तक  कितनी  लोक  अदालतें  आयोजित  की  गई  हैं  ;

 लोक  अदालतों  की  स्थापना  के  फलस्वरूप  न्यायालयों  में  आने  वाले  मामलों  में  कितने
 प्रतिशत  कमी  हुई  और

 न्यायालयों  में  मामलों  की  संस  यँ  कम  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  वेकल्पिक

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  बिन्देश्वरी  :  विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति
 के  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  आधार  1988  के  मध्य  तक  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में
 1658  लोक  अदालतें  आयोजित  की  जा  चकी  हैं  ।

 1987  के  अन्त  तक  लोक  अदालतों  में  निपटाये  गये  मामलों  की  कुल  संख्या  दस  लाख  से
 अधिक  थी  ।  ल्‍यायालयों  के  समक्ष  न  लाये  गये  विवादों  पर  भी  लोक  अदालतों  द्वारा  कारंवाई  की

 गई  हूँ  ।  न्यायालयों  में  मामलों  के  संस्थित  किये  जाने  में  हुई  कमी  की  प्रतिशतता  बताना  सम्भव
 नहीं  हूँ  किन्तु  यह  आशां  हूँ  कि  इससे  लोक  अदालतों  में  काफी  मात्रा  में  मामले  आ  जाएंगे  ।

 सरकार  ने  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  को  कम  करने  के  लिये  लगातार  कई  उपाय  4
 किये  हैं  ।  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :--

 जन
 (1)  उच्च  न्यायालय  के  एकल  न्यायाधीश  के  निर्णय  के  विरुद्ध  द्वितीय  अपील  के  रूप  में  लेटस

 पेटेन्ट  अपील  को  समाप्त  करने  के  लिये  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन  ;

 (४)  आपराधिक  मामलों  के  शीघ्र  विचारण  के  लिये  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन
 और

 (॥)  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के  स्वीकृत  पदों  की  संख्या
 बढ़ाकर  443  और  26  कर  दी  गई  हैं  ।

 हि

 इसके  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने-क े?
 लिये  निम्न  प्रकार  के  कदम  उठाये  हैं  :  एक  जैसे  प्रश्न वाले  मामलों  को  एक  ग्रप  में  रखना  सूचना
 का  उत्तर  देने  के  लिये  थोड़ा  समय  देकर  मामले  सुनवाई  के  लिये  नियत  कई  मामलों  में  /
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 अभिलेख  के  मुद्रण की  आवश्यकता  को  समाप्त  विशेषज्ञ  न्यायपीठो ंका  गठन

 कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी  को  अपनाना  आदि  ।  इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने  विधि  आयोग  को  न्यायिक
 प्रणाली  का  अ:,यन  करने  और  मामलों  आदि  के  शीघ्र  निपटारे  को  सुनिष्तितत  करने  की  दृष्टि  स्ले
 आवश्यक  सुधारों  की  सिफारिश  करने  का  कार्य  सौंपा  है  ।

 जम्मू  तथा  कश्मोर  के  लिए  योजना  के  अन्तर्गत  परियोजनायें

 +31  8.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्ब्नन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  के  लिये  गत  वर्ष  1000  करोड़  रुपये  की  मंजूर  की  गई  पेकेज
 योजना  के  अन्तगंत  पूरी  की  गई  परियोजनाओं/योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 निर्माणाधीन/अपूर्ण  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  वर्ष  1988-89  के  दौरान  और  परियोजनायें  शुरू  करने  का  विचार  और  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रों  ची०  शिवह्ांकर  )  ४  और  पंकेज
 में  शामिल  परियोजनाएं/स्कीमें  कार्याव्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  ब्योरा  संलग्न  विवरण

 !  में  दिया  गया  है  ।
 1 t

 नहीं  ।
 |

 विवरण

 जम्मू  तथा  कश्मीर  के  लिए  पैकेज

 1  2

 1,  गुलमर्ग  के  लिये  केबल  कार  14,00

 2  अन्तर्राष्ट्रीय  गोल्फ  श्रीनगर  2.50

 3,  पटनी  टाप  का  विकास  1.50

 4...  जम्मू-ऊधमपुर  रेलवे  लाइन  (1987-88)  3.00

 5  कंडी  वाडरशेड  परियोजना  57.00  (7  वर्षों
 बैंक  में  प्रस्तुत  की  जानी

 6.  डल  का  विकास  5.00  (1986-89)

 7.  राष्ट्रीय  राजमार्ग  श्रीनगर  का  विस्तार  4.75
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 1

 8...  उप  स्पोर

 9,  इन्दिरा  गांधी  मार्ग

 10,  बटोट

 11,  एच०एम०टी०  का  विस्तार

 12...  पर्यटन  सुविधाओं  का  विकास

 13.  शेर-ए-कश्मी र  कृषि  विश्वविद्यालय

 14.  खाद्यान्नों  का  आबंटन

 15...  शेयर  पूंजी  दिया  जाना  एण्ड  एच  पी  एम

 16,  बकरियों  का  आयात
 ।

 17...  उड़ी  जलविद्युत  परियोजना

 18,  श्रीनगर  में  जीरो  ब्रिज  और  बड़शा  ब्रिज

 19,  पारेषण  व्यवस्था  का  सुधार

 20.  परिस्थितिकीय  कार्यबल  की  स्थापना

 21.  खेल  सुविधायें

 22,  फर  फामिंग
 ह

 23,  दलहस्ती  परियोजना

 24...  400  किलोवाट  ट्रांसमिशन  लाइन

 25,  वितरण  नेटवर्क  का  सुधार

 कुलजोड़

 पुस्नापराब्यालार  झान्दोलन  में  माग  लेने  वालों  को  पेंशन

 $319,  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  पुन्नापरा  व्यालार  आन्दोलन  में  भाग  लेने  वाले  अनेक  ज्यक्तियों  जो

 16  1988

 2

 1.00

 5.00

 978.78
 लगभग  1000  करोड़

 ,  इस  समय  वृद्ध  और  बीमार  हैं  अभी  तक  भी  स्वतन्त्रता  सैनानी  पेंशन  नहीं  दी  जा  रही  है  यद्यपि  इस

 (36



 26  1909  लिखित  उत्तर

 आन्दोलन  के  शहीदों  को के  शहीदों  को  हाल  ही  में  उस  समय  माग्यता  दी  गई  थी  जबकि  सभी  महत्वपूर्ण  स्थानों
 से  जहाँ  कि  स्वतन्त्रता  संग्राम  हुआ  लाई  गई  मिट्टी  क ेसाथ  ही  केरल  में  पुन्नापरा  व्यालार

 शहीद  स्मारक  भी  मिट्टी  लाई  गई  थी  और  उसे  राजघाट  में  मिश्रित  किया  गया  था  और  उस

 मिट्टी  में  भारत  की  आजादी  की  वर्षगांठ  के  अवसर  पर  पौधे  लगाये  गए

 )  यदि  तो  उन्हें  अब  तक  पेंशन  न  दिए  जाने  के  क्या  करण  और

 सरकार  का  बिना  किसी  ओर  विलम्ब  के  उन्हें  पंशन  मन्जूर  करने  क ेलिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?

 गृह  संत्री  शूटा  :  से  .  सरकार  ने  केरल  में  पुन्नापरा  व्यालार  आन्दोलन
 को  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  भाग  के  रूप  में  मान्यता  नहीं  दी  है  ।

 भध्य  प्रदेश  के  युवकों  को  सेना  में  मर्तो

 +320.  श्री  कम्मोदों  लाल  जाटव  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ले

 कया  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  में  बेरोजगारी  की  स्थिति  को  देखते  हुए  सेना  में  युवकों
 को  भर्ती  करने  के  लिए  राज्य  में  एक  विशेष  योजना  आरम्भ  करने  का  विचार

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  युवकों  के  लिए  कितने
 प्रतिशत  स्थान  आरक्षित  किए  गए  और  हु

 यह  योजना  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 रक्षा  संत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  से  मारतीय  थलसेना  में  युवकों  की  भर्ती  के
 लिए  मध्य  प्रदेश  में  कोई  विशेष  योजना  चलाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  देश  के  समी  भागों  से  योग्य
 एवं  पात्र  युवकों  की  समय-समय  पर  पड़ने  वाली  आवश्यकृता  के  अनुसार  की

 *
 जाती  है  तथा

 भरती  बेरोजगारी  की  स्थिति  के  आधार  पर  नहीं  की  देश  के  सभी  भागों  में  समाज  के
 सभी  वर्गों  के  लिए  मर्ती  खुली  है  चाहे  वे  किसी  मी  वंश  या  धर्म  के  हों  बशरतें  वे  निर्धारित

 चिकित्सा  और  शिक्षा  सम्बन्धी  मानदण्डों  को  पूरा  करते  हों  ।

 न्यायालयों  द्वारा  मुकब्मों  को  शीघ्र  निपटाये  जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 ]

 +321,  श्री  सो०  भाधव  रेड्डी  :

 श्री  के०  कुन्जम्धु  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  सहित  न्यायालयों  में  मुकदमों
 को  शीघ्र  निपटाने  तथा  न्यायालयों  में  लम्बित  मुकदमों  की  संख्या  को  कम  करने  के  लिए  कोई  नये
 प्रस्ताव्‌  तैयार  किये

 ६४



 खिखित  उत्तर
 करारा  भअक  «मम

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  बनाने  पर  भी  विचार  किया  गया  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  तथा  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  क  गी  सिफारिशों  पर  की  गई
 काययंवाही  अथवा  की  जाने  वाली  कायंवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विधि  झोर  म्याय  मंत्रों  बिदेश्वरी  :  और  सरकार  विधि  आयोग  को
 आवद्यक  सुधार  करने  के  लिए  न्यायिक  पद्धति  के  अध्ययन  का  कार्य  सौंपा  विचारार्थ  विषयों  में
 एक  प्रक्रिया  संम्बन्धी  विधियों  को  मामलों  को  शीघ्र  आवश्यक
 बाजी  और  मामलों  की  सुनवाई  में  विलम्ब  को  दूर  करने  और  तथा  प्रक्रिया  सम्बन्धी
 विधियों  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  अध्ययन  करना  है  ।

 और  सरकार  शीघ्र  ही  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करना  चाहती
 है  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  संशोधन  विधि  आयोग  और  राष्ट्रीय  पुलिस
 आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के आधार  पर  किए  गए  विनिश्चयों  तथा  राज्य  सरकारों  और
 अन्यों  से  प्राप्त  सुझावों  पर  आधारित  हैं  से कुछ  संशोधन  आपराधिक  मामलों  को  शीघ्रता
 से  निपटाने  के  लिए  प्रमावी  और  ये  संशोधन  संलग्न  विवरण  में  उपदर्शित  किए  गए  हैं  ।

 विवरण

 सरकार  दण्ड  प्रक्रिया  1973  में  निम्नलिखित  और  संशोधन  करने  का  विचार  रखती
 जो  विधि  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  और  राज्य  सरकारों  और

 अन्य  से  प्राप्त  सुझावों  पर  किए  गए  विनिश्चयों  पर  आधारित  जिनका  प्रमाव  आपराधिक
 मामलों  को  ज्ञीक्र  निपटाना  होगा  :--

 (i  —  घारा  320  (2)  से  उपाबद्ध  सारणी  में  परिगणित  अपराधों  के  प्रशमन  के  सम्बन्ध  में
 पक्षकारों  की  इच्छा  पर  ध्यान  देने  के  लिए  पुलिस  को  समर्थ  बनाने  के  लिए  एक  नई
 उपधारा  स्थापित  करने  के  लिए  घारा  173  का  संशोधन  करना  ।

 (2)  घारा  223  के  उपबन्धों  का  सेशन  न्यायालय  तक  विस्तार  करने  के  लिए  उसमें  यह
 उपबन्ध  करने  के  लिए  संशोघन  करना  कि  न्यायाधीश  अभियुक्त  व्यक्तियों  के  संयक्त
 विचारण  यद्यपि  वे  विनिदिष्ट  प्रवर्गों  के  अन्तगंत  न  आते  निदेश  दे  यदि
 उसका  यह  समाघतन  हो  जाता  है  कि  ऐसे  व्यक्ति  उससे  प्रमावित  नहीं  होंगे  न

 (3)  या  तो  मुख्य  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  को  या  प्रथम  वर्ग
 के

 किसी  अन्य  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  को
 मामला  अन्तरित  करने  और  अभियुक्त  के  उपसंजात  होने  के  लिए  कोई  तारीख  नियत
 करने  के  लिए  सेशन  न्यायाधीश  को  सशक्त  करने  के  लिए  घारा  228  का  संशोबन
 करना  ।

 (4)  निम्नलिखित  के  लिए  घारा  260  का  संशोधन  करना  :--

 (i)
 (४)  उक्त  धारा  की  उपधघारा  (1)  में  उल्लिखित  अपराधों  की  बाबत  यह  विनिदिष्ट

 करना  कि  संक्षिप्त-विचा रण  आज्ञापक  होना  और  ॥



 [“

 1909  पु  लिखित  उत्तरें

 (४)  चोरी  के  अपराध  और  अन्य  वेसे  ही  अपराधों  के लिए  यह  उपबन्ध  करना  कि

 जहां  सम्पत्ति  का  मृल्य  वतंमान  में  दो  सौ  र  दो  हजार  रुपये  से
 अधिक  नहीं  वहां  संक्षिप्त  विचारण  किया  जा  सकेगा  ।

 (5)  नई  घारा  का  इस  उद्देश्य  से  अन्त:स्थापन  जिससे  कि  पहचान-ज्ञापन  को  साक्ष्य
 उसमें  वरणित  तथ्यों  के औपचारिक  सबूत  के  ग्रहण  किया  जा  सके  ।

 (6)  घारा  296  का  यह  विनिदिष्ट  करने  के  लिए  संशोधन  करना  कि  कुछ  दृथ्यों  जैसे
 कि  मृत्यु-समीक्षा  और  उसकी  थाने  की  साधारण  डायरी  की  प्रविष्टियों  और

 ऐसे  अन्य  तथ्यों  को  साबित  करने  के  लिए  किसी  साक्षी  के  साक्ष्य  को  ज्ञापथ  पत्र  द्वारा

 किया
 जाए  ओर  किसी  ओपचारिक  प्रकृति  के  किसी  अन्य  साक्ष्य  की  तरह  उन्हें  साक्ष्य

 में  पढ़ा  जाए  और  उन्हें  उसकी  मुख्य  परीक्षा  का  मागरूप  होना  चाहिए  ।

 ब्रिटेन  के  साथ  प्रत्यपंण  संधि

 +322,  ओ  दिलोप  सिंह  भूरिया  :

 शो  एस०  एस०  गुरडडी  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आतंकवादी  गतिविधियों  पर  अंकुश  लगाने  हेतु  ब्रिटेन  के  साथ  प्रस्तावित  प्रत्यपंण  संधि

 के  बारे  में  अब  तक  क्‍या  प्रगति  हुई  और

 +्च्छ संधि  पर  अब  तक  हस्ताक्षर  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं

 बिदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  नटवर  भारत  और  यू०  के०  के

 विशेषज्ञों  ने  1986  से  चार  बैठकें  की  हैं  ताकि  यू०  के०  में  भारत-विरोधी  उग्रवादी  और

 आतंकवादी  गतिविधियों  से  निपटने  के  प्रयोजनार्थ  किसी  ठोस  कानूनी  प्रावधान  जिसमें  प्रत्यपंण  संधि

 का  प्रारूप  भी  शामिल  के  सम्बन्ध  में  सहमति  हो  सके  ।

 हालांकि  इस  प्रकार  की  संधि  के  प्रावधानों  के  सम्बन्ध  में  दोनों  सरकारों  के  बीच

 मतभेद  कुछ  कम  हुए  फिर  हम  अमी  तक  किसी  परस्पर  स्वीकार्य  पाठ  के  सम्बन्ध  में  सहमत
 नहीं  हो  पाए  हैं  । 6

 अधिवर्णिता  को  आयु  के  पश्चात्‌  सरकारी  कर्मचारियों  का  सेवा  बढ़ाना

 3251,  थी  झ्मर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  भ्रघान  संक्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  अधिवर्षिता  की  आयु  प्राप्त  करने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  के
 सेबा-काल  में  वृद्धि  संबंधी  प्रस्ताव  पर  रोक  लगा  दी

 39



 निलित  उत्तर  16  1988

 1987  से  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  के  कितने  कर्मचारियों  के

 सेवा-काल  में  वृद्धि  की  गई  और

 उनका  सेवा-काल  बढ़ाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?
 |॒

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  भत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पी०  :  नहीं  ।

 और  .  चूंकि  संबंधित  मंत्नालयों/विभागों  के  उपयुक्त  प्राधिकारी  मंत्रालयों|विभागों
 में  कार्यरत  विभिन्‍न  समूहों  के  सरकारी  कर्मचारियों  को  सेवाकाल  में  वद्धि  प्रदान  करने  के  लिए
 सक्षम  हैं  इसलिए  इसकी  सूचना  इस  विभाग  द्वारा  केन्द्रीकृत  रूप  में  मानीटर  नही  की  जाती  ।

 बिजलो  के  शार्ट  सक्षिट  के  कारण  झ्राग  लगना

 3252  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  पिछले  बारह  महीनों  की  अवधि  के  दौरान  बिजली  के  शार्ट  सकिट  के  कारण
 आग  लगने  की  कितनी  घटनाएं  हुई  मं ।

 इससे  जान  और  माल  की  अनुमानित  कितनी  हानि  और

 आग  से  ऐसी  दु  घंटनाओं  को  रोकने  के  लिए  कौन  से  उपाय  किए  गए  हैं  या कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  1  1987  से  29
 1988  तक  बिजली  के  शार्ट  सकिट  के  कारण  आग  लगने  की  3571  घटनाएं  हुईं  ।

 बिजली  के  शार्ट  सकिट  के  कारण  लगी  आग  से  5  व्यक्तियों  की  म॒त्  यु  हुई  और  लगभग
 3.5  करोड़  रुपये  की  सम्पति  की  अनुमानित  हानि

 बिजली
 कें  शा्ट  सकिट  के  कारण  आग  लगने  को  रोकने  के  लिए  बहमंजिले  भवनों

 औद्योगिक  प१रिसरों  और  आवास  समितियों  में  लघु  सकिट  ब्रेकर  और  भूृमिक्षरण  सकिट  ब्रे  कर
 लगाने  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण/बिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान/विलली  नगर  निगम  जल
 प्रदाय  संस्थान  के  विरुद्ध  शिकायतों  का  लोक  शिकायत  निवेशालय  के  क्षेत्राधिकार  में

 सम्मिलित  न  किया  जाना

 3253.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 )  बया  दिल्‍ली  वि  प्राधिक  ल्ली  दिल्ली  विद्यत  प्रदा वया  दिल्‍ली

 कास  दिल्ली  नगर  दल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  और
 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  संस्थान  जंसे  जनसंपर्क  कार्यालयों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  करना  प्रस्तावित  लोक
 शिकायत  निदेशालय के  क्षेत्राधिकार  से अलग  रखा  गया

 क्या  सरकार  राजधानी  में  जनता  को  इन  निकायों  द्वारा  तंग  किये  जाने  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  उन्हें  केन्द्रीय  स्तर  पर  स्थापित  लोक  शिकायत  तंत्र  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तगंत  लाने  की
 बांछनीयता  पर  विचार  और
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 यदि  तो  इसके  वया  का  रण  हैं  ?

 /.  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  .  जी  हां  ।  शुरू  में  लोक  शिकायत  निदेशालय के  क्षेत्राधिकार  में
 केवल  चार  केन्द्रीय  मंत्रालय/विभाग  होंगे  दर-संचार  तथा  आर्थिक  कार्य  विभाग
 का  बेंकर्गि  प्रभाग  |  अन्य  मंत्नालयों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों/स्वायत्त  निकायों  को  इसके
 क्षेत्राधिकार  में  लाने  के  प्रश्न  पर  प्राप्त  अनुभव  को  घ्यान  में  रखते  हुए  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 स्थल  सयन  समिति

 श्रो  संयद  शाहबुद्दोन  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  भविष्य  में  परमाणु  विद्युत  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  स्थलों
 का  निर्धारण  करने  संबंधी  स्थल  चयन  समिति  की  रचना  क्‍या  है

 _

 इस  समिति  का  गठन  किस  तारीख  को  किया

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  किस  तारीख  को  पेश  और

 समिति  की  प्रमुख  सिफारशोें  क्‍या  हैं  ?

 विशञान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  सहासागर  परमाणु  ऊर्जा
 इलेक्ट्रानिको  झोर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०झार०

 :  भविष्य
 लगाए  जाने  वाले  परमाणु  बिजलीघरों  के  लिए  स्थलों  का  निर्धारण  करने  के  वास्ते  परमाणु
 विभाग  ने  जो  स्थल  चयन  समिति  गठित  की  है  उसमें  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  विशेषज्ञ  और  के
 विद्यत  प्राधिकरण  और  भारत  सरकार  के  पर्यावरण  विभाग  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं शक

 —
 स्थल  चयन  समिति  का  गठन  आरम्भ  में  15  1983  को  किया  गया  था

 4  1984  को  उसका  पुनगंठन  हुआ  ।  बाद  6  1985  को  पर्यावरण  विभाग  का  प्रति
 निधित्व  करने  वाले  एक  सदस्य  को  इस  समिति  का  सदस्य  नामित  किया

 स्थल  चयन  समिति  दक्षिणी  तथा  पूर्वी  क्षेत्रों  में  से  प्रत्येक  के  बार
 अपनी  प्रथक  रिपोर्ट  दे  चकी  है  तथा  वे  रिपोर्ट  अलग-अलग  तारीखों  में  दी  गई  हैं छ  a

 स्थल  चयन  समिति  ने  देश  के  चारों  क्षेत्रों  के  कुछ  स्थलों  के  नाभों  की  सिफारिश  भवि
 में  लगाए  जाने  वाले  बिजलीघरों  के  लिए  की  है  ।  समिति  की  सिफारशें  सरकार  के  विचारा  ब्रीन  है| |

 रा

 दिल्‍ली  गोलो  कांड  में  शामिल  झ्ातंकवादियों  की  गिरफ्तारी

 3256,  भरी  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ..._  क्‍या  21  1987  को  दक्षिण  दिल्ली  में  हुए  गोली  कांड  में  शामिल

 -

 को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है;और

 (&)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?



 लिखित  उत्तर  16  1988

 1987  से  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  के  कितने  कमंचारियों  के

 सेवा-काल  में  वृद्धि  की गई  और

 उनका  सेवा-काल  बढ़ाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  भत्नालय  में  राज्य  मंत्री

 पो०  :  नहीं  ।

 और
 .  चूंकि  संबंधित  मंत्नालयों/विभागों  के  उपयुक्त  प्राधिकारी  मंत्रालयों/|विभागों

 में  कार्यरत  विभिन्‍न  समूहों  के  सरकारी  करमंचारियों  को  सेवाकाल  में  वद्धि  प्रदान  करने  के  लिए
 सक्षम  हैं  इसलिए  इसकी  सूचना  इस  विभाग  द्वार  केन्द्रीकृत  रूप  में  मानीटर  नही  की  जाती  ।

 बिजली  के  शार्ट  सक्रिट  के  कारण  झ्राग  लगना

 3252  ओ  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  पिछले  बारह  महीनों  की  अवधि  के  दौरान  बिजली  के  शार्ट  सकिट  के  कारण

 आग  लगने
 की  कितनी  घटनाएं  हुई

 है
 इससे  जान  और  माल  की  अनुमानित  कितनी  हानि  और

 आग  से  ऐसी  दु्घंटनाओं  को  रोकने  के  लिए  कौन  से  उपाय  किए  गए  हैं  या कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  1  1987  से  29
 1988  तक  बिजली  के  शार्ट  सकिट  के  कारण  आग  लगने  की  3571  घटनाएं  हुईं  ।

 बिजली  के  शार्ट  सकिट  के  कारण  लगी  आग  से  5  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  और  लगभग
 3.5  करोड़  रुपये  की  सम्पति  की  अनुमानित  हानि

 बिजली  कें  शार्ट  सकिट  के  कारण  आग  लगने  को  रोकने
 के  लिए  बहुमंजिले  भवनों

 ओऔद्योगिक  परिसरों  और  आवास  समितियों  में  लघ  सकिट  ब्रेकर  और  क्षरण  सकिट  ब्र  कर
 लगाने  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण/बिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान/दिल्लो  नगर  निगम/दिल्ली  जल
 प्रदाय  संस्थान  के  विरुद्ध  शिकायतों  का  लोक  शिकायत  निवेशालय  के  क्षेत्राधिकार  में

 सम्मिलित  न  किया  जाना

 3253.  आओ  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 वया  दिल्‍ली  विकास  दिल्ली  नगर  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  और
 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  संस्थान  ज॑से  जनसंपर्क  कार्यालयों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  करना  प्रस्तावित  लोक
 शिकायत  निदेशालय  के  क्षेत्राधिकार  से  अलग  रखा  गया

 क्‍या  सरकार  राजधानी  में  जनता  को  इन  निकायों  द्वारा  तंग  किये  जाने  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  उन्हें  केन्द्रीय  स्तर  पर  स्थापित

 लोक शिकायत तंत्र के क्षेत्राधिकार के अन्तगंत लाने की वांछनीयता पर विचार और 40
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 जाता  आन  er  जहल  ंलज+

 यदि  तो  इसके  वया  कारण  हैं  ?

 _..  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  .  जी  हां  ।  शुरू  में  लोक  शिकायत  निदेशालय के  क्षेत्राधिकार  में
 केवल  चार  केन्द्रीय  मंत्रालय/विभाग  होंगे  दूर-संचार  तथा  आधिक  कार्य  विभाग
 का  बेंकर्गि  प्रभाग  |  अन्य  मंत्रालयों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों/स्वायत्त  निकायों  को  इसके
 क्षेत्राधिकार  में  लाने  के  प्रश्न  पर  प्राप्त  अनुभव  को  घ्यान  में  रखते  हुए  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 स्थल  चयन  समिति

 3254.  श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  भविष्य  में  परमाणु  विद्युत  केन्द्रों  क्री  स्थापना  के  लिए  स्थलों
 का  निर्धारण  करने  संबंधी  स्थल  चयन  समिति  की  रचना  क्‍या

 हु

 इस  समिति  का  गठन  किस  तारीख  को  किया

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  किस  तारीख  को  पेश  और

 समिति  की  प्रमुख  सिफारशें  क्‍या  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  भोर  भ्न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०झ्ार०  :  भविष्य  में
 लगाए  जाने  वाले  परमाणु  बिजलीघरों  के  लिए  स्थलों  का  निर्धारण  करने  के  वास्ते  परमाणु  ऊर्जा
 विभाग  ने  जो  स्थल  चयन  समिति  गठित  की  है  उसमें  परमाण  कर्जा  विभाग  के  विशेषज्ञ  और  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  और  भारत  सरकार  के  पर्यावरण  विभाग  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।

 स्थल  चयन  समिति  का  गठन  आरभ्भ  में  15  1983  को  किया  गया  था  |
 4  1984  को  उसका  पुनगंठन  हुआ  ।  बाद  6  1985  को  पर्यावरण  विभाग  का

 निधित्व  करने  वाले  एक  सदस्य  को  इस  समिति  का  सदस्य  नामित  किया  गया  ।

 स्थल  चयन  समिति  दक्षिणी  तथा  पूर्वी  क्षेत्रों  में  से  प्रत्येक  के

 '

 अपनी  प्रथक  दे  चकी  है  तथा  वे  रिपोर्ट  अलग-अलग  तारीखों  में  दी  गई  हैं  । पृः  हुक  है

 स्थल  चयन  समिति  ने  देश  के  चारों  क्षेत्रों  के  कुछ  स्थलों  के  नानों  की  सिफारिश
 में  लगाए  जाने  वाले  बिजलीघरों  के  लिए  की  है  ।

 समिति की सिफारशें सरकार के विचाराधीन हैं दिल्‍ली गोलो कांड में शामिल ध्रातंकवादियों की गिरफ्तारो 3256. भरी जितेन्द्र प्रसाद : क्‍या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ..._ क्‍या को दक्षिण दिल्ली में हुए गोली कांड में शामिल आतंकवादिये को गिरफ्तार कर लिया गया है;और यदि तो इसके क्या कारण हैं ?



 तिखित  उत्तरें  (6  1988

 देश  में  वेमानिक  कारखानों  के  क्या-क्या  नाम

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  ऐसे  और  कारखाने  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :
 से  रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  मंससं  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  नामक  एक

 विमान-निर्माण  कम्पनी  है  जिसके  देश  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  अनेक  प्रभाग  हैं  ।  इस  कंपनी  में  प्रत्येक
 वर्ष  निर्मित  विमानों  की  संख्या  और  प्रकार  प्रमुख  रूप  से  रक्षा  प्रयोक्ताओं  की
 आवश्यकती  और  वहां  उपलब्ध  उत्पादन  क्षमता  पर  निरंर  करते  हैं  ।

 रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  विमान  बनाने  की  कोई  अन्य  कम्पनी  स्थापित  करने  का  फिलहाल

 कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 लापता  छात्र

 ]  |

 श्रो  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  लापता छात्र  के  जनसत्ताਂ  में  प्रकाशित  स्कूली
 बच्चों  के  लापता  होने  सम्बन्धी  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  दिल्ली  में  वर्ष  से  अब  तक  ऐसी  कितनी  घटनायें  हुई  और

 सरकार  द्वारा  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  किये  जा  रहे  उपायों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 लोक  शिकायत
 तथा  पशन

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 जनव  से  29  तक  3853  बच्चों  के  लापता  होने  की  सूचना  दी
 गई  थी  जिनमें  से  2282  बच्चों  का  पता  लगा  लिया  गया

 अधिकांश  मामलों  में  बच्चे  विभिन्‍न  घरेलू/वंयक्तिक  कारणों  से  गायब  हो  जाते  हैं  ।

 पुलिस  केवल  लापता  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  में  मदद  कर  सकती  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक
 गुमशुदा  तलाश  दस्ता  कार्य  कर  रहा  है  !

 कच्छ  सें  पाकिस्तान  को  जासूसी  गतिविधियां

 3262.  ञआलो  टी०  बाल  गोड़  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तान  ने  संवेदनशील  कच्छ  जिले  में  अपनी  जासूसी  सम्बम्धी  गतिविधियों  में

 वृद्धि  की
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 क्‍या  हाल  ही  में  गुजरात  में  बनारा  में  भारतीय  वायुसेना  क ेएक  अड्डे  के  निकट
 '

 निर्माण  कम्पनी  के  रूप में  कार्यरत  पाकिस्तान  के  एक  जासूसी  नेटवर्क  का  पता  लगा  और

 यदि  तो  इन  गतिविधियों  को  रोकने  तथा  रक्षा  प्रतिष्ठानों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।

 बिल्ली  में  लूटपाट  के  मामले

 3263.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दोक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ;  वर्ष  1987  के  दौरान  और  इस  वर्ष  दिल्ली  में  लूटपाट  के  कितने  मामले  हुए  तथा  इनमें .
 किलने  व्यक्ति  मारे  गये  ्््ि

 हैं

 लूटपाट  के  कितने  मामलों  में  अभी  तक  अपराधियों  का  पता  नहीं  चल  सका  है  तथा

 इसके  क्‍या  कारण

 तत्सम्वन्धी  वर्ष  1984,  1985  और  1986  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्‍या

 लूटपाट  के  मामलों  में  वृद्धि  होने  और  वहुत  अधिक  मामलों  में  अप  राधियों  का  पता  न
 लगाये  जा  सकने  के  क्‍या  कारण  और

 लूटपाट  के  शिकार  व्यक्तियों  को  दिए  गए  मुआवजे  का  ब्यौरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  अपेक्षित  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  ।

 स+  क  ०  सन
 वर्ष  सूचित  किए  गए  लूटपाट  के  मामले  मारे  गए  व्यक्तियों  की  संख्या

 1987  197  5

 हब

 (29,2.1988  26  2

 1987  में  सूचित  किए  गए  लूटपाट  के  32  मामलों  को  न  लगाਂ  मामलों  के  रूप
 में  फाइल  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  उनमें  कोई  सुराग  नहीं  मिल  सका  ह

 और  1984,  1985  और  1986  के  दोरान  सूचित  किए  गए  लूटपाट  के  मामलों  की
 संख्या  नीचे  दी  गयी  है  ।

 सूचित  किए  गए  मामले
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 1987  में  सूचित  किए  गए  लूटपाट  के  मामलों  में  कमी  आयी  न  लगाਂ  के  रूप  में

 फाइल  किए  गए  मामलों  की  संख्या  में  मी  कमी  आयी  है  ।

 शून्य  ।

 यूरेनियम  को  तस्करों

 3264.  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जादुग्ुड़ा  खानों  से
 चीन  और  पाकिस्तान  को  यूरेनियम  की  तस्करी  कीजा

 रही

 इन  अपराधों  के  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  तथा  कितने  मामलों

 की  जांच  की  गई  और

 तस्करी  की  इन  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमानण्‌
 इलेक्ट्रानिको  ओर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०प्रार०  :  )  नहीं  ।

 और  विभिन्‍न  अवसरों  पर  पुलिस  ने  कुछ  व्यक्तियों  को  किया  था  तथा
 उनसे  ऐसी  सामग्री  बरामद  हुई  थी  जिसके  बारे  में  सन्देह  था  कि  उसमें  यूरेनियम
 बरामद  की  गई  सामग्री  के  नमूनों  के विश्लेषण  किए  गए  जिनसे  यह  पता  चला  कि  उस  सामग्री  में

 यूरेनियम  बिल्कुल  भी  नहीं  है  !  जादुगुड़ा  स्थित  यूरेनियम  की  खान  तथा  मिल  दोनों  में  ही  केन्द्रीय
 औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  अन्तगंत  सुरक्षा  की  कठोर  व्यवस्था  मौजूद  है  ।

 पुणे  में  बम्बई  उच्छ  न्यायालय  को  पोठ  स्थापित  करना

 3265.  श्री  एन०  गाडमिल  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍य  गे
 बम्बई  उच्च  न्यायालय  की  गीठ

 परणे  में
 स्थापिः क्‍या  सरकार  को  बम्बई  उच्च  न्यायालय  की  एक  पीठ  पुणे  में  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध

 में  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  मामले  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एच०  ध्ार०  :  मुम्बई  उच्च
 न्यायालय  की  एक  न्यायपीठ  पुणे  में  स्थापित  करने  के  लिए  कई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए

 केन्द्रीय  सरकार  इस  विषय  में  राज्य  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  ही  कोई
 कारंवाई  की  जाती  राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 विवेशोी  धासिक  सिशन

 3266.  चोधरी  राम  प्रकाश  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कितने  विदेशी  घामिक  मिशन  कार्यरत
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 इन  मिश्ननों  द्वारा  अपने  कार्यो  के लिए  मारत  में  वाषिक  रूप  से  कितनी  धनराशि  का
 निवेश  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  उनके  कायेकलापों  के  बारे  में  रिपोर्ट  तैयार  कराती  है  अथवा  प्राप्त
 करती

 क्‍या  ऐसी  एजेन्सियों  के  कार्यकलापों  के  बारे  में  कुछ  प्रतिकूल  रिपोर्ट  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  7

 लोक
 ।
 शिक  ग़यत  तथा  पंंशन  मंत्रालय  फ  ।  जय  मंत्री  तथा  गृह  न  स्व  क्त्

 पी०  :  ठीक  संख्या  उपलब्ध  नहीं
 मंत्रालय

 से  विदेशी  अभिदाय  अधिनियम  1976  के  अन्तगंत  कारंवाई  करने  के

 लिए  दान-दातावार  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।  ऐसी  एजे'न्सयों  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  जब  भी  कोई

 प्रतिकूल  रिपोर्ट  प्राप्त  होती  है  तो  विभिन्‍न  अन्य  कानूनी  उपबन्धों  के  अन्तगंत  कारंवाई  की

 जाती

 कांच
 गुजरात  में  कार्यक्रम

 3267.  आऔमती  पटेल  रसाबेन  रामजी  भाई  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीस  सूत्री
 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन

 में  गुजरात  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  आगे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विभि कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  मामले  में  विभिन्‍न  राज्यों  की  ]  1986,

 1  1987  और  1  1988  को  स्थिति  क्‍या  और  +

 (a)  ग्रुजरात  को  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  और  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए

 पिछले  तीन  वर्षों  के  वं-वार  सुलम  कराये  गये  वित्तीय  और  अन्य  संसाधनों का  ब्यौरा

 क्‍या

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  बीरैस

 सिंह  :  नहीं  ।

 कार्यक्रम  की  कुछ  चुनी  हुई  मदों  के  कार्यान्वयन  में  1.1.86,  1.1.87  और
 1.1.88  की  स्थिति  के  राज्यों  द्वारा  हासिल  किया  गया  दर्जा  दर्शाने  वाला  विवरण
 संलग्न

 47
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 कार्यक्रम  के  लिए  विशेष  रूप  स ेऔर  अलग  से  कोई  परिव्यय  निर्धारित  नहीं
 किया  जाता  ये  संगत  योजना  शीर्षों  से  लिए  जाते  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  में

 कार्यक्रम  और  परिवार  नियोजन  के  लिए  परिव्यय  निम्नलिखित  है  :--

 रु०

 1985-86  1986-87  1987-88

 कार्थक्रम  586.12  639.17  584.86

 परिवार  नियोजन  21.83  21.93  21.90

 विवरण

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  1.1.86,  1.1  87  और  1.1.88  को
 स्थिति  के  विभिन्न  राज्यों  को  स्थिति

 राज्य  1.1.86  को  यर्थास्थिति  1.1.87
 को

 यथास्थिति  1.1.88  को
 यथा  स्थि/ते

 दर्जा  दर्जा  दर्जा

 2  3  4

 1.  हिमाचल  प्रदेश  1  2  8

 2.  पंजाब  2  4  5

 3.  हरियाणा  3  9  16

 4.  आन्ध्न  प्रदेश  4  2  4

 5.  गुजरात  5  11  9

 6.  सिक्किम  *  6  ]  2

 7.  राजस्थान  7  8  10

 8.  उत्तर  प्रदेश  7  12  11

 9.  तमिलनाडू  7  5  3

 ,10.  मध्य  प्रदेश  7  5

 11.  महाराष्ट्र  11  14  6

 12.  कर्नाटक  12  7  17

 13,  बिहार  १3  16  7
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 2  3  4

 ioe  त्रिपुरा  14  12  12

 _:  15.  नागालैंड  14  21  24

 ५  16.  उड़ीसा  16  17  12

 17.  केरल  17  10  17

 18.  प०  बंगाल  18  20  15

 19.  असम  19  19  19

 20.  मणिपुर  20  14  23

 .21.  जम्मू  व  कश्मीर  21  18  21

 22.  मेघालय  22  22  20

 23.  ग्रोवा*  न  —  14

 24.  अरुणाचल  प्रदेश*  नर  न  22

 25.  मिजोरम*  न  नञ+  25
 ह

 #  ये  राज्य  1987  में  बने  ।

 |

 विदेशों  को  प्रतिभा  पलायन  का  सल्यांकन  करने  के  बारे  में  सर्वेक्षण

 3268.  श्री  शरद  दिघे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  से  विदेशों  को  प्रतिमा  पलायन  का  मूल्यांकन  करने  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण
 किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ?

 विशान  झौर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाभ्‌
 इलेक्ट्रानिकी  और  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  के०आर०  :  देश  से  सभी
 वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकीविदों  के  प्रवासन  का  मूल्यांकन  करते  के  लिए  कोई  राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  नहीं
 किया  गया  किन्तु  मारतीय  प्रौद्योगिकी  बम्बई  से  1973  से  1977  तक  की  पांच  वर्षों  की
 अवधि  में  बी  टंक  स्नातक  थधरीक्षा  पास  करने  वाले  लोगों  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रायोगिक  अध्ययन  हाल
 ही  में  पूरा  किया  गया  अध्ययन  के  अन्तगंत  आने  वाले  ऐसे  प्रतिभाशाली  लोगों  की  कुल  संख्या
 1262  जो  भारतीय  प्रौद्योगिकी  बम्बई  के  कुल  बी०  टंक  सस्‍्नातकों  का  केवल  20  प्रतिशत

 ही

 उक्त  प्रायोगिक  अध्ययन  के  निष्कर्ष  निम्नलिखित  हैं  :--

 विदेश  जाने  वाले  श्रतिमाशील  लोगों  का  कुल  प्रतिशत  39.4  था  ।  इनमें  से  8.6  प्रतिशत
 वापिस  लौट  आये  हैं  और  30.8  प्रत्िशत  वहाँ  रह  गये
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 ज़देशों  में  रह  रहे  लोगों  में  से  82.6  प्रतिशत  संयुक्त  राज्य  अमरीका/कैनेडा  में  7.8

 प्रतिशत  मध्य  पूर्व  में  तथा  केवल  9.6  प्रतिशत  अन्य  देशों  में  हैं  ।
 ह

 विदेश  जाने  के  निर्णय  के  पीछे  सबसे  बड़ा  कारण  है  वहां  पर  उपलब्ध  व्यापक  और

 बेहतर  सुविधाओं  से  लाम  उठाने  की  इच्छा  ।

 विदेशों  में  बस  जाने  के  तीन  मुख्य  कारण  हैं  :--

 (i)  )  व्यक्ति  अपने  व्यवसाय  में  अपने  आप  को  अच्छी  तरह  से  लगा  सकता

 (४)  विदेशों  में  होने  वाली  आय  की  तुलना  में  भारत  में  थोड़ा  और  अपर्याप्त
 तथा

 (iii  विदेशों  में  प्राप्त  होने  वाला  बढ़िया  शेक्षणिक  अनुमव  ।  का  आरामदेह
 स्तरਂ  पश्चिमी  सम्राज  की  सबसे  प्रमुख  विशेषता  जिससे  मारतीय  वष्टां  बस
 जाने  के  लिए  प्रमावित  होते  हैं  ।  दूसरी  विषमताਂ  सर्वाधिक
 नकारात्मक  त

 थ्कृसम्ा
 जाता  जिसके  कारण  वे  वापिस  लोट  आते  हैं  ।

 मारत  वापिस  लौट  आने  वाले  लोगों  में  स ेलगभग  69  लोगों  ने
 बताया  कि  उन्हें  वापिस  आ  जाने  का  कोई  खेद  नहीं  जबकि  22,5  प्रतिशत
 लोगों  में  कुछ  संकोच  अवश्य  या  ।

 संगठनों  को  विदेश्ञों  से  प्राप्त  सहायता

 3269,  श्री  बलवन्त  सिह  रामूबवालिया  :

 श्री  तारिक  झनवर  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1985,  1986  और  1987  के  दौरान  स्वयंसेवी
 संगठनों को  विदेशों  से  वर्ष-वार  कुल  कितनी  सहायता  प्राप्त  हुई

 ?

 लोक  शिकायत  तथा  पंछन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  विदेशी  अभिदाय  1976  से  सम्बन्धित  1985  और

 1986  के  ओंकड़ों  का  संगणकीक रण  किया  जा  रहा  है  ।

 वर्ष  1987  के  लिये  विवरणियां  अभी  प्राप्त  हो  रही  हैं  ।

 झावकाश  याजत्रा  रियायत  सुविधा

 3270.  भी  राज  कुसार  शाय  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  सरकारी  कमंचारियों  के  माता-पिता  जो  उनके  साथ  नहीं  रहते  के  लिए
 अबकाश  यात्रा  रियायत  प्रदान  करती  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  क्षिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :
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 ऐसे  माता-पिता  जो  कि  सरकारी  कमंचारी  के  साथ  नहीं  रहते  वे  छुट्टी  यात्रा  रियायत
 के  प्रयोजः  से  पूरक  नियमों  में  यथापरिमाषित  परिवार  के  सदस्य  नहीं  माने  किफायत  की

 ह  द्ष्टि  से  यह  सुविधा  उन्हें  दिये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 संयुक्त  भ्रनुसंघान  ओर  विकास  के  लिए  सोबियत  संघ  के  साथ  समझोता

 3271.  श्री  जोी०  एस०  बसवराजू  :

 क्री  वो०  कृष्णराव  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  संघ  का  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  एक  शिष्टमण्डल  .

 1988  में  मारत  आया  था  और  उसने  संयुक्त  अनुसंधान  और  बिकास  के  लिए  क्षेत्रों  का  पता

 लगाया

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  समभोता  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन्हें  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिको  भोर  भ्रन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  भार०  :  से

 2  सहयोग  करार  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  कायंक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विज्ञान  और  श्रौद्योगिकी  में
 /  सहयोग  के  समेकित  दीर्घावधि  कायंक्रम  के  तत्वावधान  में  अनेक  वैज्ञानिक  मारत  के  दौरे

 अवध  हथियार

 3272.  श्रीमतो  मनोरमा  सिंह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अवंघ  हथियारों  की  अनुमानित  संख्या  क्‍या

 सरकार  द्वारा  अवध  हथियारों  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  होने  वाली  सामग्री  को  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गये  हैं

 सरकार  द्वारा  अवंघ  रूप  से  हथियारों  का  निर्माण  करने  वाले  एककों  का  पता  लगाने
 और  अवध  हथियार  बरामद  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  और

 इसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :

 और  केन्द्र  सरकार  को  देश  में  अवेध  हथियारों  की  अनुमानित
 संख्या  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  अवैध  हथियारों  निर्माण  में  प्रयुक्त  के  साम्ग्री  को  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किया  जा
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 ----  ——  ठ  क्‍  कक  नकनक  फनअ  न  नइकी

 और  शस्त्र  1959  और  ज्वस्त्र  1962  को  लाग  करना  राज्य
 सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  का  काम  राज्य  सरकारों|संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों
 को  चोरी-छिपे  हथियार  बनाने  से  सम्बन्धित  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  छापे  निर्माताओं
 की  आकस्मिक  जांच  उन  स्थानों  पर  विशेष  इकाईयां  स्थापित  करने  जहां  हथियार  बनाने  से
 सम्बन्धित  अपराघ  अधिक  हैं  इत्यादि  जेसे  विभिन्‍न  उपाय  करने  के  लिए  समय-समय  पर  अनुदेश
 जारी  किए  जाते  हैं  ।  इनके  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  प्राप्त
 सूचना  के  अनुसार  देश  1.1.1984  से  3।  1987  तक  की  अवधि  के  दोरान  4000  से
 अधिक  छापे  मारे  गए  और  अवंध  रूप  से  हथियार  बनाने  वाले  764  एककों  का  पता  ल  गाया  गया
 और  अपराधियों  के  विरुद्ध  मुकदमें  चलाए  गए  ।

 रा

 महिलाझों  के  कल्याण  के  लिए  कानून

 भिसुवाद  ]

 3273.  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्‍या  थिथि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कः  ध्यान  |  1988  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  इस
 समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  पर्याप्त  कानून  विद्यमान

 नहीं  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  काय्यंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  जी  हां  ।

 अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उचित  समय  पर  समा  पटल  पर  रख
 दी

 युवा  वैज्ञानिकों  द्वारा  प्रभ्यावेदन

 3274.  श्री  प्रताप  मानु  शर्मा

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 श्री  पी०  एम०  सईव  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  और  अन्य  विज्ञान
 संस्थानों  के  युवा  वंज्ञानिकों  स ेउनकी  कठिनाइयों  और  मांगों  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  अभ्यावेदन  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 सरकार  का  युवा  व॑ज्ञानिकों  में  व्याप्त  असन्तोष  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक
 कदम  उठाने  का  विचार  है

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिको  ओर  भ्रन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्री  के०  भ्रार०  :  जी
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 ककक्क्मकक्ाम

 आय

 युवा  वंज्ञानिकों  की  मुख्य  मांगें  निम्नलिखित  से  सम्बन्धित  हैं  :

 (1)  अनुसंधान  फेलोशिप  में  बढ़ोतरी

 (2)  अनुसंघान  वंज्ञानिकों  के  संशोधित  वेतनमानों  को  लागू  करना

 (3)  सेवा  शर्तों  में  सुधार

 (4)  एक  संगठित  अनुसंघान  सेवा  का  गठन  तथा

 (5)  राष्ट्रीय  नीति  और  योजना  निर्माण  में  युवा  वैज्ञानिकों  का  प्रतिनिधित्व  ।

 युवा  वंज्ञानिकों  की  मांगों  की  जांच  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के
 अध्यक्ष  प्रो०  यशपाल  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया  समिति
 ने  अपनी  सिफारिशों  तेयार  कर  ली  हैं  और  उन्हें  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया  इन  सिफारिशों
 पर  अब  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विच्वार  कर  रही  है  ।

 महाराष्ट्र  में  जाति  सम्बन्धों  प्रमाणपत्र  जारी  करने  के  मानदष्ड

 3275.  डा०  वत्ता  सामंत  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  विशेष  रूप  से  बम्बई
 सूचित  जातियों  और  जनजातियों  को  जाति  सम्बन्धी  प्रमाणपत्र  जारी  करने  में  केन्द्रीय  सरकार  के
 मानदंडों  में  छट  देने  के  बारे  में  क्या  सुझाव  दिये  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप-समंत्री  सुमति  :  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सुझाव
 दिया  था  कि  राष्ट्रपति  के  पहले  आदेशों  के  जारी  होने  अर्थात  1950  के  वर्तमान  निश्चित  निर्देश
 जिसमें  राज्य  के  बाहर  के  प्रवासियों  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  का
 उल्लेख  किया  गया  में  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  है  कि
 37  वर्ष  समाप्त  होने  पर  मी  यदि  ऐसे  व्यक्ति  पिछले  15  वर्षों  से  राज्य  में  रहते  आ  रहे  थे  तो  उन्हें
 उस  राज्य  में  अनुसूचित  जाति  होने  के  कारण  उन्हें  मिलने  वाले  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  पात्र
 समभा  जाना  चाहिए  ।

 71९] वतंमान  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  क ेअनुसार  यदि  कोई  अनुसूचित  जाति  का  व्य

 मूल  राज्य  से  स्थानांतरित  हो  गया  है  और  जिसे  राष्ट्रपति  1950  के  जारी  होने  के  पश्चात
 उसका  सामान्य  निवास  स्थान  समभा  जाता  है  तो  वह  अपने  मूल  राज्य  के  ही  लाभ  प्राप्त
 है  और  उस  राज्य  के  नहीं  जहां  वह  स्थानांतरित  हो  गया  है  और  इस  प्रकार  महारा  दर
 द्वारा  दिए  गए  सुभाव  के  अनुसार  स्थानांतरण  के  लिए  1950  के  निश्चित  निर्देश  में  कोई  संशोधन
 नहीं  किया  जा  सकता  !  महाराष्ट्र  सरकार  को  उत्तर  दे  दिया  गया  था  ।

 वेज्ञानिक  उपकरणों  का  डिजाइन  तंयार  करने  के  लिए  अनुदान
 3276.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  प्रषान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  वंज्ञानिकों  को  वेज्ञानिक  उपकरणों  का  डिजाइन  तैयार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 अनुदान  दिया  जाता
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 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  प्रयोजनों  के लिए  दी  गई  धनराशि  और  इस
 विभाग  द्वारा  पेटेंट  किए  गए  उपकरणों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 कया  देश  में  इस  बीच  किन्हीं  ऐसे  उपकरणों  का  निर्माण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिको  और  भश्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  झ्रार०  :  जी
 वेज्ञानिक  यंत्रों  का  डिजाइन  तैयार  करने  के  लिए  अनुसंघान  और  विकास  संस्थानों  को  सहायता
 अनुदान  दी  जा  रही  है  ।

 विस्तृत  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-  नि

 मु  वर्ष  दिया  गया  सहायता  अनुदान

 1985-86  |  ॥  17.44  लाख

 1986-87  53.60  लाख

 1987-88  52,25  लाख

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  विभिन्‍न  संस्थानों  द्वारा  अभिकल्पित  वैज्ञानिक  यंत्रों  के  लिए

 कोई  पेटेंट  जारी नहीं  करता  कार्यक्रमो ंमें  माग  लेने  वाले  उद्योग  अनुवर्ती उत्पादन  के  लिए
 प्रौद्योगिकी को  अपना  रहे  हैं  ।

 हां  ।

 विस्तृत  ब्यौरा  इस  प्रकार है
 :--

 -  कफ फ--+ड्््ज््ज््ज््---ा

 यंत्र  का  नाम  निर्माता  का  नाम

 रननननननगननगनगननन  न  नी  न+*+**-)ाँ8ारफफसककक्‍:ॉैे॑क्‍  कफ  छफक5फ5ड
 2

 छह  रा  ऑ  उीॉऑ8फी4ी  फ8फुऔऊउउऋ॒॒
 3”  रिफ्रैक्टिग  टेलीस्कोप  मेसस॑  पंजाब  इलेक्ट्रो-आप्टो  सिस्टम

 मोहली  चण्डीगढ़

 2.  ग्रेन  स्वायस्चर  ऐनालाइजर  राजस्थान  इलेक्ट्रानिक  इंस्ट्रूमेंट्स
 जयपुर

 3,  प्रोफाइल  प्रोजेक्टर  नेशनल  इंस्ट्रेमेंट्स  कलकत्ता

 4.  पायरेनोमीटर

 5,  सन  साइन  रिकार्डर
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 6.  रेडिंग  रिंग  नेशनल  इन्स्ट्र  मेंट्स  कलकत्ता

 7.  माइक्रोफेशे  रीडर

 8.  माइक्रोफिल्म  रीडर

 9.  मीरर  स्टीरियोस्कोप

 10.  पाकेट  स्टीरियोस्कोप  --

 11,  आप्टीकल  पेंटोग्राफ

 12,  आडियो  विजुअल  सिस्टम  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रोनिक्स  साहिबाबाद  ।

 13.  हेलोजन  लैम्प्स

 14,  आई०आर०  रेप्लिका  ग्रेटिग्स

 15,  फोटोन  काउंटर

 16,  सी०  ओ०  2  गैस  लेसर

 (100  डब्ल्यू०  सी०

 47.  हाई  इन्टेंसिटी  मोनोक्रोमेटर

 ध्रमधिकृत  हाउस

 3277.  डा०  चना  शेखर  त्रिपाठो  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  बड़ी  संख्या  में  अनधिकृत  हाउसोंਂ  का  निर्माण  किया  गया

 यदि  तो  इन  गेस्ट  हाउसों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  इन  गेस्ट  हाउसों  को  अस्थायी  लाइसेंस  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंजालय  में  राज्य  मत्री
 दी०  :

 जी  श्रीमान  ।

 253

 जी  श्रीमान  ।

 स्वास्थ्य  अग्नि  सुरक्षा  तथा  यशतायात  के  दृष्टिकोण  से  स्थान  की  उपयुक्तता  की
 जांच  करके  लाईसेंस  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।  ये  गेस्ट  हाउस  इन  अपेक्षाओं  की  पूर्ति  वहीं  करते  ।
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 सरकारी  विभागों  तथा  सरकारी  उपक्षमों  में  क्र्टाथार  भ्रौर  कदाचार

 3278.  श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गौड़ा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  का  सरकारी  विभागों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्नमों  में
 अ्रष्टाचार  तथा  कदाचार  रोकने  के  लिए  अपने  व्यवस्था  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरानं  सरकारी  विभागों  में  भ्रष्टाचार  और  कदाचार  संबंधी  कितने
 मामलों  का  पता  लगा  ;  और

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  काय्यंवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  मूह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  ओर  हां  ।  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  में  एक  सतकंता  प्रशिक्षण

 एकक  स्थापित  किए  जाते  के  लिए  एक
 कषस्ताव

 प्राप्त  हुआ  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयोग  को  सलाह  के  लिए  रिपोर्ट  किए  गए  मामलों  संख्या

 निम्नानुसार  है  :---

 1985  -  1903

 1986  न  2193

 1987  --  2407

 आयोग  ने  1985  में  345  मामलों  1986  में  349  मामलों  पर  तथा  1987  में  261
 मामलों  पर  शास्ति  लगाने  की  सिफारिश  की

 दुल्हनों  क ेजल  जाने  के  मामले

 3279.  ओर  वक्‍कस  पुरुषोतमन
 आओ  राम  भगत  पासवान

 डा०  टी०  कल्पना  देवी  :

 आझोमतो  ऊषा  चौधरी  :

 क्या  गृह  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  देश  में  दुल्हनों  क ेजल  जाने  के  मामलों  की  संख्या
 का  राज्यवार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  ब्यौरा  क्या

 इनमें  से  दहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतों  की  संख्या  कितनी

 कया  ऐसे  मामलों  की  संख्या  बढ़  रही

 यदि  तो  सरकार  ने  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  कौन  से  उपाय  किए
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 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  दहेज  निरोधक  अधिकारियों  की  नियुक्ति  का  निर्णय  किया  गया  है
 जो  सलाहकार  बोडे  की  सहायता  से  अपना  कार्य  और

 (८७)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  चिदम्थरस्‌  )  :  देश  में  दुल्हनों  को  जलाने  की  घटनाओं  के  आंकड़े  केन्द्रीय  एजेन्सियों

 द्वारा  संकलित  नहीं  किए  जाते  वर्ष  1985,  1986  और  1987  के  दौरान  सूचित  किए  गए  दहेज
 के  कारण  हुई  मौतों  ने  मामलों  की  संख्या  का  राज्यवार  और  संघ  शासित  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  विवरण-त
 और  1  में  संलग्न  है  ।

 ह॒

 दहेज  के  कारण  जलकर  आत्महत्या  के  मामलों  और  दहेज  के  लिए  जलाकर  की  गयी
 हत्या  के  मामलों  की  संख्या  और  19  में  संलग्न  है  ।

 1985  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  1986  के  आंकड़ों  में  बढ़ोतरी  1987  के  आंकड़े
 अपूर्ण  हैं  और  तुलना  नहीं  कगो  जा  सकती  है  ।

 आपराधिक  कानूनों  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  को  जिम्मेदारी  अपराधों  को
 रोकने  के  लिए  उन्हें  कदम  उठाने  हैं  ।

 और  इस  प्रकार  के  अधिकारियों  की  नियुक्ति  के  लिए  संशोधित  दहेज  निषेध
 अधिन्यिम  में  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 विवरण  1

 बर्ष  1985  ओर  1986  के  बोरान  सूचित  किए  गए  वहेज  के  कारण  हुई  मोतों  के  सामलों  को  संस्या

 राज्य|संघ  शासित  क्षेत्र  दहेज  के  कारण  मृत्यु
 शं०  का  नाम

 1985
 1986

 1  2  3  हैं

 राज्य

 1...  आन्भ्र  प्रदेश  13  79

 2.  असम  1  9

 3...  बिहार  16  62

 4...  गुजरात  10  द

 5.  हरियाणा  99  47

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3  3
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 2  2  3  4

 7.  जम्मू  और  कर्मीर  श्न्य  शून्य

 8.  कर्नाटक  35  54

 9...  केरल  5  4

 10,  मध्य  प्रदेश  153  200

 11.  महाराष्ट्र  136  107

 12.  मणिपुर  श्न्य  श्न्य

 13.  मेघालय  शून्य  श्न्य

 14...  नःगालेंड  श्न्य  शून्य

 15,  उड़ीसा  श्न्य  श्न्य

 16...  पंजाब  |  ॥  32  40

 17...  राजस्थान  29  34

 18...  सिक्किम  श्न्य  शून्य

 19.  तमिलनाडु  12  38

 20.  त्रिपुरा  श्न्य  श्न्य

 21...  उत्तर  प्रदेश  323  461

 22...  पष्चिचम  बंगाल  88.  58

 जोड़  955  1,255

 संघ  झासित  क्षेत्र

 23.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  श्न्य  ष्न्य

 24...  अरुणाचल  प्रदेश  शून्य  श्न्य

 25...  चण्डीगढ़  2  श्न्य

 26.  दादरा  और  नगर  हवेली  श्न्य  श्न्य

 27.  दिल्‍ली  33  64

 28...  दमन  और  दीव  शून्य  शून्य

 29,  लक्षद्वीप  ष््न्य  शन्य



 1909  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4

 30.  मिजोरम  शून्य  श्त्य

 31.  पांडिचेरी  श्न्य  श्न्य

 जोड़ ate  जोड़  35  64

 कुल  जोड़  990  1,319

 विवरण  11

 वर्ष  1987  के
 दोरान  सूचित  किए  गए  बहेज  के  कारण  हुई  मौतों  को  संख्या

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  दहेज  के  कारण  मृत्यु  टिप्पणी

 सं०  का  नाम

 2  3  4

 राज्य

 1  आंध्र  प्रदेश  166  1987  तक

 |  2.  अरुणाचल  प्रदेश  शन्य

 3  असम  3  1987  तक

 4...  बिहार  408***

 5  गोवा  श्न्य

 6  गुजरात  23

 7...  हरियाणा  7  1987  तक

 8  हिमाचल  प्रदेश  4

 जम्मू  और  कश्मीर  10  1987  तक

 10  कर्नाटक  83

 Ml, |  केरल  2

 12,  मध्य  प्रदेशपृ  85  1987  तक

 13...  महाराष्ट्र  250

 14,  मणिपुर  शून्य  ,
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 2  3  4

 15.  मेघालय  श्न्य  1987  तक

 16,  मिजोरम  उ०  न०

 17...  नागालैण्ड  श्न्य

 18,  उड़ीसा  2

 19,  पंजाब  68  1987  तक

 20,  राजस्थान  113

 21.  सिक्किम  श्न्य

 22...  तमिलनाडु  49

 23...  त्रिपुरा  3

 24...  उत्तर  प्रदेश  1  553

 25...  पश्चिचम  बंगाल  76  1987  तक

 संघ  शासित  क्षेत्र

 26.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  श्न्य
 27...  चण्डीगढ़  श्न्य

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  श्न्य

 29...  दिल्ली  78  1987  तक

 30,  दमन  और  दीव  उ०  न०

 31,  लक्षद्वीप  शून्य  1987  तक

 32.  पांडिचेरी  श्न्य

 नोट  :  1.  आंकड़े  मासिक  अपराध  आंकड़ों  पर  आधारित  हैं  और  इन्हें  अस्थायी  माना

 2.  उ०  न०  का  अथ  है  उपलब्ध  नहीं  ।

 3.  *बिहार  राज्य  में  महिलाओं  और  लड़कियों  के  अपहरण  के  आंकड़ों  में  1987  से
 जून  1987  तक  के  आंकड़े  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 4,  **बिहार  में  अभद्र  व्यवहार  और  महिलाओं  के  साथ  छेड़छाड़  करने  के  आंकड़े  संयुक्त  हैं
 और  इसमें  1987  से  1987  तक  के  आंकड़े  सम्मिलित  हैं  ।

 5.  **#बिहार  के  सम्बन्ध  में  दहेज  के  कारण  मृत्यु  के  आंकड़े  1987  से  1987
 तक के  हैं  ।

 6.  ैमध्य  प्रदेश  राज्य  के  आंकड़ों  में  6  जिलों  के  आंकड़े  नहीं
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 विवरण  111
 “  बष  1985  और  1986  के  दोरान  डुल्हनों  को  जलाने  को  घटनाझों  के  आंकड़े

 985  1986

 संघ

 —  जप्पपपथनयएएएएएएए  +-+-  -  का  नकसससफसक'नससननस्‍ नदकतसक  ?ःररञनक:र  दंत
 क्र०  राज्य|संघ  शासित  दहेज  के  कारण  दहेज  के  कारण  दहेज  के  कारण  दहेज के  कारण
 सं०  क्षेत्र  का  नाम  जलक र  जलाकर  जलकर  जलाकर

 हत्या  करने  के  हत्या  करने  के  हत्या  करने

 .
 मामले  मामले  मामले  हे

 *

 2  3  6

 राज्य

 आंध्र  प्रदेश  8  3  28

 2.  असम  श्न्य  श्न्य  ]  शुन्य

 3.  बिहार*  9  उ०्न०  श्न्य  38

 ।
 ,  4.  गजरात  उनन०  उनन०  उन्न०  उनन०

 ; 5. हरियाणा 58 2 24 शून्य 6. हिमाचल प्रदेश 2 श्न्य श्न्य श्न्य 7. जम्मू और कश्मीर छूल्य शून्य शून्य शून्य 8. कर्नाटक 5 5 .9. केरल शून्य श्न्य शून्य मध्य प्रदेश 65 20 20 महाराष्ट्र 2 43 मणिपुर श्न्य श्न्य श्न्य शून्य मेघालय श्न्य श्न्य श्न्य श्न्य नागालंण्ड श्न्य श्न्य श्न्य शून्य उड़ीसा श्न्य श्न्य श्स्य ष्न्य पंजाब श्न्य 7 8 राजस्थान 6 5 सिक्किम श्न्य श्न्य श्न्य श्न्य तमिलनाडु 2 शून्य 6 6 __ ्



 लिखित  उत्तर  16  1988

 1  2  3  4  5  6

 20.  त्रिपुरा  शून्य  धून्य  शून्य  धून्य

 21,  उत्तर  प्रदेश  उनन०  उनन०  उन्न०  उन्न०

 22.  पश्चिम  बंगाल  13  3  18  4.

 कुल  305  37  26  130

 संघ  आसित  क्षेत्र  ;

 23.  अंडमान  और
 बार  द्वीपसमूह  घून्य  हु  शून्य  धून्य  शून्य

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  शून्य  श्न्य  श्त्य  श्न्य

 25,  चण्डीगढ़  उ०्न०  उण्न०  शून्य  श्न्य

 26.  दादरा  और  नगर

 झून्य  शून्य  झून्य  धून्य

 27.  दिल्‍ली  20**  ge  47  13

 28,  दमन  ओर  दीव  छूल्य  श्न्य  श्न्य  शून्य

 29.  लक्षद्वीप
 शून्य  शून्य  शून्य  झूम्य

 30.  मिजोरम  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य

 31.  पांडिचेरी  श्न्य  श्न्य  श्न्य  ष्न्य

 जोड़  20  8  47  13

 कुल  जोड़  325  45  308  143

 नोट  :  1,  *बिहार  राज्य  के  सम्बन्ध  में  आंकड़ों  में  अगरत  और  1985  के  आंकड़े
 सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 .  उ०न०  का  अर्थ  उपलब्ध  नहीं  ।

 .  आंकड़े  मासिक  अपराध  आंकड़ों  पर  आधारित  हैं  और  अस्थायी  हैं  ।

 «  *+दोनों  शीर्षों  क ेसंशोधित  आंकड़े  38  हैं  इसके  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 wow
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 t | ॥|  विवरण  IV

 |

 वर्ण  1987 के  दोरान  दुल्हनों को  जलाने  के  झ्रांकड़े

 |  क्र०  राज्य|संघ  शासित  दहेज  के  कारण  दहेज  के  कारण  टिप्पणी
 ।  सं०  क्षेत्र  का  नाम  जलकर  जलाकर
 |  हत्या  करने  के  हत्या  करने  के

 सा

 की  संख्या  मामलों  की  संख्या

 1,  आंध्र  प्रदेश  102  ||  1987  तक

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  श्न्य  श्न्य

 |  3.  असम  श्न्य

 ३  4.  बिहार  शून्य  40  £  1987  तक
 भर

 5.  गोवा  शून्य  शून्य

 6.  गुजरात  23  उनन०

 7.  हरियाणा  2  3  1987  तक

 8,  हिमाचल  प्रदेश  शून्य  शून्य

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  5  5  1987  तक

 10,  कर्नाटक  17  9

 11.  केरल  शून्य

 12.  मध्य  प्रदेश*  42  5  1987  तक

 13.  महाराष्ट्र  69  15

 14,  मणिपुर  श्न्य  शुन्य

 15.  मेघालय  श्न्य  शून्य  1987  तक

 16.  मिजोरम  _  उन्न०  उनन०

 17.  नागालंण्ड  श्न्य  श्न्य

 18.  उड़ीसा  श्न्य

 19,  पंजाब  7  3  1987  तक
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 लिखित  उत्तर  16  1988

 1  2  3  4  5

 20.  राजस्थान  21  18

 21,  सिक्किम  श्न्य  शून्य

 22.  तमिलनाडु  16  5

 23.  त्रिपुरा  1  श्न्य

 24.  उत्तर  प्रदेश  171  187

 25.  पश्चिम  बंगाल  « 17  4  1987  तक

 संघ  शासित  क्षेत्र

 26.  अंडमान  और  निकोबार
 दीप  समृह  षून्य  धूल्य

 27,  चण्डीगढ़  श्न्य

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  शून्य  श्न्य

 29.  दिल्‍ली  8  50##  1987  तक

 30.  दमन  और  दीव  उनन०  उनन०

 31.  लक्षद्वीप  शून्य  श्न्य  1987  तक

 32.  पांडिचेरी  श्न्य  शून्य  पे

 सोट  :  1.  £  बिहार  के  सम्बन्ध  में  1987  से  1987  तक  ।

 2.  *अ्ध्य  प्रदेश  के  6  जिलों  के  आकड़े  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 3.  **संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  मा०  दं०  सं०  की  घारा  304  के  अन्तगंत  दहेज  के
 कारण  हुई  मौतों  के  42  मामले  सम्मिलित  हैं  ।

 4.  आंकड़े  मासिक  अपराध  आंकड़ों  पर  आधारित  हैं  और  इन्हें  अस्थायी  माना  जाए  ।

 5.  उ०न७  का  अथ  उपलब्ध  नहीं  ।

 महाराष्ट्र  में  प्रतिर्षण  की  धठमाओं  में  बढ़ि

 3280.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  महाराष्ट्र  में  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  की  उन्‍नति  के  लिए  दी  जा  रही  सुविधाएं
 प्राप्त  करने  के  लिए  गैर-आदिवासियों  द्वारा  आदिवासियों  के  रूप  में  प्रतिरूपण  की  घटनाओं  में  वृद्धि
 हुई  और
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 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  और  यदि  तो  इस  संबंध
 में  कोई  सिफारिशें  की  गई  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :  और  (a).  अपेक्षित  जानकारी

 महाराष्ट्र  सरकार  से  मांगी  गई  जंसे  ही  सूचना  प्राप्त  हो  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 रक्षा  प्रतिध्ठानों  हारा  द्ृथ  को  खरीद

 3281.  श्री  महेल्य  सिंह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  प्रतिष्ठानों  को  सरकारी  डेरी  फार्मों  से  अथवा  सहकारी  दुग्ध  उत्पादक

 सोसाइटियों  से  ही  जहाँ  ऐसे  फार्म  अथवा  सोसाइटियां  उपलब्ध  दूध  खरीदने  के  सरकांर  के  कोई

 अनुदेश

 यदि  तो  रक्षा  प्रतिष्ठानों  के  ऐसे  स्थानों  के  क्या  नाम  हैं  जहाँ  पर  इन  अनुदेशों  के

 बावजूद  दूध  गेर-सरकारी  दुग्ध  वितरकों  से  खरीदा  जाता  है  और  सरकार  के  अनुदेशों  का  पालन  न
 ने  के  क्या  कारण  और

 कन-किन  स्थानों  पर  रक्षा  प्रतिष्ठान  द्ध  सरकारी  डेरी  फार्मों  अथवा  सहकारी  दुग्घ
 उत्पादक  सोसाइटियों  से  खरीदते  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  से  रक्षा  प्रतिष्ठानों  उन
 स्थानों  में  जहां  सरकारी  डेरी  फार्म  और  सहकारी  दुग्ध  उत्पादक  सोसायटियां  स्थित  दूध  इन्हीं
 से  खरीदना  होता  है  बशरतें  वे  इन  रक्षा  प्रतिष्ठानों  को  दूध  सप्लाई  करने  के  लिए  त॑यार

 2,  इस  नीति  के  कार्यान्वयन  पर  नजर  रखने  के  लिए  भारत  के  राष्टीय  हे  री  डेयरी
 |  कि  एक  समन्वय  एजेंसी  1987  में  उन  स्थानों  की  सूची  देने  पर  सहमत  हो  गया

 जहां  कि  दूध  सप्लाई  को  सहकारो  दुग्ध  योजनाएं  रक्षा  सेनाओं  को  दूध  देने  के  लिए  तेयार  उन
 स्थानों  की  सूची  को  भी  मारत  के  राष्ट्रीय  सहकारी  डेथरी  संघ  को  भेजने  पर  सहमति  हो  गई  थी
 जहां  थलसेना  को  दूघं  की  आवश्यकता  थी  ।

 3,  हालांकि  अपेक्षित  सूचना  मारत  के  राष्ट्रीय  सहकारी  डेयरी  संघ  को  भेज  दी  गई

 रन्‍्तु  उन  स्थानों  की  पूरी  भारत  के  राष्ट्रीय  सहकारी  डेग्ररी  संघ  से  प्राप्त  की  जानी  है  ।
 जहां  सहकारी  क्षेत्र/सकरारी  दुग्ध  योजना  सशस्त्र  सेनाओं  को  दूध  की  सप्लाई  करने  की  इच्छुक  हैं  ।

 4.  संलग्न  विवरण  ]  में  दी  गई  सूची  में  उन  स्थानों  की  दर्शाया  गया  है  जहां  निजी  सप्लायरों
 से  दूध  खरीदा  जा  रहा  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इनमें  से  अधिकतर  स्थानों  में
 सरकारी  डेरियों  द्वारा  दूध  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  पेशकश  नहीं  की  गई  है  ।

 5.  संलग्न  विवरण  1]  में  उन  स्थानों  की  सूची  है  जहां  सरकारी  डेयरो  फार्म/सहकारी
 सोसाइटियों  से  दूध  खरीदा  जा  रहा
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 6.  सहका  री/सरकारी  डेरियां  रक्षा  सेनाओं  को  हमेशा  दूध  की  सप्लाई  क्‍यों  नहीं  करती  इसके

 कुछ  कारण  इस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  इनको  दूध  की  कम  मात्रा  की  आवश्यकता  होती  या  आवश्यकता  बदलती  रहती
 है  ।

 (ii)  संबंधित  योजना  द्वारा  सप्लाई  के  सामान्य  निर्धारित  क्षेत्र  से  सप्लाई  करने  के  लिए
 स्थान  की  दूरी  ।

 (iii)
 हा

 द्वारा  जिस  समय  दूध  मांगा  जाता  है  वह  दुग्ध  योजना  के  अनुकूल  नहीं

 विवरण  I

 उन  स्थार्ना  को  सूची  जहां  दूध  ए  एस  सो  के  ठेकंदारों/निजो  सप्लायरों  से  श्वरीवा  जा  रहा  है

 क्रम  सं०  स्थान  क्रम  सं०  स्थान

 1  2  ।  2

 1,  रावतमाटा  17.  बीदर

 2.  वेल्लाची  18...  सूययलंका

 £  मे  अम्बरनाथ  19.  शंक  रपल्‍ली

 4...  माउंट  आबू  20.  तेजू

 5,  नालिया  21,  डूमड्मा

 6.  करंजा  22,  लेखावली

 7.  तारापुर  23,  मीसा

 8.  शिवनगर  24.  आद्रा

 9,  मुघ  25.  डायमंड  हाबंर

 10.  वाडसर  26,  कला  इकुन्डा

 ll,  ओखा  27.  कटिहार

 12,  पोरबंदर  28,  पूरणिया

 13.  आम्ला  29.  कूच  बिहार

 14.  गांधीघाम  30,  डिगारू

 15...  खावडा  31,  .  पनेरी

 16.  पूरनघर  फोर्ट  32.  मोगा
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 2  1  2

 अम्बाला  58,  सहारनपुर

 चण्डीगढ़  ग्रूप  59.  सरसावा

 शाहजहांपुर  60.  सोराना

 चकराता  61...  नेनीताल

 नौगांव  62...  कंयरकुली

 गोपालपुर  ऑन  सी  63,  कटनी

 रीवारेंज  64,  मुरादनगर

 पचमढ़ी  65.  बांदीपुर

 सिगारही  66,  जिन्द्रह

 बिहटा  67.  जम्मू

 दरमंगा  68.  साम्बा

 जमालैपुर  69,  बंगलौर

 बालासौर  70.  जयपुर

 भुवनेश्वर  71...  नसीराबाद

 अल्मोड़ा  72,  सिकन्दराबाद

 काठगोदाम  73.  पिम्परी

 अकोला  74,  कोलाबा

 नेपोरा  75,  बीकानेर

 बरुशी-का-तालाब  76.  फतेहगढ़

 हेमपुर  77,  गया

 घाकुली  78,  दानापुर

 कमोला  79.  बेलगांव

 बाबूगढ़  80.  बेंगडुबी

 कालसी  81...  फिरोजपुर

 लंड्र  82.  आगरा

 अन्‍्कानक+ा  कक पछकानन+न-नन--पान-न-पकूडनननकनन-कपनपकन-नननननन मकान  कनकन-नवनननफाननवना  की  नस  कककनननीनननकनननभ।ट  कण  कि  नशा  ने
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 लिखित  उत्तर  16  1988

 1  2  ||  2

 83.  इलाहाबाद  94,  बड़ौदा

 84.  बरेली  95,  जोधपुर

 85,  देहरादून  96.  काम्पटी

 86,  जबलपुर  97...  विशाखापत्तनम

 87...  कानपुर  98.  कलकत्ता

 88.  लखनऊ  99.  शिलांग

 89,  मह्‌  100.  भोपाल

 90...  श्रीनगर  101.  ग्वालियर

 91, ..  गोहाटी
 ।

 102.  सागर

 92.  अहमदाबाद  103.  पठानकोट

 93,  तेजपुर  104,  अलवर

 विवरण

 उन  स्थानों  के  नामों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  जहां  सरकारी  डेयरी  फार्मों/सहकारी  सोसाइटियों
 से  वृष  खरोदा  जाता  है

 क्रम  सं०  स्थानों  के  नाम  क्रम  सं०  स्थानों  के  नाम

 1  2  ]  Z

 1.  जामनगर  8,  जैसलमेर

 2.  कोयम्बटूर  9,  पोक  रण

 3  मदुकारारी  10,  अजमेर

 4...  सुलूर  11.  भरतपुर

 5,  कन्नानौर  12.  शेलपुर

 6,  त्रिवेन्द्रम  13.  उदयपुर

 4.  जलाई  14.  भुज
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 15.  घारंगधारा

 16.  मंडारा

 17,  भुसावल

 18,  मा०नो०पो०  लोनावाला

 19,  औरंगाबाद

 20,  ट्राम्बे

 21...  नागपुर/अम्बाभरी

 22...  पुलगांव

 23,  बुरडांग

 24,  रांगली

 25.  अम्बाला

 26...  भटिडा

 27.  गंगानगर

 28,  हिसार

 29,  लुधियाना

 30,  सूरतगढ़

 31,  शिमला

 32,  तिबरी

 33.  संगरूर

 34...  पट्टी

 35.  बाज्जू

 36.  बरनाला

 397:  बसियाना

 38,  सिरसा

 39,  नाल

 ,  लिखित  उत्तर
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 40.  गुड़गांव

 41,  हिन्डन

 42.  मानेश्वर

 43,  पचमढी

 44,  वाराणसी

 45,  हल्द्वानी

 46.  अल्मोड़ा

 47.  बनबासा

 48,  इटारसी

 49,  कटनी

 50,  मद्रास

 51,  बेलिंगटन

 52.  गंगटोक

 53,  नामकोमे

 54,  सिकन्दराबाद

 55,  जोधपुर

 56.  कोटा

 57.  जयपुर

 58...  देहरादून

 59,  अमृतसर

 60,  जालन्धर

 61.  अहमदनगर

 62,  देवलाली

 63,  मारगोटा

 64.  किरकी



 लिखित  उत्तर  16  1988

 मण्डार  कर्मचारियों  के  प्रखिल  भारतीय  संघ  के  साथ  बातचोत

 3282.  श्री  अजय  मुशरान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेना  आयुध  कोर  के  भण्डार  कर्म  चारियों  के  अखिल  मारतीय  संघ  ने  सरकार  को  अपनी

 मांगों  के  समर्थन  में  19  1988  को  एक  रैली  आयोजित  करने  का  नोटिस  भेजा  और

 यदि  तो
 त  त्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  हां  ।

 यह  सेना  आयुघ  कोर  के  स्टोरकीपिंग  स्टाफ  के  अखिल  भारतीय  संघ  द्वारा

 निम्नलिखित  मांगों  के  संबंब  में  लिया  गया  था  जिन्हें  विचार  के  लिए  संबंधित  रक्षा  संगठनों/सेना

 मुख्यालयों  में  दिया  गया  है  :-

 (1)  स्टोर  कीपिंग्र  स्टाफ  के  चार  ग्रेडों  के  बीच  के  अनुपात  में  अनुसंघान
 तथा  विकास  और  रेलवे  की  भरति  संशोधित  करना  ।

 (2)  1983  के  सी  ए  संदर्भ  संख्या  9  और  10  के  अंतगगंत  स्टोर  कीपिंग  स्टाफ  के  लिए
 9210  985  को  वाफ  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  को  कार्यान्वित  करना  ।

 (3)  9.5.83  को  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  हस्ताक्षर  किए  गए  एकमुशझत  समभोौते  को
 कार्यान्वित  करना  और  भर्ती  नियमों  को  बदलना  ।

 (4)  तुतीय  ओर  चतुर्थ  केंद्रीय  वेतन  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  से  वेतनमानों  में  होने
 वाली  विसंगतियों  को  दूर  करना  ।

 (5)  मूलभूत  नियम  9  (25)  के  अंतगंत  सेना  आयुध  कोर  के  स्टोर  कीरपिंग  स्टाफ  के  लिए
 विशेष  वेतन  देना  !

 (6)  अन्य  सिविलियन  स्टाफ  के  लिए  प्राधिकृत  पदों  की  तरह
 '  फील्ड  आडंनेंस  डिपोਂ  और

 एम्यूनेशन  डिपोਂ  में  सिविलियन  आयुध  अफसर  के  पद  को  बनाना  और
 प्राधिकृत  करना  ।

 (7)  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  के  काडर  के  समान  थलसेना  कोर  में  वरिष्ठ  सिविलियन  स्टाफ
 अफसर  का  पद  बनाना  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  मामले  धर  न्यायाधोज्ञों  को  नियुक्ति

 3283.  थ्लो  ह्रोश  रावत  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  उच्च  न्यायालय  में  ओर  उसकी  लखनऊ  पीठ  में  3  87  को

 कुल  कितने  मामले  लंबित

 कया  सरकार  का  उच्च  न्यायालय  में  न्‍्यायाघीशों  की  संख्या  बढ़ाने  का  विचार  और
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 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  के  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  कब  तक  वृद्धि
 ।  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 ॒  विधि  झौर  न्याय  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  एच०झार०  :  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  इस  समय  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  55  स्थायी  न्यायाधीशों  और  5
 गरैशों  के  स्वीकृत  पद  हैं  ।  उच्च  न्यायालय  में  अपर  न्यायाधीशों  के  2  ओर  प्रद  मंजूर

 य  क्या  गया  है  ।  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  ये  नियुक्तियां  कब  तक  कर  दी

 मारतोय  प्रशासनिक  सेवा  ओर  भारतोय  पुलिस  सेवा  में  भनुशृचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  अभिकारो

 3284.  श्री  वद्धि  चन्द्र  जन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  और  मारतीय  पुलिस  सेवा  में  कुल  कितने  अधिकारी  और  प्रत्येक  सेवा  में

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  को  राज्य-वार  संख्या  कितनी  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 पो०  चिदम्बरम  )  एक  विवरण  समਂ  पटल  पर  रखा  जाता  है  !

 विवरण

 संवर्ग  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  भारतीय  पुलिस  सेवा

 (1.1.1988  की  स्थिति  (1.12.1987  की  स्थिति

 _  के

 कुल  अनु०  अनु०  जन  कुल  अनु०  अनु०  जन

 जाति  जाति  जाति  जाति

 1  2  3  4  5  6  7

 आन्ध्र  प्रदेश  320  38  179  18  8

 असम-मेघालय  191  8  35  106*  6*  16*

 बिहार  363  30  20  182  19  8*

 गुजरात  214  25  10  108  11  6

 हरियाणा  186  33  2  83  15  —

 हिमाचल  प्रदेश  118  9  13  50  7  3

 जम्मू  एवं  कश्मीर  94  8  है  40+  3#  1*

 र्डै



 लिखित  उत्तरं  16  1988

 1  2  3  4  5  6  7

 कर्नाटक  240  37  6  107  10  5

 केरल  161  23  3  87  7  3

 मध्य  प्रदेश  381  38  19  241  30  12

 महाराष्ट्र  334  39  10  162*  18*  35

 मणिपुर-त्रिपुरा  122  5  25  70  2  7

 नागालंण्ड  42.  —  शा  -  —

 उड़ीसा  204  16  7  106  4  3

 पंजाब  185  27  1  102  22  _

 राजस्थान  234.  vm ॥  15  115  8  7

 सिक्किम  45  4  16  15  7  ना

 तमिलनाडू  302.  47  8  126  24.  *  5

 संघ  राज्य  क्षेत्र  189 19  21  106  12  2

 उत्तर  प्रदेश  490  73  9  321*  525.  5*

 पदिचिमी  बंगाल  287...  30  13  204  19  11

 कुल  4702...  533  269  2510  294  105
 a  सनम

 +  11.1987  की  स्थिति  के  अनुसार  ।
 वनननन-म-म-म-मम-मममनम--न-मन-न

 बातावरण  में  ओजोन  की  परत  के  संरक्षण  के  लिए  अध्ययन

 3285.  प्रो०  पी०जे०  क्रियन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पक
 क्या

 वातावरण  में  ओजोन  की  परत  के  विनाश  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन
 ॥  गया

 यदि  तो  ८त्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  पच्त  के  और  विनाश  को  रोकने  के  लिए  कोई  कार्य  योजना  तैयार  की  जा
 रही  और

 यदि  ठो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  श्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा
 इलंक्ट्रानिको  झोर  प्ंतरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्री  के०झार०  :  जी  हां  ।

 म््

 ।
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 विदेशों  में  किए  गए  अनुसंघान  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  प्रशोतन  में  तथा
 विलय  नोदकों  के  रूप  में  प्रयुक्त  क्लोरोफत्यूरोकाबंन  जैसे  रसायनों  स ेओजोन  परत
 पर  प्रातकुल  प्रभाव  पड़  सवता  मारतीय  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  वा  कोई  प्रमाण  नहीं  है  ।

 ओजोन  परत  के  संरक्षण  के  लिए  1985  में  अनेक  देशों  ने  वियना  प्रस्ताव  नामक  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रस्ताव
 पारित  किया  ।  1987  में  मान्ट्रियल  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय

 संलेख  पर  हस्ताक्षर  किए  जिसका  उद्देश्य  सी०एफ०सी०  के  उत्पादन  और  खपत  को  सीमित
 करना  था  ।  भारत  ने  एक  प्रेक्षक  के  रूप  में  बंठक  में  माग  लिया  ।  मारत  ने  न  तो  बियना  प्रस्ताव
 पर  और  न  हो  मॉन्‍न्ट्रियल  संलेख  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पेंशन  सम्बन्धी  मामले

 3286.  श्री  मुकल  वासनिक  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  पेंशन-सम्बन्धी

 अनेक  मामले  अभी  भी  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  और

 सरकार  वा  शीघ्र  निर्णय  लेने  के  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :  और  स्वतन्त्रता  सेनानी
 पेंशन  1972  और  स्वतन्त्रता  पैनिक  सम्मान  पेंशन  1980  के  अधीन  31.1.1988
 तक  प्राप्त  हुए  4,46,062  आवेदनों  में  से  1231  मामलों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  442  मामले
 ऐसे  हैं  जिन्हें  कुछ  विशेषताओं  के  कारण  पिछले  वित्त  वर्ष  के  दौरान  चलाए  गए  विशेष  अभियान में

 निपटाया  नहीं  जा  784  मामलों  की  संवीक्षा  आर्य  समाज  आन्दोलन  के  मामलों  के  बारे  में '  गर-सरकारी  समिति  द्वारा  की  जानी  है  और  5  मामले  सिन्ध  से  सम्बन्धित  मामलों  की  समिति  से
 सम्बन्धित  हैं  ।

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  सक्रिय  रूप  से  आग्रह  किया  जा  रहा  है  कि  वे  अपनी
 सिफारिशों  को  शीघ्र  भेजें  ताकि  मंत्रालय  विशेष  लक्षणों  वाले  मामलों  को  निपटा  सके
 को  सम्बन्धित  गेर  सरकारी  समितियों  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  संवीक्षा  करने  केब
 दिया  रह  किये  गये  मामलों  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  आवेदनों  की  समीक्षा  की  जाती  है
 तब  भी  वे  प्राप्त  होते  हैं  ।

 कम्प्यूटर  प्रोद्योगिकी  के  लिए  प्रवीणता  प्राप्त  व्यक्ति

 3287.  श्रो  के०  राममूर्ति  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कम्प्यूटर  विज्ञान  में  प्रवीणता  प्राप्त  नये  युवाओं  को  कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी  के  अध्यापन
 का  व्यवसाय  अपनाने  हेतु  प्रोत्साहित  करने  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं

 ;  और
 देश  में  प्रोसेसिगਂ  के  कार्य  में  भारतीय  भाषाओं  के  प्रयोग  को  जोत्साहन  देने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  झ्रोर  अंतरिक्ष  विद्गों  में  राज्य  मंत्री  के०  प्रार०  :  कम्प्यूटर
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 प्रौद्योगिकी  को  शिक्षण-व्यवसाय  के  रूप  में  अपनाने  के  लिए  कम्प्यूटर  व्यवसायविदों  को  प्रोत्साहित
 करने  के  उद्देश्य  से  इलेक्ट्रानिकोी  विभाग  ने  अनेक  योजनाएं  शुरू  की  हैं  ।  मुख्य-मुख्य  योजनाएं  नीचे
 दिए  अनुसार  हैं  :

 (1)  कम्प्यूटर  विज्ञान  में  पो०एच०डोी०  के  लिए  इलेक्ट्रानिको  विम्राग  द्वारा  अ्रध्येताबृत्ति
 )

 कम्प्यूटर  विज्ञान  में  पी०एच०डी०  करने  के  लिए  इलेक्ट्रानिकों  विभाग  अतिमाह  1500/-%o
 की  आकषंक  अध्येताढृत्ति  तथा  आकस्मिक  व्यय  के  लिए  प्रतिवर्ष  की  घनराशि  प्रदान
 करता  अध्यापन  कार्थ  में  लगे  व्यवसायविदों  को  तरजीह  दी  जाती  शोघकर्ता  के  लिए  उस
 संस्थान  में  अध्यापन  का  का  करना  जरूरी  है  जहाँ  वह  शोघ-कार्य  कर  रहा  होता  इससे  संस्थान
 को  अध्यापन  के  काय॑  में  मदद  देने  के  अलावा  शोघकर्ता  के  मन  में  अध्यापन  के  क्षेत्र  में  दिलचस्पी
 पैदा  होने  की  सम्टधवना  होगी  और  अपना  शोध-कार्य  पूरा  कर  लेने  के  बाद  ग्ह॒  अध्यापन  को  अपनी
 जीविका  के  रूप  में  अपना  सकेगा  ।

 (2)  कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  में
 डिप्लोमह

 के  लिए  शिक्षक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 इस  कार्यक्रम  को  वर्ष  1984  से  अमल  में  लाया  जा  रहा  इस  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  अन्य
 विषयों  के  शिक्षकों  को  कम्प्यूटर  विषय  पर  कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  में  डिप्लोमा  के  स्तर  पर  गहन
 प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  और ये  प्रशिक्षण  चार  उप-खण्डों  में  चलाए

 जाते  हैं  जिनकी  अवधि  छः:--छ:
 हफ्तों  की  होती

 (3)  कम्प्यूटर  अ्नुप्रयोगों  में  निष्णात्‌  के  लिए  शिक्षक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  में  निष्णात्‌  के  लिए  शिक्षक  प्रशिक्षण  का  यह  कार्यक्रम  मी  डी०्सी०ए०
 क्षिक्षक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  अनुसार  ही  है  ।  इस  समय  तीन  संस्थान  इस  प्र  को  चला  रहे  हैं  ।

 (4)  प्रतिस्थानास्तरण  कार्यक्रम

 इस  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  और  वर्ष  1988-89  से  इसे  अमल  में  लाए
 जाने  की  सम्मावना  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सांख्यिकी  तथा  मौतिकी  जैसे  अन्य  विषयों
 में  पी०  एच०  डी०  की  उपाधि  प्राप्त  शिक्षकों  को  18  महीने  का  गहन  प्रशिक्षण  दिया  जाएगा  और

 कम्प्यूटर  में  एम०  टेक  की  उपाधि  दी  जायेगी  ।  प्रशिक्षण  के  दीरान  उन्हें  1500/-  रु०  की

 वृत्ति  तथा  आकस्मिक  व्यय  के  लिए  प्रतिवर्ष  5000/-  रु०  की  घनराश्नि  प्रदान  की  जाएगी  ।  प्रथम
 चरण  में  इस  कार्यक्रम  को  दस  संस्थानों  में  क्रियान्वित  किया

 आंकड़ा  संसाधन  में  मारतीय  भाषाओं  के  प्रयोग  के  लिए  देश  में  विभिन्‍न  प्रकार  के
 हाडवेयर  तथा  साफ्टवेयर  उत्पाद  उपलब्ध  हैं  ।  इन  उत्पादों  में  मारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर
 में  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  प्रायोजित  परियोजना  के  अन्तर्गत  विकसित  मारतीय  लिपि
 शामिल  इन  टर्मिनलों  को  अनेक  कम्प्यूटर  प्रणालियों  के  साथ  जोड़ा  जा  सकता  है  और  इन
 प्रणालियों  क ेसाथ  मानक  साफ्टवेयर  के  कुछ  पंकेज  जोड़कर  उन्हे  आंकड़ा  संसाधन  के  काम  में  लाया
 जा  सकता  है  ।  इसके  इस  प्रयोजन  के  लिए  अनेक  कम्पनियों  ने  साफ्टवेयर  उत्पादों
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 राज्यों  में  जिला  प्रशासन  के  लिए  नये  साडल  का  भ्रारंम

 3288.  श्रोमतो  एन०  पो०  झांसी  लक्ष्मो  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केल्द्रीय  सरकार  का  राज्यों  में  जिला  प्रशासन  के  लिए  एक  नया  मॉडल  आरम्भ
 करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  मुख्य  प्रंत्रियों  तथा  मुख्य  सचिवों  की  एक  बंठक  बुलाने  का  विचार  और

 यदि  ठो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  जिला  प्रशासन  का  विषय  राज्य  सरकारों  के

 भीतर  आता  जिला  प्रशासन  विव.स  से  संबंधित  और  गरीबी  को  कम  करने  संबंधी
 विभिन्‍न  जिनमें  भारत  सरकार  द्वारा  वित्त-पोषित  कार्यक्रम  मी  शामिल  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  एक  ऐसी  इकाई  के  रूप  में  कार्य  करता  है  जहां  उसके  साथ  जनता  का  अधिक  वास्ता  पड़ता

 आजकल  भारत  सरकार  जनता  को  आवश्यकताओं  और  आगकांक्षाओं  के  प्रति  प्रशासन  के  इस
 स्तर  को  और  अधिक  कुशल  और  संवेदनशील  बनाने  के  लिए  युक्‍क्तियों  का  पता  लगा  रही

 तदनुसार  विभिन्‍न  मंचों  पर  उक्त  विषय  पर  विचार-विमझ्यणं  प्रारम्म  किया  गया  है  और  संवेदनशील
 प्रशासन  के  विषय  पर  कलंकक्‍्टरों  को  कार्यशालाओं  की  एक  श्यृंखला  आयोजित  की  जा  रही  आशछ्षा

 है  कि  जिला  प्रशासन  में  -  सुधारों  के  लिए  विचार-विमशों  तथा  कार्यशालाओं  से  मुख्य-मुख्य  विचार
 ओर  मागगंदर्शी  सिद्धान्त  उभरेंगे  ।  मुख्य  सचिवों  अथवा  मुख्य  मंत्रियों  का  जब  कोई  सम्मेलन
 इन  कायंशालाओं  में  उमरे  निष्क्षों  को  उनके  समक्ष  क्चिार  कए  जाने  के  लिए  प्रस्तुत  किया

 चघल-मत  पेटियों  बेलट  को  शुरूप्रात
 3289.  श्री  कृष्ण  सिंह  :  क्‍या  विधि  भ्रौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 देश  विशेषकर  ग्रामिण  क्षेत्रों  में  चुनाव  प्रक्रिया  को  ताकत  के  प्रमाव  से  मुक्त  करने  के
 लिए  कौन  से  कदम  उठाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  और

 विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  जहां  चुनावों  में  अधिकतर  ताकत  आदि  का  प्रयोग  किया
 जाता  है  वहां  चल-मत  पेटियों  बेलट  को  शुरूआत  करने  के  प्रस्ताव  पर  क्‍या
 निर्णय  लिया  गया  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०आर०  :  उदाहरणार्थ  यह्‌
 है  कि  माननीय  मत  डालने  के  लिए  मतदान  केन्द्र  को  जाने  से  मतदाता  को  रोकने  के  लिए
 उसे  अभिन्रस्त  किए  जाने  के  उदाहरणों  के  प्रति  निर्देश  कर  रहे  निर्वाचन  आयोग  ने  इस  विषय
 से  निपटने  के  लिए  निर्वाचन  सुधार  सम्बन्धी  प्रस्तावों  के  मागस्वरूप  विनिदिष्ट  प्रस्ताव  तेयार  किए

 ।  ऐसे  विनिदिध्ट  प्रस्तावों  वाला  एक  विवरण  संलग्न  अभी  तक
 इन  प्रस्तावों  के  बारे  में  कोई

 अन्तिम  विनिश्चय  नहीं  किया  गया  है  ।

 निर्वाचन  आयोग  ने  कुछ  पूव॑वर्तो  निर्वाचनों  में
 परीक्षण

 के  तोर  पर  चल-निर्वाचन  केन्द्रों
 की  स्कीम  का  प्रयोग  किय  सका  परिणःम  इस  द्‌|  अनुकूल  पाया  गया  कि  ऐसे  मतदान
 में  सामान्य  मतदान  की  प्रतिशतता  की  तुलना  में  मतदान  का  प्रतिशत  बहुत  अधिक

 पर पन्‍शइ्स
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 अन्‍न्+न

 रह रिपोर्ट दी है कि अभिन्रास और प्रपीड़न की समस्‍यायें अधिकतर हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पाई गई हैं । इन राज्यों में निर्वाचन आयोग ने उन विनिदिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का और पता लगा लिया है जहाँ कि व्यापक रूप से अभित्रास की सामान्यतया आशंका होती थी । सम्ब मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने यह है कि ऐसे क्षेत्रों जहाँ यदि किसी कारण से चल-मतदान केन्द्रों का स्थापित करना ठा है तो मतदाताओं को बिना भय और अभित्रास के अपने मताधिकार का प्रयोग व.रने के लिए इन क्षेत्रों के केन्द्र में ही अतिरिक्त मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की यहां यह भी उल्लिखित किया जा सकता है कि मतदाताओं को सरल पहुंच के मीतर मतदान केन्द्र स्थापित करने के इस प्रइदन की--विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग रहते आयोग द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा जब कभी भी आवश्यक सम्बन्धित मुख्यनिर्वाचन अधिकारी को समुचित अनुदेश भी दिए जाते हैं । ह विवरण सतदान बूथ पर बलपुर्वक कब्जा करना आयोग ने इस कुप्रथा को आरम्म में ही समाप्त करने के लिए प्रभावी अध्युपाय करने का निशचय किया तदनुसार आयोग ने जन-प्रतिनिधित्व कुछ-कुछ निम्न लिखित रूप में एक नई धारा संख्या अन्तःस्थापित करने की सिफारिश की है :-- मतदान बूथ पर बलपूर्वक कब्जा करना :-- कोई ब्यक्ति किसी निर्वाचन में बूथ पर बलपूर्वक कब्जा करने का दोषी यदि अपने आपको घातक आयुधों से सन्‍नद्ध करता मतदान बूथ या केन्द्र पर कब्जा करता मतदान दल को मतपत्र अभ्यपित करने के लिए बाध्य करता मततपत्रों को अपनी पसन्द के उम्मीदवार के पक्ष में मत-चिह्ल से चिह्नित करता है और मतदान पेटियों को ऐसे मत-पत्रों से मरता मतदान बूथ या केन्द्र पर कब्जा करता हैं तथा केवल अपने ही जानकार समर्थकों को मताधिकार का प्रयोग करने देता है तथा अन्य मतदाताओं को भगा देता मतदान अधिकारियों का पेय पदार्थों आदि से मनोरंजन करता है और उन्हें प्रकार से कार्य करने के लिए प्रमावित करता है जिससे कि उसके अपने हित की पूति हो या किसी मतदाता को घमको देता है और ऐसे रतदाता को अपना मत डालने के लिए मतदान बूथ/केन्द्र को जाने से निवारित करता (2) इस घारा के अधीन अपराधों से दोषी कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास जो अधिक से अधिक 2 वर्ष तक को ओर कम से कम 6 मास की हो सकेगी या जुर्माने जो 2000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा । 76
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 (3)  2  के  अघीन  दण्डनीय  अपराध  संज्ञेय  होगा  और  उसका  प्रयास  ओर  दुष्प्रेरण
 मी  अपराष्ट

 एक  नई  घारा  का  मी  कुछ-कुछ  निम्नलिखित  रूप  प्रस्ताव  किया गया  है  :--

 मतदान  बूथ  पर  कब्जा  करने  का  अपराध  करने  के  लिए  निहिता--यदि  निर्वाचन

 आयोग  का  यह  समाघान  हो  जाता  है  कि  कोई  व्यक्ति  इस  अधिनियम  को  घारा  में

 उल्लिखित  मतदान  बूथ  पर  बलपूवंक  कब्जा  करने  के  निर्वाचन  सम्बन्धी  अपराध  जिसके
 अन्तगंत  इनका  प्रयास  और  दुष्प्रेरण  मी  आता  द  षीहै  तो  निर्वाचच  आयोग  राजपत्र  में

 प्रकाशित  आदेश  के  द्वारा  उसे  उस  आदेश  की  तारीख  से  लेकर  6  वर्ष  की  अवधि  तक  के  लिए

 निरहित  घोषित  कर  देगा  ।

 यह  भी  सभाव  दिया  गया  है  कि  यदि  जांच  के  पश्चात  आयोग  का  यह  समाधान  हो  जाता

 है  कि  एक  निर्वाचन  क्षेत्र  में  किसी  स्थान  पर  बूथ  एर  बलपू  वंक  कब्जा  किया  गया  है  तो  इसे  उस

 सम्पूर्ण  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मतदान  रह  करने  और  मतदान  का  आदेश  देने  की  शक्ति

 मारतोय  प्रशासनिक  सेवा  में  सुधार

 श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  सुधार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 पी०  :  और  मारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कार्यकरण  के  सभी  पक्षों

 की  सतत  आधार  १२  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  जब  कभी  आवश्यक  होता  है  नीति  तथा  नियमों
 में  परिवर्तन  किए  जाते  हैं  ।  जहाँ  तक  प्रशिक्षण  का  सम्बन्ध  है  सरकार  ने  सेवा  के  सदस्यों  के  लिए
 एक  सप्ताह  के  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  तथा  लम्बी  अवधि  के  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  शुरू  किए  सरकार
 द्वारा  लिए  गए  एक  अन्य  निर्णय  का  सम्बन्ध  सीधी  मर्ती  वालों  का  ऐसे  ढंग  से  संवर्ग  आबंटन  किए
 जाने  के  साथ  है  जिससे  कि  राज्यों  के  बीच  उच्च  रंक  वालों  तथा  निम्न  रंक  वालों  का  एक  समान
 वितरण  सुनिश्चित  हो  सके  तथा  प्रादेशिक  स्तर  पर  अधिकारियों  की  अपेक्षतया  अधिक
 गतिशीलता  बनी  रहे  ।  मारतीय  प्रशासनिक  सेवा  नियमावली  तथा  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  को  अन्तिम  विनियमावली  में  कुछ  परिवर्तन  किए  गए  हैं
 ताकि  इस  उद्देश्य  के  लिए  नियुक्त  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  पर  सरकारी  निणंग्र  को  कार्यान्वित
 किया  जा  सके  ।  सेवा  के  सदस्यों  को  गोपनीय  रिपोर्ट  के  प्रपत्र  को  वस्तुनिष्ठ  बनाने  तथा  मानव
 संसाधन  विकास  का  एक  उपव  रण  बनाने  के  लिए  संघ्योधिद  किया  गया  भारतीय  प्रशासनिक
 सेवा  के  पदोन्‍नत  अधिकारियों  के  लिए  परिष्ठता  नियमावली  को  भी  संशोधित  ax  दिया  गया
 जिससे  कि  उनके  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  अधीन  की  गई  सेवा  को  अवधि  को  समुचित  महत्व  दिया
 जा  सके  ।  भारतीय  प्रशासनिक  रोवा  में  राज्य  सिविल  सेवा  अधिकारियों  के  चयन  की  प्रत्रिया  में

 सुधार  लाने  का  प्रंशन  विचाराधीन  है  ।

 7
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 दिल्‍लो  के  विभिन्‍न  पुलिस  स्टेशनों  पर  कर्मचारियों  को  संख्या

 3292.  श्री  भरत  सिंह  :  क्‍या  गह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  की  बढ़ती  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कानून  और  व्यवस्था  बनाये
 रखने  के  लिए  कमक्रावाला  पश्चिम  डाबरी  मोड़  और  बसन्तकुन्ज  में  पुलिस  स्टेशन  खोले

 भए

 क्‍या  इन  पुलिस  स्टेशनों  पर  पर्याप्त  संख्या  में  कमंचारी  नियुक्त  नहीं  किए  गए

 यदि  तो  इन  पुलिस  स्टेशनों  पर  पर्याप्त  संख्या  में  कमंचारियों  को कब  तक  नियुक्त

 क्या  सरकार  इन  स्टेशनों  के  लिए  जीपों  और  मोटर  वायरलंस  की  व्यवस्था
 भी  करेगी  ?  क्

 |  । क
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।

 1989

 इन  पुलिस  स्टेशनों  के  लिए  वायरलंस  सेटों  से सज्जित  जीपें  और  मोटर  साइकिलों  की
 व्यवस्था  की  जा  चुकी  है  ।

 घोजना  आयोग  द्वारा  नई  पश्रोद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  दस्तावेज  तेयार  करना

 3293.  भ्री  भट्टम  भ्रीरामभूर्ति  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  1986  में  नई  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  दस्तावेज
 तैयार  किया

 इस  दस्तावेज  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  दस्तावेज  में  शामिल  कुछ  मुख्य  प्रस्तावों  को  कार्यान्वित  करने  का
 निर्णय  किया  ओर

 कया  वित्त  वाणिज्य  उद्योग  आदि  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  इन  प्रस्तावों  के  बारे  में  सलाह
 की  गई  और  यदि  तो  इस  बारे  में  उनकी  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीरेग
 सिह  :  नहीं  ।

 से  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 18
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 ज>कयय

 सातवों  योजना  के  दौरान  सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  संसाधन  जुटाना

 3294.  श्री  बाई  ०एस०  महाजन  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  वर्तमान  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  रेलवे  और
 डाक  और  तार  सहित  समी

 केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  उनकी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  आन्तरिक

 संसाधनों  को  जुटाने  के  कुल  लक्ष्य  का  केवल  45  प्रतिशत  ही  जुटा  पाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  कौन  से  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं
 या  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  आओरेन  सिह स॑  बात
 को

 सम्मा  हे  रेलवे  तथा  दर-संचार  हल  केर :  इस  बात  को  सम्मावना  है  कि  रेलवे  तथा  दूर-संचार  सहित  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रम  सातवीं  योजना  के  पहले  तीन  वर्षो  के  दौरान  सातवीं  योजना  के  अपने  कुल  अनुमानों  के
 43.1  प्रतिशत  के  बराबर  आन्तरिक  तथा  बजट-बाह्य  संसाघन  जुटा

 ये  उपक्रम  अपने  वित्तीय  क  यंचा  नन  को  सुधारने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  अपना  रहे
 जिनमें  ये  उपाय  मी  शामिल  हैं  :--

 (1)  क्षमता  के  उपयोग  में

 (2)  उत्पाद--मिश्र  का

 6)  प्रौद्योगिकी
 का

 (4)  आधुनिकीकरण
 और

 (5)  संगठन  तथा  प्रबन्ध  ढांचे  का

 (6)  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  को  और

 (7)  विशिष्ट  उद्देश्यों
 को  प्राप्त  करने

 के  लिए  सरकार  तथा  चुने  हुए  उपक्रमों  के  बीच
 समभौते  के  ज्ञापन  तैयार  करना  ।

 आर्कोनम  में  नोसेनिक  बेस  केख्र  बसाने  के  लिए  भूमि  का  अधिप्रहण

 3295.  श्री  आर०  जीवरत्नम  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  आर्कोनम  में  नौसेनिक  बेस  केन्द्र  स्थापित  करन ेके  लिए  कितनी  भूमि
 अधिग्रहीत  की  गई

 कया  जिन  भू-स्वामियों  की  भूमि  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  अधिग्रहीत  किया  गया है  उन्हें
 उचित  मुआवजा  दिया  गया

 क्‍या  सरकार  का  इन  भू-स्वामियों  के  आश्रितों  को  केन्द्र  में  रोजगार  देने  का  विचार
 और

 उक्त  केन्द्र  की  स्थापना  पर  क्तिना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  ओर  तमिलनाडु  सरकार

 इस  परियोजना  के  लिए  930,49  एकड़  निजी  भूमि  अधिग्रहीत  कर  रही  अधिग्रहीत  की  गई

 भूमि  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  के  भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  के  अनुसार  दिया

 गया  है  ।

 परियोजना  के  निर्माण  के  दौरान  इस  पर  विचार  किया  जाएगा  !

 परियोजना  का  अनुमानित  व्यय  99.24  करोड़  रुपये

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  वरिष्ठता  सम्बन्धी  नियम

 3296.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  मारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  वरिष्ठता  सम्बन्धी  नियमों  में  संशोधन
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरराँक्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  दिनांक  18.1.1988  को  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 का  1987  में  और  आगे  कोई  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 यह  प्रइन  नहीं  उठता

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  हिसा

 3298.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरवार  को  पूर्वेत्तिर  राज्यों  में  बढ़ती  हुई  हिसा  की  जानकारी  और

 यदि  तो  हिसा  रोकने  फे  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  चालू  वर्ष  के  दौरान  (9.3.1988  त्रिपुरा  के  अलावा  अन्य  राज्यों

 में  उग्रवादियों  की  हिसक  गतिविधियां  आमतौर  पर  कम  रही  ।  तथापि  त्रिपुरा  में  1988  के  प्रा  एंम  में
 स्थिति  खराब  रही  लेकिन  5,2.1988  के  बाद  9.3.1988  तक  हिसा  की  कोई  घटना  सूचित  नहीं  की
 गयी  ।

 सम्पूर्ण  त्रिपुरा  को  सशस्त्र  बल  1958  के  अन्तगंत  विश्षुब्ध
 क्षेत्र  घोषित  क्या  ग्य

 उपर्युदत  अधिन्यिम  के  अन्तर्गत  सम्पूर्ण  मणिपुर  को  पहले  ही  विजश्लुब्ध
 क्षेत्र  घोषित  किया  जा  चुका  है  ।  केन्द्र  सरकार  ने  अवेध  गतिविधियां  1967
 के  अन्तगंत  मंतेबी  उमग्रवादी  संगठन  और  टी०  वी०  को  अवंध  घोषित  कर  दिया  राज्य
 सरकारों  को  पर्याप्त  अधे  सेनिक  बल  उपलब्ध  कराए  गए  विज्षुब्ध  घोषित  किए  गए  क्षेत्रों  में
 सेना  तनात  की  गयी
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 बह्छ  प्रक्रिया  सहिला  में  सशोधन

 3299,  भ्री  यशवंतराथ  गड़ाख  पाटिल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृएा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अपराध  संबंधी  बकाया  मामलों  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  दंण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  और  विधि  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  द्वारा  की  गई

 सिफारिशों  पर  लिए  गये  निर्णयों  और  राज्य  सरकारों  तथा  अन्यों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  क ेआधार  पर
 सरकार  का  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  और  संशोधन  करने  का  विचार  इनमें  से  कुछ  संशोधन  जो
 आपराधिक  मामलों  को  शीकघ्रता  से  निपटाने  के  लिए  प्रभावी  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैँ  ।

 विवरण

 विधि  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  १र  लिए  गए  निर्णयों  और
 राज्य  सरकारों  और  अन्यों  द्वारा  दिए  गए  सुभावों  के  आधार  पर  मारत  सरकार  का  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  1973  को  निम्नलिखित  रूप  से  संचोधित  करने  का  विचार  जिससे  आपराधिक  मामलों  के
 त्वरित  निपटान  पर  भ्रमाव  पड़ेगा  *

 1.  घारा  173  में  एक  नई  उप  घारा  जोड़ने  के  लिए  संशोधन  ताकि  पुलिस  द्वारा  घाराः

 3३20  (2)  के  साथ  संलग्न  सारणी  में  दि  ए  गए  अपराधा  का  शमन  करने  के  लिए
 पक्षकारों  की  इच्छा  का  ध्यान  रखा  जा

 2.  घारा  223  के  उपबन्धों  को  सत्र  न्यायालय  के  क्षेत्र  तक  बढ़ाने  के
 लिए  इसका

 ।  दो  वह
 अभियुक्त  व्यक्तियों  के  संयुक्त

 विचारण  के  लिए  निदेश  दे  सकता  है  चाहे  वे  व्यक्ति  विनिदिष्ट  श्रेणियों  के  अन्दर  न

 3.  सत्र  न्यायाधीश  को  यह  शक्ति  देने
 के  लिए  घारा  228  का  संशोधन  करना  कि  वह

 मामले  को  मुख्य  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  या  प्रथम  श्रेणी  के  किसी  अन्य  न्यायिक  मजिस्ट्रेट
 को  हस्तांतरित  कर  सके  और  अभियुक्त  को  उपस्थित  होने  के  लिए  तारीख  निर्धारित
 कर  सके  ।

 4.  घारा  260  में  संशोधन  :--

 I.  यह  विनिदिष्ट  करने  के  इसको  उप  धारा  (1)  में  उल्लिखित  अपराधों  के
 संबंध  में  संक्षिप्त  विचारण  आदेशात्मक  होना  चाहिए  ।

 यह  व्यवस्था  करने  के  लिए  कि  जहां  संबंधित  सम्पत्ति  का  मूल्य  इस  समय  दौ  सौ
 रुपए  की  बजाय  दो  हजार  रूपए  से  अधिक  न  चोरी  के  अपराध  और  अन्य
 संज्ञेय  अपराधों  विचारण  संक्षिप्त  रूप  से  किया  जाए  ।

 हा
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 5.  नयी  घारा 291  को  इस  दृष्टि  से  जोड़ना  कि  इसमें  निहित  तथ्यों  के  ओपचारिफ

 सबूतों  के  बिना  पहचान  के  स्मरण  पत्र  को  साक्ष्य  माना

 6.  यह  विनिदिध्ट  करने  के
 लिए  कि  गवाह  के  साक्ष्य  को  कुछ  तथ्यों  जसे  जांच-पड़ताल

 और  इसकी  पुलिस  स्टेशन  की  सामाग्य  डायरी  में  प्रविष्टियों  और  ऐसे  अन्य

 तथ्यों  को  शपथ-पत्र  द्वारा  देता  और  इसे  कसी  औपचारिक  क्स्म  के  अन्य  साक्ष्य  के

 समान  साक्ष्य  के  रूप  में  पढ़ा  जाना  और  मुख्य  जांच  का  एक  हिस्सा  बनाया

 वायुमंडल  विशान  संबंधों  अनुसंधान

 3300.  श्री  श्रीबल्लम  पाणिग्रही  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *  क्‍या  सरकार  का  वायुमंडल  विज्ञान  संबंधी  अनुसंघान  करने  के  लिए  उड़ीसा  में  एक
 क्षेत्रीय  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  राज्य  में  इस  कार  का  वायुमंडल  विज्ञान  केन्द्र  कब  तक  स्थापित
 किया  जायेगा

 इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  श्लोर  प्रोद्योगिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  महासागर  परमाणु
 इखेक्ट्रानिको  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  इस  तरह  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अल्याय  स्थित  भारतीय  रेयर  अश्सं  के  संयंत्र  से  प्रवृषण

 3301.  श्री  बी०  तुलसीराम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे.कि  :

 क्‍या  अल्वाय  स्थित  भारतीय  अथ्सं  संयंत्र  के  3  एदार्थों  के  पेरिमार  नदी  में
 निक्षेपण  से  पर्यावरणीय  और  प्रदूषण  संबंधी  समस्या  पंदा  हो  गई

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इसके  विवरण  और  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए
 विशेषज्ञों  की  एक  उच्च  शक्त  प्राप्त  समिति  गठित  की  और

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  और  निर्देश-पद  कया  हैं  तथा  समिति  की  रिपोर्ट
 कब  तक  मिल  जाने  की  संभावना  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलंबट्रानिको  ओर  क्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झ्ार०  ना  नहीं  ।

 और  इंडियन  रेअर  आल्वे  में  व्यवसाय  के  कारण  स्वास्थ्य  के  लिए  उत्पन्न

 खतरों  के  बारे  में  विभिन्‍न  समाचार-पत्रों  में  छुपे  समाचारों  से  जनता  के  मन  में  जो  मय  पैदा  हुआ
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 उसे  दूर  करने  के  लिए  मारत  सरकार  ने  विशेषज्ञों  की  एक  स्वतंत्र  समिति  गठित  की  उस
 मिति  के  संदस्यों  के  नाम  तथा  विचारार्थ  विषय  नीचे  बताए  जा  रहे  हैं  :--

 समिति  के  सदस्य

 2.

 3.

 डा०  एम०  एस०  श्री  चित्रा  तिरुनल  आयुविज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी
 «

 प्रो०  बालकृष्णन  पदेन  सचिव  तंथा  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी
 केरल  त्रिवेन्द्रम  ।

 डा०  बी०  डी०  प्रोफेसर  तथा  विकिरण  चिकित्सा  पोस्ट  ग्रेजुएट
 इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  ऐजुकेशन  एंड  चंडीगढ़

 डा०  के०  भूतधूव॑  जेव  चिकित्सा  मामा  परमाण  अनुसंघान
 बम्बइ  ।

 समिति  के  विचारा  विषय

 2.

 5.

 1970  से  अब  तक  इंडियन  रेअर  आल्वे  में  हुई  कमंचारियों  की  मृत्यु  के  मामलों
 का  विश्लेषण  करना  और  यह  तय  करना  कि  कितने  लोगों  को  मृत्यु  कंसद  से  हुई  है
 तथा  वेया  उनको  मृत्यु  का  कारण  वह  पर्यावरण  था  जिसमें  वह  काम  करते  और  क्या
 इंडियन  रेअर  अथ्सं  के  आल्वे  स्थित  संयंत्रों  में  काम  करने  वाले  कमंचारियों  में  कंसर
 की  दर  आसपास  के  अन्य  संयंत्रों  में काम  करने  वाले  कर्मचारियों  तथा  जन  सामान्य  में
 पाई  गई  कंसर  की  दर  से  अधिक

 इंडियन  रेअर  आल्वे  के  कमंचारियों  में  बच्चे  पंदा  कर  थाने  की  क्षमता  के  बारे  में
 उन  कर्मचारियों  के  बच्चों  में  उत्पन्न  वंशानुगत  दोषों  के  बारे  में  आंकड़ों  का रा

 विश्लेषण  करना  और  इस  बारे  में  अपनी  टिप्पणी  देना  कि  क्या  इस  श्रवार  के  मामलों
 का  कोई  संबंध  कर्मचारियों  १र  व्यवसाय  के  कारण  पड़ने  वाले  विकिरण  के  किसी  प्रमाव
 से

 इंडियन  रेअर  अथ्सं  के  आल्वे  संयंत्र  में  लागू  हैल्थ  केअर  स्कोम  का  अध्ययन  करना  तथा

 यह  तय  करना  कि  क्या  वह  स्काम  पर्याप्त

 कम्पनी  द्वारा  इंडियन  रेअर  अथ्सं  के  आल्वे  स्थित  संयंत्र  में  पंदा  हुए  विकिरण-सत्रिय
 अपशिष्ट  पदार्थों  के  निपटान  के  लिए  अपनाई  गई  सुरक्षा  संबंधी  प्रक्रिया  का  अध्ययन
 करना  और  यह  पता  लगाना  कि  कया  उससे  जन  सामान्य  तथा  कर्मंचास्पिों  के  स्वास्थ्य
 के  लिए  कोई  समस्या  तो  पैदा  नहीं  होती

 यह  अध्ययन  करा  कि  क्‍या  मामा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  के  स्वास्थ्य  मौतिकी  प्रमाग
 द्वारा  की  गई  चंकिग  और  मानिटर्रिंग  पर्याप्त  हैं  और  क्या  उस  प्रमाग  द्वारा  दी  गई
 सिफारिशें  कम्पनी  द्वारा  समय-समय  पर  कार्यान्वित  की  जाती  हैं

 यह  पता  लगांता  कि  इंडियन  रेअर  अर्थ्स  लिमिटेड  के  आल्बे  स्थित  संयंत्र  के  प्रचालन  के
 परिणामस्वरूप  उत्पन्न  होने  वाली  विकिरण  सत्रियता  की  मात्रा  अनुमेय  स्तर  से  अधिक

 के
 $
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 तो  नहीं  रहती  ।  समिति  ने  अपनी  ररेपोर्ट  1987  में  प्रस्तुत  कर  दी  थी  तथा

 वह  रिपोर्ट  जनता  की  जानकारी  के  लिए  जारी  की  जा  चुकी

 किशक्नोर  अपराधियों  का  पुनर्वास
 3302.  श्रीमती  ऊधां  चोघरी  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1987  में  किशोर  न्याय  अधिनियम  के  लग  हो  जाने  के  बाद  से  अब  तक  कितने
 किशोर  अवराधियों  का  राज्यवार  पुनर्वास  किया  गया

 अधिनियम  के  लागू  हो  जाने  के  बाद  उनके  लिए  राज्यवार  कितने  पुनर्वास  केन्द्र  खोले
 गए

 कण  सरकार  का  इन  पुनर्वास  कंन्द्रों  में  पुनर्वास  और  देखमाल  सम्बन्धी  सेवाओं  पर
 निगरानी  रखने  का  विचार  और

 यदि  तो  इ  सके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  भ#ंत्रो  खुमति  :  और  राज्यों/केन्द्र  शासित
 प्रदेशों  से  तथ्य  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  और  समा  पटल  पर  रख  दिये  ।

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सर्वोक्ष्य  न्यायालय  झौर  उच्च  न्यायालयों  के  कार्य  दिवस  बढ़ाने
 सम्बन्धी  प्रस्ताव

 3303.  श्रो  हरूभाई  मेहता  :  क्‍या  विधि  झोर  स्थाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  में  सर्वोच्च  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  कार्य  दिवसों  की  संख्या  क्या
 थी  तथा  वर्ष  1988  में  कितने  कार्य  दिवस  निर्धारित  किये  गये  और

 (a)  क्‍या  मुक्दमों  के  निपटाने  में  विलम्ब  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सर्वोचक््द
 न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  कार्य  दिवसों  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झार०  और
 उच्चतम  न्यायालय  वर्ष  में  220  दिन  कायं  करता  हमारे  सुझाव  १र  उच्चतम  न्यायालय  ने
 222  दिन  कार्य  करने  का  विनिश्चय  किया

 उच्च  न्यायालयों  से  पहले  ही  कहा  गया  था  कि  वे  अपने  दीर्घावकाशों  को  इस  प्रकार
 विनियमित  करें  जिससे  कि  किसी  वर्ष  में  कार्थ  दिवसों  को  संख्या  210  दिन  से  कम  न  उच्च
 भयाय,लयों  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  कार्य  दिवसों  में  कोई  ढृद्धि  किया  जाना  युक्तियुक्त  नहीं  मानते  ।

 कानपुर  छावनो  क्षेत्र  में  शुष्क-शोचालयों  को  पानो  की  व्यवस्था  वाले  शौचासयों
 में  बदला  जाना

 3304.  श्रो  बो०  भ्रोनिवास  प्रसाद  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  +

 छावनी
 कानपुर  द्वारा  छावनो  बोर्ड  अधिनियम  की  धारा  135  के  अन्तगंत  जारी

 किए  गए  नोटिसों  के  पश्चात्‌  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यव्राही  की  गई
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 लिखित  उत्तरें

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  शुष्क  शौचालयों  को  पानी  की  व्यवस्था  वाले  शौचालयों
 में  बदलने  के  लिए  क्‍या  अन्य  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ताकि  कानपुर  छावनी  क्षेत्र  में  मल  ढोया
 जाना  बन्द  क्या  जा  सक  !

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  से  छावनी
 1924  को  घारा  135  के  छावनी  क्षेत्र  में  बंगला  मालिकों  शुष्क  शौचालयों  को  पानी

 वाले  शौचालयों  में  ददलने  क॑  लिए  नोटिस  जारी  किए  गए  इन  नोटिसों  को  समाचार  पत्रों  में
 भी  प्रकाशित  किया  गया  था  ।  शुष्क  शौचालयों  को  पानी  वाले  शौचालयों  में  बदलने  के  लिए  अन्तिम
 तिथि  30  1987  दी  गई  थी  ।  ऐसे  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  कहा  गया  था  कि
 परिवर्तन  के  लिए  दिया  गया  समय  बहुत  कम  बोड  ने  इन  अम्यावेदनों  पर  विचार  किया  और
 लोगों  को  सलाह  दी  कि

 वे
 समय  बढ़ाने  के  लिए  आवेदन  जहां  तक  सम्मव  होगा  ऐसे  आवेदनों

 स्वीकार  करते  को  कोशिश  को  जाएगी  ।  शौचालय/संप्टिक  टेंक  आदि  बनाने  के  लिए  9  आवेद
 प्राप्त  उनमें  से  4  मंजूर  किए  गए  और  इन  पर  कार्य  भी  पूरा  हो  गया  छावनी  बाकी

 बंगलों  के  मालिकों  के  साथ  लगातार  सम्पर्क  बनाए  हुए  है  और  जहां  तक  सम्मव  हो  शुष्क  शौचालयों
 को  पानी  के  शौचालयों  में  बदलने  का  प्रयास  कर  रहा  लेकिन  ऐसा  परिवतंन  पानी  की  सप्लाई
 पर  निमंर  करता  है  ।

 -  जब  छुष्क  शौचालय  पानी  वाले  शौचालयों  में  परिवर्तित  हो  जाएंगे  तो  मल  ढोया  जाना  अपने
 आप  बन्द  हो  जाएगा  ।

 कम्प्यूटर  का  प्रशिक्षण  देने  वाले  विद्यालय

 3305,  ओऔ  झमर  सिह  राठवा  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कम्प्यूटर  का  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  वाले  विद्यालय  स्थापित  करने  का  कोई
 विचार

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध.में  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  और

 गुजरात  में  किन-किन  जिलों  में  कम्प्यूटर  का  प्रशिक्षण  देने  वाले  विद्यालय  खोले  जाएंगे
 और  वे  कब  से  कार्य  करना  प्रारम्म  कर  देंगे  ?

 विज्ञान  भौर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपा  महासागर  विकास  परमाणु
 इलकबट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कं०  प्रार०  :  हां  ।

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  सन्‌  1983-84  से  के  लिए  जनशक्ति  का  सृजनਂ  नामक
 पर  अमल  कर  रहा  इस  कायंक्रम  पर  मानव  संसावन  विकास  मंत्रालय  विश्वविद्यालय

 अनुदान  रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  तथा  राज्य  सरकारों  क ेसाथ  मिल  कर
 संयुक्त  रूप  से  अमल  किया  जा  रहा  कम्प्यूटर  पाठ्यक्रम  चलाने  के  लिए  संस्थान  की  क्षगता
 तथा  उसकी  मूल  संरचनात्मक  सुविधाएं  चयन  की  मुख्य  कसौटियां  हैं  ।
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 गुजरात  स्थित  संस्थानों  की  जहां  कम्प्यूटर  पाठ्यक्रम  आरम्म  किए  गए  हैं  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 शहर  का  नाम  पाठ्यक्रम  का  नाम  संस्थान  का  नाम

 2  3

 राज्य  का  नाम  :
 गुजरात

 अहमदाबाद  -.  शिक्षक  प्रशिक्षण  कार्य्रम  के  विक्रम  ए०  साराभाई  कम्यूनिटी
 कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  डिप्लोमा  साइंस  सेंटर

 हु

 अहमदाबाद  एम०  टेक  ह  एलन्डी०  कॉलेज  आफ  इंजीनियरिंग

 कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  निष्णातू  एल०डी०  कॉलेज  आफ  इंजीनियरिंग ः

 अहमदाबाद  क्म्प्यूट  र  अनुप्रयोग  में  सस्‍्नात  कोत्त  र  गुजरात  विश्वविद्यालय
 डिप्लोमा

 कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  राजकीय  पोलौटेक्निक
 कोत्त र  डिप्लोमा

 अहमदाबाद  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  बालिका  रा०  पोलीटेक्निक
 कोत्तर  डिप्लोमा

 बड़ोदा  बी०  टेके  एम०एस०  विश्वविद्यालय

 बड़ोदा  कम्प्यूटर  इंजीनियरी  में  बड़ोदा  एम०एस०  विश्वविद्यालय

 बड़ोदा  एम०टेक  ह  बड़ोदा  एम०एस०  विश्वविद्यालय

 बड़ोदा  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  बड़ोदा  एम०एस०  विश्वविद्यालय

 बड़ोदा  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  स्नातकोत्तर  बड़ोदा  एम०एस०  विश्वविद्यालय
 डिप्लोमा

 नाडियाड  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  निष्णात्‌  डी०डी०इंस्टीच्यूट  ऑफ  टेक्नोलाजी
 *ै
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 राजकोट  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  पोलीटेक्नि

 ु

 ए०वी०  पारख  टेक्निकल  इंस्टीच्यूट
 कोत्त र  डिप्लोमा

 वी०वी०  नगर  शिक्षक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सरदार  पटेल  विश्वविद्यालय

 कम्प्यूटर  अनुष्र  योग  में  डिप्लोमा
 है

 सी०ए०  )

 वी०वी०  नगर  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  निष्णात्‌ु  सरदार  पटेल  विश्वविद्यालय

 वी०वी०  नगर  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  स्नातकोत्तर  सरदार  पटेल  विश्वविद्यालय
 डिप्लोमा  ०डी०सी

 मनाली-लेह  राजमार्ग  को  पक्का  बनाना

 3306.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मनाली-लेह  राजमार्ग  को  पक्‍का  बनाने  और  वर्ष  के  अधिकतर  भाग  के

 लिए  इसको  सावंजनिक  यातायात  के  लिए  खुला  रखा  जाना  सुनिश्चित  करने  का  कोई  कार्यक्रम
 बनाया

 यदि  तो  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सड़क  को  पक्का  बनाने  कਂ  कार्य  कब  तक

 पूरा  होने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  वर्षो  में  ऐसा  कोई  कार्यक्रम

 बनाया  जाएगा

 रक्षा  मंत्रो०  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।  यह  सड़क  मौसम  को  हालत  के  अनुसार
 4-5  महीनों  के  लिए  सावंजनिक  यातायात  के  लिए  खोली  जाती  है  ।

 और  अब  तक  ऊपरी  सतह  बन  ने  का  लगमग  63%  कार्य  पूरा  हो

 गया  है  और  शेष  कार्य  को  1991  तक  पूरा  करने  की  है  ।

 अंटार्कटिक  दल  द्वारा  एकत्र  किये  गये  आंकड़े

 3307.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अंटारवंटिक  स्थित  दल  से  इस  बीच  कोई  आंकड़े  प्राप्त  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 इसका  कंसे  विइलेषण  किया  जा  रहा  और

 .  पिछले  दलों  द्वारा  एकत्रित  सामग्री  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  गया  ?

 8)
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलंक्ट्रानिको  भ्ोर  प्ंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  के०भार०  :  सातवें
 तीय  वंज्ञानिक  अभियान  दल से  प्राप्त  संक्षिप्त  रिपोर्ट  बताती  हैं  कि  इस  वर्ष  अंटाकंटिका  में  हावी
 अत्यन्त  खराब  मौसम  की  दक्ाओं  के  बावजूद  मी  यह  अभियान  सभी  लक्ष्यों  को  पूर्ण  करने  में  समर्थ
 रहा  इनमें  रहने  के  आवास  एवं  कार्य  करने  के  स्थान  की  मरम्भत  और  रख-रखाव  तथा

 मौसम  ऊपरी  समुद्र  विज्ञान  तथा  जैविकी
 की  विधाओं  में  अनुसंघान  कार्य  जारी  रखना  शामिल  बफफ  रहित  क्षेत्र  में  द्वितीय  मांरतीय  केन्द्र
 की  नींव  रखने  के  आयोजित  कार्य  को  भी  पूर्ण  किया  गया  !

 और  समी  अभियानों  के  दौरान  एकत्र  किए  आंकड़ों  को  देश  की  विभिन्‍न
 संस्थाओं  द्वारा  विः्लेषित  एवं  इस्तेगागल  किया  जाता  है  तथा  अनुसंधान  परिणामों  को  प्रकाशित
 किया  जाता  है  !  पहले  के  चार  अभियानों  की  वंज्ञानिक  रिपोट  पहले  ही  प्रकाशित  की  जा  चुकी
 और  उनमें  90  मूल  पेपर  गए  हैं  ;  इनके  पर्याप्त  मात्रा  में  मूल॒  विज्ञान  अ

 तर्राष्ट्रीय
 त्रिकाओं  में  प्रकाशत  किया  गया  है  ।  अंटाक्  टिका  में  पूरे  वर्ष  भर  ठहरने  वाले  शीतकालीन  दलों

 की  रिपोर्टों  को  अलग  से  प्रकाशित  किया  जाता  पांचवे  और  छठ  अभियानों  से  सम्बन्धित  रिपोर्टों
 का  अब  विश्लेषण  किया  जा  रहा

 यानों  के  दौरान  एकत्र  की  गई  सूचना  और  आंकड़ों  का  इस्तेमाल  इस
 द्वीप  में  अंवसं  रहने  और  कार्य  करने  की  सुविधाओं  के  विकास  पर  किया  जा  रहा

 है  ।  अब  तक  अज्ञात  एवं  रहस्यमय  अंटाकंटिक  परिघटनाओं  को  समभने  के  लिए  वज्ञानिक  आंकड़ों
 का  इस्तेमाल  किया  गया  है  ।

 परिवार  न्यायालयों  में  मामले

 3308,  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  विधि  और  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 31  1987  तक  देश  में  परिवार  न्यायालयों  में  राज्य-वार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार
 कितने  मामले  दर्ज  हुए

 की  गई  कार्थवा्ह  नुसार  मामलों  की  श्रेणीवार  स्थिति  क्या  और

 3  1987  के  अनुसार  विनिर्णयाघधीन  अथवा  निर्णित  मामलों  की  स्थिति

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  से  मारत
 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  के  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 सर्वोच्च  स्यायालय  झभौर  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  को  रिक्त  पद

 3309.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  थिधि  और  न्याय  मंत्री  सर्वोच्च  न्यायालय  और
 उच्च  न्यायारूयों  में  न्‍्यायाधोशों  के  रिक्त  पदों  के  बारे  में  ।  1987  के  प्रश्न
 सं०  706  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सर्वोच्च  न्यायालय  में  10  यालयों  में  43  रिक्त  पदों  (।  1987
 के  में  स ेआज  तक  कितने  रिक्त  पद  मर  लिए  गए
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 श्र

 ट्

 द
 लिखित  उंत्तरें

 बकाया  कार्य  एकत्र  होने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शेष  रिक्त  पदों  को  शीघ्र  मरे  जाने  के

 लिए  क्‍या  प्रयास  किए  जा  रहे  ्ैं  औ  र  हु

 सर्वोच्च  न्यायालय  और  18  में  से  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  में  जिनमें  तीन  वर्ष
 दो  वर्ष  और  एक  वर्ष

 से
 अधिक  अवधि  के  पढचात्‌  मी  कितते  पदों  को  रिक्त  होने  पर

 पे  रब  ७  ०
 भी  नहीं  मरा  गया  और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  झौर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०भार०  :  तारीख  1.10,1987
 के  पश्चात्‌  उच्च  न्यायालयों  में  पांच  नई  नियुक्तियां  और  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  न्यायाधीश  की

 नियुक्ति  की  गई  है  ।

 और  ऐसे  रिक्त  पद  जो  रिक्ति  के  शचात्‌  दो  और  तीन  वर्षों  से  नहीं  मरे  गए
 द्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 न्यायाधीशों  के  चयन  में  सम्बद्ध  संगंघानिक  प्राधिकारियों  से  विचार-विमर्श  अन्तवर्लित  हैं  और

 वह  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  न्यायाघीश्ञों  के  रिक्त  पद

 झीघ्रता  से  मरे  सभी  सम्मव  करती  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में

 न्यायाघीश्ञों  के  रिक्त  पद  मरे  जाने  के  लिए  कोई  निश्चित  समय  बताना  सम्मव  नहीं

 विवरण

 क्‌ू--उच्च  न्यायालय

 क्रम  सं०  उच्च  तारीख  10.3,88  ऐसे  पदों  की  ऐसे  पदों  की  ऐसे  पदों  की
 '

 का  नाम  को  रिक्त  पदों  संख्या जो  एक  संख्याजो  दो  संख्या जो  तीन

 की  संख्या  वर्ष के  अधिक  वर्ष के  अधिक  वर्ष के  अधिक
 समय  से  रिक्त  समय  से  रिक्त  समय  से  रिक्त

 हैं  हैं  हैँ

 1  2  3  4  5  6

 1.  इलाहाबाद  8  न  न  5*

 2.  आंघ्र  प्रदेश  6  —  2*

 3.  मुम्बई  2  न  —  लि

 4.  कलकत्ता  ज+  --

 5.  दिल्‍ली  5  ज+  —  रह

 6.  गुवाहाटी  2  1  ०  —
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 en,  रर  फ  फ ै.[क्‍कओ.््+++

 1  2  3  4  5  6

 a  एफ  ृ  तऋख  फघखफझ:रछ  एफ  फफरफरर>ू>

 7.  गुजरात  4  1  1*  2*

 8.  जम्मू-कश्मीर  ना
 न  न  न

 9.  हिमाचल  प्रदेश  3  1  —  न

 10.  कर्नाटक  3  न
 न्+  —

 11.  केरल  —  --  _

 12.  मध्य  प्रदेश  4  1  —  —

 13.  7  4  --  --

 14.  उड़ीसा  हु
 ह

 2  --  --

 15.  पटना  8  --  —  न

 16.  पंजाब  और  हरियाणा  5  '  2  --  _

 17.  राजस्थान  1  नमः  न  न

 18.  सिक्किम  1  न  ||  --

 उच्च  न्यायालय  योग  64  12  2  9

 ख---उच्चतम  न्यायालय  9  8  न  न

 *ये  रिक्त  पद  अपर  न्यायाघीक्षों  के  यद्यपि  इन  उच्च  न्यायालयों  में  स्थायी  न्‍्यायाघीश्ों  की

 कुछ  नियुक्तियां  कर  दी  गई  हैं  तथापि  क्‍यों  कि  स्थायी  रिक्त  पद  पहले  मरे  जाते  हैं  ये
 भ्रमी  भी  रिक्त  हैं  ।

 ०ई०एम  योजना  को  कार्यास्वित  करना

 3310,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  स्व-रोजगार  उद्यमों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 1  1987  के  नाम  की  एक  योजना  प्रारम्म  की

 यदि  तो  योजना  का  वास्तविक  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  योजना  से  लाभान्वित

 हुए  भूतपूर्व  सैनिकों  की  संख्या  सहित  राज्य-वार  उन  जिलों  के  नाम  कया  हैं  जहाँ  यह  योजना
 न्वित  की  गई  है  और  वर्ष  1987-88  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  किए  गए  आवंटनों  में  से  कुल
 कितने  घन  का  उपयोए  किया  गया
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 क्‍या  इस  योजना  का  अन्य  जिलों/राज्यों  में  मी  विस्तार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  विस्तार  के  लिए  काप॑क्रम  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 भूतपूर्व  सेनिकों  के  लिए  स्वरोजगार  योजना  का  ब्यौरा  संलग्न

 में  दिया  गया  इस  योजना  को  जिला  संनिक  बोर्डों  और  राज्य  सैनिक  बोड्डों  के  माध्यम  से
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  चूंकि  इस  योज॑ना  की  प्रगति  की  राज्य  बोड़ों  और
 भारत  के  औद्योगिक  विकास  बंक  द्वारा  राज्यवार  की  जा  रही  इसलिए  इस  योजना  की  प्रगति
 का  ब्यौरा  केवल  राज्य  स्तर  तक  ही  उपलब्ध  भारत  के  औद्योगिक  विकास  बैंक  से  प्राप्त

 के  अनुसार  5  1988  तक  राज्य-वार  प्रगति  संलग्न  में  दर्शायी गई

 औ॥औलर  (a).  यह  योजना  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  लाग  है  और  सभी
 जिलों  के  लिए  घ  सभी  राज्यों  से  मी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  इस  योजना  को  तेजी
 से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सभी  सम्बन्धितों  को  अनुदेश  जारी  करें  ।  इस  योजना  के  प्रचार  के  लिए

 सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में  योजना  पर  सेमीनार  भी  आयोजित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण  1

 भूतपुर्व  सेनिकों  के  लिए  स्वरोजगार

 केन्द्रीय  सरकार  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  स्वरोजगार  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 -  बेंक  की  सहायता  से  बनाई  थी  और  इसे  भूतपूर्व  विकलांग  सेना  कार्गिकों  और  दिवंगत

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  पत्नियों  को  स्वरोजगार  घंधों  अपनाने  हेतु  उन्हें  प्रोत्ताहित  करने  तथा  उनकी

 सहायता  करने  के  लिए  1,4,1987  से  आरम्म  किया  गया  था  ।  भूतपूर्व  सैनिकों  के लिए  स्वरोजगार
 के  ब्योरे  और  मुख्य  विशेषताएं  आगामी  पैराग्राफों  में  दिए  गए  हैं  ।

 ।

 सुख्य  विशेषताएं

 चयन  परामर्श  १रियोजना  रिपोर्ट  तेयार  करना  और  ऋण  की
 इस  योजना  का  एक  पूरा  कायंत्रम  है  ।

 पुनर्वास  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  साथ  मिलकर  केन्द्रीय
 कल्याण  निधि  से  हर  वर्ष  एक  करोड़  रुपये  का  निवेश  क्रेगा  और  भूतपूर्व  युद्ध  में  वीरगति

 प्राप्त  सैनिकों  की  पत्नियों  और  विकलांग  सेना  काभिकों  के  स्वरोजगार  कार्यों  के  लिए  पूंजी
 प्रदान  करने  हेतु  एक  चल  निधि  बनाएगा  ।  मारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  मी  इतनी  ही  रकम

 का  अंशदान  करेगा  ।  बिना  किसी  सुरक्षा  या ऋणाघार  की  आसान  शर्तों  पर  1,80,000  रुपये  की

 अधिकतम  राशि  पंजीगत  ऋण  के  रूप  में  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।

 दान  केवल  10  प्रतिशत  होगा  जबकि  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 परियोजना  लागत  के  प्रोत्साहक  का  न्यूनतम  अंशदान  12.5
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 परियोजना  लागत  के  वित्त  पोषण  के  लिए  केन्द्रीय  और  राज्य  सहायता  को  हिसाब  में

 नहीं  लिया  जाएगा  ।  ऐसी  सहायता  और  उपलब्ध  अन्य  रियायतों  को  भूतपूर्व  सैनिक  उद्यमियों  द्वारा
 चल  पूंजी  के  लिए  सुरक्षित  पूंजी के  रूप  में  जारी  रखा  जाएगा  ।

 परियोजना  की  परिसम्पत्तियों  क ेअलावा  ऋणाघार  या  सुरक्षा  की  आवश्यकता  नहीं

 होगी  ।

 भारयीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  ऋणों  के  लिए  फिर  से  घन  की  व्यवस्था

 करेगा  ।

 इस  योजना  के  अंतर्गत  सहायता  लेने  के  इच्छुक  भूतपूर्व  सेनिक  जिला  सेनिक  बोर्डो  को
 प्रस्ताव  करेंगे  निर्घारित  प्रपत्र  प्रतियों  में  सूचना  भेजेंगे  ।  योजना  के  अंतर्गत  भूतपूव
 सनिकों  की  पात्रता  के  बारे  में  अपने  आपको  संतुष्ट  करने  के  बाद  जिला  सैनिक  बोर्ड  आवश्यक
 प्रमाण-पत्रों  सहित  आवेदन-पत्र  की  तीन  प्रतियां  राज्य  संनिक  बोर्डो  को  राज्य  संनिक  बोड
 उसकी  दो  प्रतियां  राज्य  वित्त  निगम  के  सरन्घित  मुख्यालयों  को  राज्य  सँनिक  बोर्डों  से

 आवेदन  प्राप्त  होने  पर  राग्य  वित्त  निगम  उद्यमियों  से  सम्पक॑  स्थापित  करेंगे  और  सहायता  की

 मंजूरी  के  लिए  उप्युक्त  प्रपत्र  में  आवश्यक  आवेदन-पत्र  प्राप्त  संवीक्षा  के  बाद  राज्य  वित्त
 निगम  राज्य  सेनिक  बोर्ड  से  आवेदन  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  एक  माह  के  भीतर  जांच  समिति
 को  प्रस्ताव  भेजेगा  ।  ऋणों  क्तो  मंजूर  करने  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  केवल  एक  समिति  होगी  जो
 छानबीन  समिति  के  नाम  से  जानी  जाएगी  और  इसमें  (i)  सम्बन्धित  राज्य  वित्त  निगम  का  प्रबन्ध
 निदेशक  (ii)  राज्य  सनिक  (iii)  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बेंक  का
 प्रतिनिधि  और  .(1५)  भाग  लेने  वाले  बेंक  का  यदि  कोई  शामिल  होगे  ।  जांच  समिति
 की  बंठक  के  लिए  कोई  कोरम  नहीं  समिति  एक  महीने  में  कम  से  कम  एक  बार  मिल  सकती
 है  ।  जांच  समिति  द्वारा  प्रस्ताव  की  मंजूरी  मिलने  के  बाद  राज्य  वित्त  निगम  बिना  विलम्ब  किए
 ऋण  ओर  मूल  पंजी  सहायता  को  मंजूरी  देगा  ।

 भूतपूर्व  सेनिकों  के  लिए  स्वरोजगार  योजना  को  भ्रन्य  भुख्य  बातें

 परियोजनाओं  की  पात्रता  :  (1)  के  वी  आइ  सी  के  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाली  सभी
 कृषि  पर  आधारित  परिवहन  और  अन्य  थात्र  उद्योगों  सहित  लघ  पंमाने  क्षेत्र  के

 अंतर्गत  आने  वाली  नई  औद्योगिक  परियोजनाएं  जो  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  वित्त
 व्यवस्था  योजना  के  अंतर्गत  सहायता  पाने  को  पात्र  इस  योजना  के  अन्तगंत  सम्मिलित  होंगी  ।

 (2)  परियोजना  की  लागत  12  लाख॑  रुपये  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 (3)  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  की  मौजूदा  मिश्रित  ऋण  योजना  के  अंतगंत  50,000
 रुपये  तक  के  ऋण  शामिल  होंगे  ।  राज्य  वित्त  निगम/बेंक  शत्त-प्रतिशत  रकम  के  लिए  वित्त  की
 व्यवस्था  करेगा  और  उसे  मारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  वापस  कर  दिया  जाएगा  ।  इसके
 लिए  प्रोत्साहक का  अंशदान  अपेक्षित  नहीं  है  । इस  ऋण  पर  शअरतिवर्ष  रियायती  ब्याज  10  प्रतिशत

 यदि  यह  अधिसूचित  दे  स्थित है  ओर  अन्य  क्षेत्रों  में  स्थित  होने  पर  ब्याज  की  दर
 बर्ष  12  प्रतिशत  होगी  ।
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 परियोजना लागत  फहफ़्खऊझऊख़ऊखजख<ऱ

 निधि  का  स्रोत

 परियोजना  लागत  ऋण  योजना  को  में  भूमि  संयंत्र  और  मशीनरी
 की  लागत  अन्य  निर्धारित  परिसम्पत्ति  और  कुछ  चालू  पूंजी  शामिल  है  और  इसका  वित्त  पोषण

 प्रोत्साहक  के  आसान
 शर्तों  पर  मूल  पूंजी  सहायता  और  मियादी  ऋण  से  किया  जाता  है  '

 इस  योजना  के  अंतगंत  प्रोत्साहक  का  अंशदान  परियोजना  की  लागत  का  10  प्रतिशत  आसान  शर्तों
 पर  मल  गंजी  सहायता  15  प्रतिशत  तक  होगी  जिसमें  पुनर्वास  महानिदेशालय  और  भारतीय
 औद्योगिक  विकास  बेंक  का  हिस्सा  बराबर-बराबर  होगा  और  मियादी  प्रतिशत  होगा  ।
 इस  योजना  के  अंतगंत  अधिक्तम  परियोजना  '  लागत  12  लाख  रुपये  रखी  गई  उदाहरण  के
 तौर  पर  यदि  परियोजना/लागत  1  लाख  रुपये  है  तथा  उसके  संघटक  इस  प्रकार  होंगे

 प्रोत्साहक  का  अंशदान  10,000  रुपये
 परियोजना  लागत  का  10%

 «  आसान  शर्तों  पर  मूल  पूंजी  सहायता  15,000  रुपये
 परियोजना  लागत  के  10%  महानिदेशालय  और

 मारतीय  औद्योगिक  विकास
 बैंक  दोनों  में  से  प्रत्येक  से

 7,500
 *

 मियादी  ऋण  75,000  रुपये
 परियोजना  लागत  का  75%,)  1,00,000  रुपये

 .  ब्याज

 आसान  शर्तों  पर  मूल  पूंजो  सहायता

 सेदा  प्रमार  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  |  प्रतिशत  का  मामूली  ब्याज  हर  वर्ष  दिया  आसान

 छर्तों  ५र  मूल  पजी  सहायता  के  दौरान  उसकी  समीक्षा  की  यदि  यू/नेट  की  स्थिति

 ओर  उसका  मुनाफा  अच्छा  तो  ब्याज  को  रली  लेकिनਂ यह  दर  सामान्य  मियादी

 कण  की  दर  से  अधिक  नहीं  होग

 मियादी  ऋण

 मियादी  ऋण  9  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  अधिसूचित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  होने  पर

 इस  ऋण  १र  रियायती  दर  से  दी  जाने  वाली  ब्याज  को  दर  प्रतिवष  12.5  प्रतिशत  होगी  और  अन्य

 क्षेत्रों  में  होने  पर  ब्याज  की  दर  शतिवर्ष  13,5  प्रतिशत  होगी  ।  वाहनों  की  खरीद  के  लिए

 जाते  वाले  ऋण  के  मामले  में  प्रतिवर्ष  12.5  प्रतिशत  को  समान  दर  से  ब्याज  लिया  भूतपूर्व
 सैनिकों

 )  आज्ज
 सनिकों  द्वारा  वाहनों  को  खरीद  में  मामले  में  प्रति  उद्यमो/यनिट  2  वाहन  तक  ही  सीमित  होगी  ॥

 भुगतान को  अवधि

 आसान  शर्तों  पर  मूल  पंजी  सहायता  की  अदायगी  10 वर्ष में  की  जाएगी  जिसमें 5  वर्ष  की
 प्रारम्मक  ऋण  स्थगन  की  अवधि  मी  शामिल  मियादी  ऋण  की  अदायगी  10  वर्ष  में  की  जाएगी

 जिसमें  1  से  2  वर्ष  की  सामान्य  माफ-अवधि भी  शामिल  परिवहन  ऋण  का  भुगतान  5  वर्ष  में
 किया  जाएगा  ।  हि
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 जैसाकि  योजना  में  विहित  है  कि  ऋणाघार  समेत  प्रतिभूति  देने  की  जरूरत  नहीं
 है  ।  मियादी  ऋण  के  मामले  में  राज्य  वित्त  निगम  को  अपने  द्वारा  दी  गई  सहायता  में  सूचित
 सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  प्रमार  के  रूप  में  सामान्य  प्रतिभूति  लेनी  चाहिए  और  ऋणाघार  प्रतिमूति
 या  तीसरी  पार्टी  की  गारंटी  के  लिए  आग्रह  करने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 संहायता  देसे  को  प्रक्षिया

 राज्य  विन्न  निगम  या  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  राज्य  वित्त  निगमों  के  कार्य  भी
 सम्मिलित  आसान  शर्तों  पर  दी  जाने  वाली  मूल  पूंजी  सहायता  और  परियोजना  के  लिए  सामान्य
 मियादी  ऋण  की  वितरण  और  वसूली  के  लिए  अपने-अपने  राज्य  क्षेत्र  में  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बेंक  के  एजेंटों  के  रूप  में  कार्य  ऋण  की  मंजूरी  परियोजनाओं  की  व्यवहायंता  का
 मूल्यांकन  करने  के  बाद  की  जांएगी  ।

 .  प्रश्तिक्षण
 1

 (i)  इस  योजना  के  अंतर्गत  उद्यमी  विकास  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  सहायता  प्राप्त  करने  की
 अनिवायं  शरतं  नही

 है
 ।  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  उन्हीं  मामलों  में  की  जाएगी  जहां

 बीत  समिति  आवश्यक  समभेगी  ।  सहायता  की  मंजूरी/संवितरण  इस  कारण  से  रोक

 नहीं  दिया  कि  सम्बन्धित  भूतपूर्व  सेनिक  ने  प्रशिक्षण  नहीं  लिया  है  ।

 (४)  प्रत्येक  राज्य/संघीय  क्षेत्र  से  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  करने  के  लिए  उपयुक्त  स्थान
 निर्धारित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।  प्रायोजित  अभ्यर्थियों  को

 बुलाने  और
 प्रशिक्षण  अवधि  के  लिए  वजीफे  की  जहां  लागू  पर  होने  वाला  प्रशासनिक
 व्यय  राज्य  सेनिक  बोर्डों  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ।

 (  पुनर्वास  महानिदेशालय  ने  अपनी  आय  का  भाग  स्वरोजगार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 निर्धारित  क्या  उसी  तरंह  से  राज्य/संघीय  क्षेत्रों  से  अपनी  आय  के  हिस्से  को
 स्वरोजगार  सहायता  के  लिए  अपनी  कल्याण  निधियों  से  आबंटित  करने  के  लिए  कहा
 गया

 (५)  प्राष्यापकों  के  पारिश्रमिक  यदि  कोई  क
 ।गज/सामग्री  व्यय  जैसा

 समी  प्रशिक्षण  व्यय  भारतीय  विकास  बैंक  द्वारा  पूरा  क्या  जाएगा  ।
 परियोज  ना  रिप  ट  तंयार  क  तकनीकी  परामर्शी  संगठन/लध्  उद्योग  सेवा
 अन्य  एजेन्सी

 से
 ली  जाने  वाली  परामर्शी  सेवाएं  आदि  के  लिए  किया  जाने  वाला  व्यय

 भी  मारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  लेकिन  वह  प्रति  व्यक्ति
 2500  रुपये  से  अधिक  व्यय  नहीं  करेगा  ।

 पाठ्यक्रम  अवधि

 पाठ्यक्रम-अवधि  तकनीकी  परामर्शी  सूंगठन  द्वारा  निर्धारित  की  जाएगी  ।
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 esc  7 योजनाਂ  के  श्रन्तर्गत  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  भूतपूर्व  सेनिकों  को  संख्या

 26  लिखित  उत्तर

 दिनज्पणयययपयू/तपतपयि।यय/)-फखफ?आय)य।-।य/।/य।//य/य/ययययआःः
 क्रम  राज्य  सनिक  बोर्ड  रजिस्टर्ड  राज्य  संनिक  बोर्डो  द्वारा  मंजूर  किए  मंजूर  की  गई
 सं»  का  नाम  राज्य  वित्त  निगमों  को  गए  ऋणों  राशि

 पत्रों
 की  .  भेजे  गए  आवेदन-पत्नों  की  संख्या  रु०

 संख्या  की  संख्या

 0)...  (०)  0)  (0)  (७)  ७)

 1.  आमन्ध्न  प्रदेश  68  59
 '

 6  उपलब्ध  नहीं  है

 2.  असम  56  56  6  3

 3,  बिहार  261  261  58  75

 4.  गुजरात  67  67  5

 5.  हरियाणा  53  53  12  38

 6.  हिमाचल  प्रदेश  6  6  --
 --

 7..  जम्मू  और  कश्मीर  144  144  न  न

 8.  कर्नाटक  210  196  8  25

 9.  केरल  225  50  5  16

 10.  मध्य  प्रदेश  48  48  1  6

 11.  महाराष्ट्र  30  30  19  45

 12.  मणिपुर  की  प्रतीक्षा  है  ।

 13.  मेघालय

 14.  नागालैंड  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा

 15.  उड़ीसा  4  4  2  14

 16.  पंजाब  152  152  11  22

 17.  राजस्थान  555  555  न  —

 18.  सिक्किम  श्न्य  ना  ष््ा
 ना

 19,  त्रिपुरा  23  23  शून्य
 ना
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 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

 20.  तमिलनाडु  20  20  नन+  --
 कि

 21.  उत्तर  प्रदेश  535  535  58  153

 22.  पं०  बंगाल  40  -40  16  न

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 24.  अण्डमान  एवं  निकोबार

 25,  चण्डीगढ़

 26.  दिल्‍ली  248  218  31  88

 27.  दमन  और  दीव  2  2  +-  _

 28.  मिजोरम  62  -  |  62  62  54

 29.  पांडिचेरी  2  2  1  3

 1  2583  297  547

 दिल्‍ली  में  न्यायिक  जिले

 3311.  डा०  बोी०एल०  प्नलैलेश  :  क्या  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  राजवानी  में  पांच  न्यायिक  जिले  बनाए  जाने  का  सात  वर्ष  पूर्व  प्रस्तुत  प्रस्ताव

 सरकार  द्वारा  न्यायालयों  के  लिए  कुछ  स्थानों  का  चयन  करने  और  जिलावार  ल.म्बत  पड़े  मामलों
 की  सूची  तैयार  किए  जाने  के  बावजूद  अनिर्णित  पड़ा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  राजधानी  में  वादरियों  और  सामान्य  जनता  के  हित  में  बिना  और  किसी
 .  विलम्ब  के  इस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  एच  ०  पग्रार०  :  जी  नहीं  ।  दिल्ली
 में  स्थित  निचले  न्यायालयों  के  विभाजन  के  बारे  में  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 गोवा  क  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पेंझन  के  मामले

 3312.  श्री  ज्ञानता  रास  तायक  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोवा  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  पेंशन  के  कितने  मामले  सरकार  के  विचाराधीन
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 पर

 इन्हें  कब  तक  निपटाये  जाने  की  सम्मावना  और

 इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 हर
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :  से  गोवा  से  निर्धारित

 प्राप्त  कोई  मी  आवेदन  निपटाए  जाने  हेतु  लम्बित  नहीं  1972  की  पेंशन  योजना  तथा
 है

 मुदार  पेंशन  1980  के  तहत  गोवा  से  कुल  3257  आवेदन  प्राप्त  हुए  उनमें  से  उपयुक्त
 पाए  708  मामलों  में  पेंशन  स्वीकृत  कर  दी  गई  है  ।

 रद *

 पुलिस  भ्रधिकारियों  द्वारा  महिलापों  पर  किए  मए  अत्याचार

 3313.  श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  दौरान  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  महिलाओं  के  साथ  बलात्कार  और
 अत्याचार  किये  जाने  के  राज्यवार  कितने  मामले  प्रकाश  में  आए

 इस  प्रकार  के  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्री  पी०  :  से  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  महिलाओं  पर  किए  गए  बलात्कार

 ः

 अत्याचार  से  सम्बन्धित  आंकड़े  अखिल  मारत  आधार  पर  संकलित  नहीं  किए  जाते  संविधान
 की  सात्तवीं  अनुसूची  की  ||  में  इन्द

 राज  संख्या  ]  और  2
 के  इस  प्रकार  के  अप  राघों  को  रोकने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाना  राज्य  सरकारों  की
 परिधि  में  है  ।  पुलिस  द्वारा  जांच  पड़ताल  के  दौरान  महिलाओं  को  कानूनन  कुछ  संरक्षण  प्राप्त
 रांज्य  सरकारों  को  निर्देश  भी  जारी  किए  गए  हैं  कि  जब  कभी  पुलिस  द्वारा  महिलाओं  के  प्रति
 तथाकथित  अपराघ  करने  की  कोई  घटना  घ्यान  में  आती  है  तो  तत्काल  जांच  की  जानी  चाहिए  जो
 कम  से  कम  समय  में  पूरी  की  जानी  चाहिए  ताकि  त्वरित  अनुवर्ती  कारंवाई  की  जा  सके  ।

 ः

 रोल  इन  पासपोर्ट  श्राफिसिज  झीजेक  से  समाचार

 3314.  थ्री  जितेख  प्रसाद  :  क्‍या  विवेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  18  1988  के  टाइम्सਂ  में  रोल नर  ५  लेडਂ  आन  रचा पीषं  क  सा  पे  गे
 इन  पासपोर्ट  आफिसिज  फ्लेडਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 आम  जनता  के  पासपोर्ट  कार्यालय  के  अधिकारियों  और  उन  पुलिस  जिन्हें
 पासपोर्ट  आवेदकों  की  जांच  सौंपी  जाती  द्वारा  परेशान  किए  जाने  से  बचाने  के  लिए  क्‍या
 कायंवाही  की  गई  है/प्रस्तावति  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  हां  ।

 |्रा
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 (9)  जहाँ  तक  दिल्ली  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  को  शास्त्री  भवन  से  जनपथ  स्थित

 इंडियन  आयल  भवन  में  ले  जाने  के  प्रस्ताव  से  सम्बन्धित  समाचार  का  सम्बन्ध

 यह  बात  पक्‍की  है  कि  शास्त्री  भवन  जहाँ  मारत  सरकार  के  अन्य
 विभागों  को  स्थान  देना  पड़ा  पासपोर्ट  कार्यालय  के  लिए  स्थान  की  कमी  के  कारण
 सरकार  ने  पासपोर्ट  कार्यालय  को  इंडियन  आयल  मवन  में  ले  जाने  का  निर्णय  लिया
 ही
 है  ।  लेक्नि  इसके  स्थानांतरण  की  तारीख  अभी  निर्धारित  नहीं  की  गई  है

 (9)
 जहां  तक  14-16  1988  तक  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  अखिल  भारतीय
 पासपोर्ट  अधिकारी  सम्मेलन  की  सिफारिशों  और  इस  सम्मेलन  में  मेरी  टिप्पणियों  का
 सम्बन्ध  है आवश्यक  अनुवर्ती  कार्रवाई  शुरू  की  जा  चुकी  है  ।

 (0)  तक  उस  समाचार  का  सवाल  जिसमें  बताया  जाता  है  कि  दलालों  द्वारा
 पोर्ट  आवेदकों  को  १रेशान  किया  जा  रहा  ऐसे  कदम  उठाए  गये  हैं  कि  पासपोर्ट
 कार्यालयों  में  प्रवेश  केवल  पासपोर्ट  आवेदक  और  मान्यता  प्राप्त  यात्रा  एजेंट  पा  सकें  ।

 सरकार  को  ऐसी  कोई  जानक  |!  नहीं  है  कि  पासपोर्ट  आवेदकों  को  पासपोर्ट  अधिकारियो ं/
 पुलिस  अधिकारियों  जिन्हें  पासपोर्ट  आवेदक  के  बारे  में  जाँच-पड़ताल  का  काम  सौंपा  गया

 आमतौर  पर  परेशान  किया  जाता  लेकिन  परेशान  किए  जाने  की  कथित  अलग-अलग  रेपोर्टो
 की  जांच  की  जाती  है  और  उन  पर  समुचित  कार्रवाई  की  जाती

 समुद्रो  डाक॒ओं  द्वारा  हुगलो  में  जहाजों  पर  आक्रमण

 3315,  भ्री  टी०  बाल  गौड़  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  हुगली  में  जहाजों  पर  समुद्री  डाकुओं  द्वारा  आक्रमण  क्यिा  जा  रहा

 क्‍या  ये  डाकू  मछुआरों  के  वेष  में  आते  और

 यदि  तो  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 लोक  शिकायत  तथा  पंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  से  अपराध  को  दंज  जाँच  पड़ताल  करना  और  रोकना  '

 राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  है  ।  फिर  भी  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  आवश्यक  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 मारत-अर्मा  सहयोग

 3316,  और  एस०एम०  गुरडडी  :

 श्री  जी  ०-एस०  बसवराज  :

 श्रीमती  अयन्ती  पटनायक  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  बर्मा  शिक्षा  और  संस्कृति  के  क्षेत्र  में  परस्पर  सहयोग  के  लिए
 सहमत  हुए
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 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  कोई  समझौता  किया  गया  और

 समभोौते  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 विवेज्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबवर  :  जी  प्रधानमंत्री  की  बर्मा
 की  हाल  की  यात्रा  के  दौरान  दोनों  पक्षों  ने  व्यापार  और  संस्कृति  के

 क्षेत्र
 मे ंसहयोग  बढ़ाने  का  निश्चय

 किया  ।

 और  1988  में  बर्मा  के  व्यापार  मंत्नी  की  भारत-यात्रा  के  दौरान  उनके
 और  भारत  के  वित्त  एवं  वाणिज्य  मंत्री  के  सहमत  कायंवृत्त  पर  हस्ताक्षर  हुए  इस  बात
 पर  सहमति  हुई  कि  दोनों  पक्ष  व्यापार  को  बढ़ाने  और  आर्थिक  सम्बन्धों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए
 कदम  उठाएऐंगे  !

 प्रधान  मंत्री  का  विदेश  दोरा

 3317.  श्री  मतिलाल  हूंसदा  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  द्वारा  वषंवार  किन-किन  देशों  का  दौरा  फिया
 और

 प्रत्येक  दौरे  पर  वर्षवार  तथा  देशवार  कुल  कितना  व्यय  हुआ  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  नटवर  :  प्रधान  मंत्री  ने  नीचे  लिखे  देक्षों
 की  यात्रा  की  :--

 ..  1985  :  सोवियत  संयुक्त  राज्य
 जापान  और  बंगलादेश  ।

 1986  :

 न्‍्यूजीलेण्ड  और  थाईलैण्ड  ।

 1987  :  सोवियत  जापान  संयुक्त  राज्य
 नीदरलंण्ड  नेपाल  और  बर्मा  ।

 1988  :  पाकिस्तान  खान  अब्दुल  गफ्फार  खान  के  निधन  पर  श्रद्धांजलि  अपित  करने  के

 और  स्वीडन  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  होते  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 झालू  और  प्याज  का  किरणन

 श्री  पी०  झार०  कुमारमंगलम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  आलू  और  प्याज  का  वाणिल्यिक  किरणन  प्रारम्भ  कर  रही  है  जंसा  कि
 are  कहीं भी  के  आफ  इंडियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 क्‍या  यूनाइटेड  किगडम  ओर  पश्चिम  जमंनी में  किरणन  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है
 और  यह  कहीं  भी  विशेषकर  दुघंटना  के  पश्चात  से  और  सारे
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 विश्व  में  परमाणु विद्युत
 केन्द्रों

 के
 आस पास

 के  क्षेत्रों  स ेएकत्न किए  गए
 आंकड़ों

 को  ध्यान  में  रखते
 हुए  लोकप्रिय  नहीं  और

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  हाल  ही  में  भारत  आए  कनाडा  के  सोसाले  बरटेल  द्वारा  प्रकाशित
 आंकड़ों  की  ओर  गया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  भ्रोर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के  ०  :  सरकार  ने
 प्याज  और  आलू  के  किरणन  के  लिए  अपनी  अनुमति  सिद्धांत  रूप  में  दे  दी  व्यावसायिक  स्तर
 पंर  प्याज  का  किरणन  निकट  भविष्य  में  सम्भव  हो

 इंग्लंण्ड  या  पश्चिमी  जमंनी  में  किरणन  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  इस  समय  29  देशों  ने
 40  से  अधिक  ख!थ-पदार्थों  को  विकिरण  की  सहायता  से  संसाधित  करने  की  अनुमति  दी  हुई  है

 कि  रणन  से  भोजन  विकिरण-सत्रिय  नहीं  हो  जाता  ।  इस  इस  प्रकार  की  किरणन  की  तुलन
 चेरनोबिल  में  हुई  ग्यूविलयर  दुघंटनाओं  जंसी  दुर्घटनाओं  मथवा  हिरोशिमा  और  नाग्रासाकी  में

 परमाणु  बमों  से  हुए  महाविनाश  के  कारण  है  रेडियोसक्रिय  घ्‌लि  की  वर्षा  से  नहीं  की  जा  सकती  ।

 न
 -

 हां  ।  सरकार  को  उस  लेख  की  जानकारी  है  जो  इंटरनेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  कंसने
 आफ  पब्लिक  कनाडा  की  अनुसंधान  निदेशक  डा०  रोसाली  बर्टल  द्वारा  हाल  ही  में

 अस्त्रों  स ेरहित  विश्व  की  कामना  करने  वाले  वंज्ञानिकों  तथा  नागरिकोंਂ  की  भारत  में
 हुई  अंतर्राष्ट्रीय  बेठक  में  प्रस्तुत  किया  गया  उस  लेख  में  उन्होंने  न्‍्यूक्लिय  र  उद्योगों  के  सम्बन्ध

 जिनमें  परमाणु  हथियार  बनाने  वाले  उद्योग  भी  शामिल  अपनी  राय  जाहिर  की

 पदार्थों  के  किरणन  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  के  उपयोग  के  आरे  में  कोई  भी  टिप्पणी  उस  लेख  में  शामिल
 नहीं

 नेशनल  वालिटियसंਂ  को  गतिविधियों  के  विरुद्ध  संयुक्त  रूप  से
 कार्यवाही  करने  के  लिए  बांगलादेश  के  साथ  समझौता

 3319.  श्री  बाजुबन  रियान  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  वालिटियसंਂ  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  बांगलादेश  के

 साथ  मिलकर  कायंवाही  करने  हेतु  उसके  साथ  समझौता  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेक्ष  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क०  नटवर  :  जी  नहीं  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्रांप्र  प्रदेश  के  लिए  योजना  परिव्यय

 3320.  ञ्ली  के०  एस०  राव  :
 हु

 श्री  बी०  तुलसोरास
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  योजना
 द्वारा  1988-89  हेतु  राज्य  के  लिए  स्वीकृत  योजना  परिव्यय  पर्याप्त  नहीं  और
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 कसर

 (8)  राज्य  सरकार  ने  कितने  योजना  परिव्यय  का  सुझाव  दिया  था  ओर  योजना  आयोग
 द्वारा  कितना  योजना  परिव्यय  स्वीकृत  किया  गया

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीरेन  सिह
 :  नहीं  ।

 वर्ष  1988-89  के  लिए  आंनन्‍्ध्र  प्रदेश  की  वाधिक  योजना  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित
 1558,40  करोड़  रु०  की  तुलना  1250  करोड़  रु०  की  राश्षि  निर्धारित  की  गई  ।

 विकलांगों  के  लिए  पुनर्वास  परिषद

 3321.  डा०  कृपासिधु  मोई  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विकलांगों  के  लिए  पुनर्वास  परिषद्‌  की  स्थापना  की

 यदि  तो  इस  पुनर्वास  परिषद्‌  के  मुख्य  कार्य  क्या  और

 उड़ीसा  में  पुनर्वास  परिषद्‌  ने  वर्ष  1986-87  और  1987-88  में  क्या  कार्य  प्रारम्भ
 किए  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सुमति  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 प्रुनर्वास  परिषद्‌  किसी  भी  राज्य  में  पुनर्वास  कार्य  नहीं  करती  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध
 अखिल  भारतीय  आधार  पर  विकलांगों  के  पुनर्वास  के  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  वर्गों  में  व्यावसायियों  के  लिए
 पाठ्यक्रमों  के  विनियमन  और  मानकीक  रण  से

 विवरण

 पुनर्वास  का  प्रशिक्षण  नीतियों  और  पुनर्वास  काभिकों के  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के
 मानकीकरण  से  है  ।

 *
 इसके  निम्नलिखित  का  हैं  :-

 (1).  व्यक्ति  विशेष  की  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  के  लिए  न्यूनतम  मानक  निर्घारित  करना

 (2)  इन  मानकों  को  देश  भर  में  सरकारी  संस्थानो ंमे ंनियमित  करना

 (3)  योग्यताओं  को  मान्यता  देना

 (4)  भारतीय  योग्यताओं  को  विदेक्षों  में  मान्यता  देने  के  लिए  विदेशी  योग्यताओं  को
 पारस्परिक  आधार  पर  मान्यता  देना

 (5)  योग्यताओं  की  मान्यता  को  वापिस  लेना

 (6)  भारत  ओर  विदेश  की  संस्थाओं  से  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  सूचना  एकत्र  करना

 (7)  प्रशिक्षण  संस्थ।ओं  द्वारा  आयोजित  परीक्षाओं  पर  निगराना
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 (8)  थोषी  संस्थाओं  की  मान्यता  वापस  लेता

 (9)  भारतीय  पुनर्वास  रजिस्टर  का  रख  रखाव

 केरल  को  केन्द्रीय  सहायता

 3322.  ओऔ  के०  मोहनदास  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपां  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  क्षेत्रों
 के  लिए

 घनराक्षि  का  आवंटन  किए  जाने  के  संबंध

 में  कोई  सामान्य  अनुदेश  जारी  किए

 दाद  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  की  शिक्षा  तथा  सामाजिक  सुरक्षा  पर  जोर  देने  वाले  राज्यों  को

 देने  की  कोई  योजना  यदि  ती  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 सहायता  |

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  बोरेन

 कलह  :
 नही

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (  नहीं  ।

 सूला  प्रभावित  राज्यों  के  लिए  धनराशि  का  आवंटन

 3323.  श्रो  के०  मोहनदास  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सूखा  प्रभावित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  दी गई  सहायता  अत्येक  राज्य  के
 वाषिक  योजना  आवंटन  में  समायोजित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समायोजन  से  इन  राज्यों  में  विकास  योजनाओं  पर  कितना  अतिकुल  प्रमाव  पड़ा

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  कार्यक्रम  क्ार्याल्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीरेन
 सिह

 :  हां  ।  सूखा  राहत  के  लिए  दी  गई  अग्रिम  योजना  सहायता  1988-89  के
 लिए  संबंधित  राज्यों  के  वाधिक  योजना  परिव्ययों  को  |

 नर्घधारित  करते  समय  रूप  से
 समायोजित कर  लिया

 गया  है

 एक  विवरण  संलग्न

 प्रत्येक  राज्य  की  योजना  के  यथानुमोदित  आकार को  पूर्ण  रूप  से  वित्त-पोषित  किया
 जाता  है  ।  इन  समायोजनों  से  राज्यों  की  विकास  योजनाओं  के  प्रमावित  होने  का  इन  उत्पन्न
 नहीं  होता  ।

 '॥१२
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 विवरण

 1988-89  में  राहुत-सहायता  का  समायोजन
 ह

 «

 राज्य

 1  2  3

 1,  आन्ध्र  प्रदेश  40.13

 2.  ,  अरुणाचल  प्रदेश  >-

 3.  असम  1.04

 4...  बिहार  2.94

 5.  गोआा

 6  13.44

 १,  हरियाणा  8.82

 8.  हिमाचल  प्रदेश  5.80

 .9.  जम्मू  और  कश्मीर  0.42

 10,  कर्नाटक  24,13

 11,  केरल  3.66

 12,  मध्य  प्रदेश  29.45

 13...  महाराष्ट्र  45.42

 14...  मणिपुर  0.15

 15.  मेघालय  0.03

 16...
 मिजोरम
 मिजोरम  _

 17.  नागालेण्ड
 न

 18.  उड़ीसा  8.22:
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 19,  पंजाब  कं

 20...  राजस्थान  13,56

 21,  सिक्किम

 22...  तमिलनाडु  16.51

 23,  छिपुरा  0.38

 24,  उत्तर  प्रदेश  12.42

 25...  पश्चिम  बंगाल  ,  8.35

 कुल  जोड़  234.87

 1988-89  को  अमौ  अंतिम  रूप  दिया  जाना

 रंगोन  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्माण  करने  बाले  संयंत्र

 3324,  भ्रो  बनवारी  लाल  पुरोहित
 झो  बलवंत  सिह  रामृूवालिया  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  देश  में  200  करोड़  रुपये  की  मारी  लागत  से  स्थापित  किए  गंये  रंगीन  पिक्चर

 ट्यूबों  का  निर्माण  करने  वाले  कुछ  संयंत्र  बेकार  पड़े
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 संयंत्रों  को  शुरू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :

 ओर  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 मारतोय  वायुसेना  के  लिए  विमानों  को  प्राप्ति

 3325.  प्रो०  के०  वो०  थासस  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  वायुसेना  द्वारा  कितने  इंटरसेप्टर  लड़ाकू  विमान  प्राप्त  किए  गए
 इन  विमानों  की  लागत  कितनी  और

 भारतीय  वायुसेना  को  भविष्य  में  कितने  और  विमानों  की  जरूरत  होगी  ?

 ।
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  से  सरकार  ने  मारतीय

 वायुसेना  के  लिए  कुछ  अजित  किए  विमानों  की  संख्या  और  लागत  तथा  वायुसेना  के

 लिए  इस  विमान  की  भावी  आवदश्यकता  के  बारे  में  बताना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 ग्रामीण  शहरी  प्रति  व्यक्ति  प्राय  का  झ्नुपात

 3326.  डा०  श्रोमतो  फूलरेण  गुहा  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कार्यक्रम  और  अन्य  ग्रामीण  विकास  योजनाएं  ग्रामीण  शहरी  आय  में
 असमानता  दूर  करने  के  लिए  नियोजित  की  गई  और

 यदि  तो  वर्ष  1970-71,  1980-81,  1986-87  और  1987-88 में  ग्रामीण  शहरी
 प्रति  व्यक्ति  आय  अनुपात  क्‍या  था  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोरेन

 सिह  :  कार्यक्रम  और  अन्य  ग्रामीण  विकास  स्क्रीमें  गरीबी  उन्मूलन
 उत्पादकता  में  वृद्धि  जीवन  स्तर  में  सुधार  करने  तथा  ग्रामीण  और  शहरी  आय  के  बीच  के

 अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  बनाई  गई  हि

 केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  वर्ष  1970-71  के  बारे  में  संकलित  अनुमानों  के

 अनुसार  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  के  बीच  प्रति  व्यक्ति  आय  का  अनुपात  |  :  2.4  था  ।  बाद  के

 .  वर्षों  के  लिये  कोई  तदनुरूप  अनुपात  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 महिलाझों  के  प्रति  श्रपराण

 3327.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :

 श्री  बलवन्त  सिह  रामृबालिया  :

 श्री  अभररासह  राठवा  :

 शो  एस०  जो०  घोलप  :

 श्री  कृष्ण  सिह  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  महिलाओं  के  प्रति  अपराध  तेजी  से  बढ़  रहे  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  महिलाओ  के प्रति  अपराधों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत
 तथा  पेंशन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  तथा  ग्रह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो

 पी०  :
 ओर  वर्ष  1985,  1986  तथा  1987  के  दौरान  सूचित  किए  गए

 महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  का  राज्य-वार  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  विवरण  1,  [1  और
 पा  में  संलग्न  है  ।

 405,
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 कर्नाटक  राज्य  में  सिविल  कर्मचारियों  की  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा/मारतीय  पुलिस  सेवा
 में  नियुक्ति

 आई  _-  सं  करेगे 3328,  थभ्री  वो०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर्नाटक  राज्य  में  कितने  सिविल  कर्मचारियों  को  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा/भारतीय  पुलिस  सेवा  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया

 क्‍या  इन  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा/भारतीय  पुलिस  सेवा  अधिका  र्यों  की  केन्द्र  में

 नियुक्ति  नहीं  की  जाती

 क्‍या  राज्य  के  सिविल  अधिकारियों  की  भारतीय  प्रशास/नक  सेवा/भारतीय  पुलिस  सेवा
 में  नियुक्ति  करने  को  प  द्धति  समाप्त  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  विगत  3  वर्षो  के  कर्नाटक  के  राज्य  सिविल  सेवा  तथा
 सिविल  सेवा  के  कुल  10  भारतीय  प्रश्मास,नेक  सेवा  में  नियुक्त  किए  गए  इसी
 अवधि  के  कर्नाटक  के  इतने  ही  राज्य  पुलिस  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  नियुक्त
 किए  गए  हैं  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  नियुक्ति  के  प  राज्य  सरकार
 के  अधिकारियों  को  केन्द्र  में  भी  प्रतिनियुक्ति  पर  इस  शर्ते  पर  लिया  जाता  है  कि  उनके  लिए
 नियुक्ति  का  प्रस्ताव  किया  जाए  और  उन्हें  भारत  सरकार  में  नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्त  पाया

 सरकार  के  समक्ष  ऐसा  कोई  प्रस्तांव  नहीं  है  कि
 राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  की  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा|भारतीय  पुलिस  सेवा  में  नियुक्ति  की  प्रथा  को  समाप्त  किया  जाए  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पेंशन  संबंधो  मासले

 3329.  कली  बी०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  की  स्वतंत्रता  सेनानीਂ  पेंशन  योजना  के  अन्तगंत  स्वीकृति  के  लिए  कर्नाटक
 सरकार  से  अब  तक  कुल  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए

 कितने  आवेदनों  को  स्वीकृति  दी  गई

 कितने  आवेदनों  को  स्वीकृति  दी  जानी  और

 शेष  आवेदन  पत्रों  को  कब  तक  स्वीकृति  दी  जाएगी  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिम्तामणि  :
 से  कर्नाटक  से  स्वतंत्रता

 सेनानी  पेंशन  1972  और  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  1980  के  अधीन  कुल  18,547

 आवेदन  प्राप्त  हुए  इनमें  से  31.1,1988  तक  9,836  मामलों  में  पेंशन  स्वीकृत  कर  दी  गई
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 इनमें  विलम्ब  से  प्राप्त  हुए  आवेदन  भी  शामिल  हैं  जिनमें  विलम्ब  क्षमा  करने  के  बाद  पेंशन  स्वीकृत
 कर  दी  गई  |  31.1.88  तक  आये  समाज  आन्दोलन  1938-39  से  संबंधित  67  मामले  लंम्बित

 ऐसे  मामलों  की  संवीक्षा  करने  के  लिए  आय॑  सभाज  आन्दोलन  से  संबंधित  प्रख्यात  गर-सरकारी
 व्यक्तियों  की एक  समिति  गठित  की  गई  है  ।

 सिक्किम  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  काम  करने  वाले  विकलांग  व्यक्ति
 .

 3330.  श्रीमति  डो०  के०  भंडारी  :  क्‍या  क॒ल्याण  मंत्री  सिक्किम  में  केन्द्रीय  सरकार के  कार्यालयों
 में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  के  बारे  में  |  1986  और  26  अगस्त  1987  के
 अतारांकित  प्रइन  संख्या  5250  और  4935  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिक्किम  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  कायंरत  सिक्किम के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के  विकलांग  व्यक्तियों  के  बारे  में  अब  तक  सूचना  एकत्र  कर  ली  गई

 ॥॒

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्रो  राजन्द्र  कुमारी
 :

 हां  ।

 और  ग्रामीण  क्षेत्र  में  ऐसा  कोई  विकलांग  व्यक्ति  नही है  जो  सिक्किम  स्थित
 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालय  में  काम  कर  रहा  है  ।

 एशिया  इलेक्ट्रानिक्स  यूनियन  के  सदस्यों  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाएं

 3331.  श्री  पी०  एस०  सईद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 “  क्‍या  भारत  ने  एशिया  इलेक्ट्रा:नक्स  यू.नयन  को  इलेक्ट्रानिकी  में  उसके  जनशक्ति  विकास

 कार्यक्रम  में  सहायता  देने  के  लिए  उसके  सदस्यों  के  प्रशिक्षण  सुविधाओं  की  पेशकश  की
 यदि  तो  देश  में  ऐसे  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र

 भारत  द्वारा  की  गई  पेशकश  का  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  एशिया  इलेक्ट्रानिक्स  यूनियन  द्वारा  भारत  में  एक  गोष्टी  आयोजित  की  गई  थी  और

 यदि  तो  उसमें  की  गई  मुख्य  सिफारिशों  क्‍या  हैं  ?

 विज्ञान  भोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  .  महासागर  विकात्त  परमाणु

 इलेक्ट्रानिक  श्रोर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के  ०  प्लार०  :  जी

 विद्यमान  संस्थानों  में  से  ऐसे  केन्द्रो  का  पता  लगाया  जो  सदस्य  देशों  से  प्राप्त

 होने  वाले  प्रनुरोधों  पर  निर्मर  करता  है  ।

 भारत  ने  क्षेत्रीय  सहयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  उत्प्रेरक  की
 भूमिका  अदा  करने  की

 दुष्ट  से  विशिष्ट  रूप  से  निम्नलिखित  सुविधाएं  देने  को  पेशकश  की  है  :

 1,  शैक्षणिक  परीक्षण  तथा  अंशांकन  शोल्डर  वीडियो
 दूर  अध्यापन  कार्यक्रमों  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  डिजाइन  प्रौद्योगिकी  केन्द्रों  क ेजरिए
 शक्ति  प्रशिक्षण

 117

 न  ना  िजनन  हनन  न  जन  जनननग#-2नगनगए2गए:ग  2  न  262  जननन+वनन  ०  कण  त्ल>«लडजाल  =



 लिखित  उत्तर  -  16  19%

 2.  औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  करने  तथा  सम्बद्ध  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करते

 सहायता  प्रदान  करना  ।

 3.  आंकड़ा  बेंक  बनाना  ।

 4.  स्वतंत्र  रूप  से  परीक्षण  तथा  निरीक्षण

 अंशांकन  विशेषज्ञता  तथा  सेवाएं  शामिल  ।

 हां  |  दिनांक  12-13  1988  को  तथा  दूर  संचार  उद्यो

 तथा  प्रौद्योगिकी  में  क्षेत्रीय  सहयोगਂ  विषय  पर  एक  सेमिनार  आयोजित  किया  गया  ।  सेमिनार  द्वाए

 की  गई  सिफा  रिशें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 विवरण

 विषय  :  दसवों  एशिया  इलेक्ट्रानिक  य  की  आराम  सभा  तथा  क्षेत्रीय  सहयोग  पर  सेमिनार

 दिनांक  11
 1988  को  एशिया  इलेक्ट्रॉनिकी  यूनियन  की  दसवीं  आ

 सभा  आयोजित  की  गई  जिसमें  9  सदस्य  देशों  के  23  विदेशी  प्रतिनिधि  मंडलों  तथा  भारत

 प्रतितिधि  मण्डलों ने  आम  सभा  में  भाग  लिया  ।

 विभिन्‍न  सदस्य  देशों  दारा  अपने-अपने  देश  की  रिपोटों  का  प्रस्तुतीकरण  इस  दृष्टि  से  ला

 दायक  रहा  कि  लोगों  ने  एक  दूसरे  के  अनुभव  से  लाभ  उठाया  |  इससे  यह  भी  पता  चला

 विभिन्‍न  देश  इलेक्ट्रानिकी  तथा  दूर  संचार  के  प्रयोग  का  प्रचार  और  प्रसार  करने  का  कितना  प्रया

 कर  रहे  हैं  और  इन  उत्पादों  को  कम  कीमतों  पर  उपलब्ध  कराने  का  सुनिश्चय  करने  की  कोब्ि

 कर  रहे  हैं  ।
 |

 श्री  के०  पी०  पी०  सचिव  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  को  ए०  ई०  य०  का  अध्यक्ष  कल

 गया  |  डा०  आर०  पी०  वधवा  तथा  श्री  टी०  हुसेन  )  को  दो  उपाध्यक्षों  क े₹
 में  चुना  श्री  ई०  जी०  क्योगीक  को  उप  म  के  रूप  में  चुना
 नम्बियार  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  बे  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  विशेष  ग्र्प  तथा  *

 कार्यक्रमों  के जरिए  ए  ई  य्‌  को  शक्ति  प्रदान  करनेਂ  में  कोई  कसर  नहीं  छोड़ेंगे  ।

 आम  सभा  का  दिनांक  12-13  1988  को  तथा  दूर  संचार-उद्योग F
 प्रौद्योगिकी  में  क्षेत्रीय  सहयोगਂ  विषय  पर  एक  सेमिनार  आयोजित  किया  गया  ।  माननीय  कें्द
 वित्त  तथा  वाणज्य  :  मंत्री  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  ने  सेमिनार  का  उदघाटन  किया  तथा  यूनियन
 नव  नियुक्त  अध्यक्ष  श्री  नम्बियार  ने  सत्र  को  अध्यक्षता  की  ।  मोटे  तौर  पर  चार क्षेत्रों  अर्थात
 भोक्‍ता  दूरं  संचार  तथा  कम्प्यूटर  और  सूचना  प्रौद्योगिकी के  क्षेत्रों को
 सेमिनार  में  छामिल  किया  गया  ।  र  क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय  सहयोग  के  विभिन्‍त  पहलुओं  के  अन्ता

 इंडोनेशिया  जैसे  देशों  से
 9  लेख  प्राप्त  हुए  तथा  भारत  से  5  प्रलेख  प्राप्त  हए

 सेम्निर  पूर्णठावलिक  अधिबेशन  के  साथ  समाप्त  सेमिनार  द्वारा  की  गई  कुछ  सिफारिश  त
 उनवा  सारांश  नीचे  दिए  अनुसार  है

 ।,  व्यापार  के  विकयस  में  वृद्धि  तथा  उसमें  तेजी  लाने  के  लिए  एक  दूसरे  के-साधन  स्ट्रो
 से  लाभ  उठाने  की  दृष्टि  से  समान  मानदंड  तैयार  करना  ।
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 नई  प्रौद्यो  ग्रिकियों  तथा  ग्रारीण  प्रौद्योगिकियों  में  योजना  दूर  संचार  नेट्वर्कों  में

 प्रचालन  को  दृष्टि  से  अनुरक्षण  करने  के  लिए  विश्लेषज्ञों  का  पूल  बनाना  ।

 _  संघटक-पुर्जों  की  कभी  दूर  करने  के  लिए  एकतंत्र  का  विकास  करना  ।

 .  प्राकृतिक  संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिए  विशेषकर  दूर  से  पता  लगाने  से  संबंधित
 न

 क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय  सहयोग  के  लिए  अंतरिक्ष  का  अयोग  एक  माध्यम  के  रूप  में  करना  :

 उप  अनुबंधन  तथा  अनुपूरक  का  पता  लगाने  के  लिए  विशेष  ग्रूप  का  गठन

 निपुणता  के  उच्चतर  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  देने  की  दृष्टि  से  सूचना-विज्ञान  संस्थान  की

 स्थापना  करना  ।

 एक  ऐसी  निर्देशिका  तैयार  करने  में  एशिया  इलेक्ट्रॉतिक  यूनियत  और  यूनीडो
 राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  बीच  सहयोग  जिसमें  यह  सूचया  दी  गई  हो  कि
 प्रत्येक  देश  के  प्रौद्योगिकी  की  आपूर्ति  के  ज्रोत  क्या  हैं  और  उनकी  क्षमता  वया

 एक  काये  दल  का  गठन  जो  क्षेत्र  की  प्रौद्योगिकी  का  पूर्वानुमान  लगाने  और  ऐसे  क्षेत्रों  का
 पता  लगाएगा  जहां  उत्पादन  में  अन्तराल  है  ।

 एई  यू  मुख्यालय  में  आंकड़ा  बैंक  स्थापित  करना  जिसके  अन्तगंत  जनांकिकीय  तथा
 बाजार  से  संबंधित  सूचना  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  की  अनुसंधान  तथा  विकास  से
 संबंधित  भावी  प्रौद्योगिकीय  परियोजनाएं  तथा  सामप्रियों  की
 आदि  जैसे  क्षेत्रों  मे ंशामिल  होंगे  ।

 प्रत्यक  सदस्य  देश  के  संबंध  में  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  जिनमें  उनकी  स्थिति  मजबत

 हो  और  सम्पूर्ण  क्षेत्र  की और  अधिक  मजबूत  बनाने  की  दृष्टि  से  उस  स्थिति  का
 ग्रधिकतम  सम्भव  सीमा  तक  लाभ  उठाना  ।  .

 इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  से कम  लागत  पर  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रयुक्त  उद्योगों  को

 बढ़ावा  देने  में  मदद  मिलेगी  और  अथवा  यहां  तक  कि  सदस्य  देशों  अथवा  गैर  सदस्य  देशों  में  भी
 अन्य  सम्बद्ध  कार्यकलापों  को  बढ़ावा  देने  में  मदद  मिलेगी  ।

 भारत  ने  क्षेत्रीय  सहयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  उत्प्रेर  की  भूमिका  अदा  करने  की
 दृष्टि  से विशिष्ट  रूप  से  निम्नलिखित  सुविधाएं  प्रदान  की  हैं

 शक्षणिक  परीक्षण  तथा  अंशॉकन  शोल्डर  कमंशालाओं
 वीडियो  दूर  अध्यापन  कार्यक्रमों  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  डिजाइन  प्रौद्योगिकी  केन्द्रों  के जरिए
 जनशबित  प्र.शक्षण  ।

 औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  करने  तथा  सम्बद्ध  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  में
 सहायता  प्रदात  ।

 आंकड़ा  बेंक  बनाना  ।
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 —_—  नत-तनीद ीन  नी  नी  न  खत  _

 स्वतंत्र  रूप  से  परीक्षण  तथा  निरीक्षण

 ९,
 यह  आशा  की  जाती  है  कि  इन  सिफारिशों  पर  अनुवर्तों  कारंवाई  के  रूप  में  क्षेत्रीय  देशों  में

 विभिन्‍न  इलेक्ट्रॉनिक  तथा  दूर  संचार  के  उत्पादों  को  विनिर्माण  संबंधी  सुविधाओं  के  लिए  संयुक्त
 उद्यमों  की  स्थापना  करने  के  उद्देश्य  से  आंतरिक  पंजीनिवेश  किए  जाएंगे  ।  इसके  व्यापार
 को  बढ़ाने  में  मदद  मिलेगी  ।  एशिया  इलेक्ट्रॉनिक  यूनियन  के  तत्वावधान  में  विभिन्‍न  सदस्य  देशों  में
 आयोजित  किए  जाने  वाले  विभिन्‍न  सेमिनारों/सम्मेलनों  के  लिए  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा

 रहा  है  जो  इस  बात  पर  निर्मर  करेगा  कि  उनकी  इनमें  कितनी  दिलचस्पी  यह  एक  सतत  चलने

 वाली  प्रक्रिया  है  ।

 अगली  आम  सभा  लगभग  वर्ष  1989  के  अंदर  तक  बंगलादेझश  में  आयोजित  को

 विशेषज्ञता  तथा  सेवाएं  शामिल

 कंबिनेट  स्िव  को  नियुक्ति

 3332,  श्री  सानिक  रेडडो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कंबिनेट  सचिव  को  नियुक्त  करने  की  क्‍या  प्रक्रिया

 कया  इस  उद्देश्य  हेतु  कोई  संहिताबद्ध  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  से  भारत  सरकार  के  मंत्रिमण्डल  सचिव  का  पद  सीनियर

 फिंग  योजना  के  अन्तयंत  आता  है  जिसके  अनुसार  अलग-अलग  अधिकारियों  की  सेवाएं  उनके
 सम्बन्धित  संवर्ग  प्राधिकारियों  से उधार  ली  जाती  यह  नियुक्ति  ऐसे  अधिकारियों  में  से  उनके
 अनुभव  ओर  नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  की  जाती  है  जो  मारत  सरकार
 के  सचिवों  के  रूप  में  अथवा  राज्य  सरकारों  के  मुख्य  सचिवों  के  रूप  में  कार्य  करते  हैं  ।

 राज्यपालों  की  नियक्ति  के  सम्बन्ध  में  परामर्झ

 3333.  श्री  सी०  साधव  रेडडी  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किसी  राज्य  के  लिए  राज्यवाल  की  नियुक्ति  करते  समय  उस  राज्य के  मुख्य  मंत्री
 से  परामर्श  किए  जाने  की  कोई  परम्परा  और

 यदि  तो  क्या  हाल  ही  में  छह  राज्यों  के  लिए  राज्यपालों  की  नियुक्ति  करते  समय
 सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  सलाह  ली  गई  थी  ?

 यह  मंत्री  बूटा  :  और  जी  श्रीमान  हा

 सी०पझाई०ए०  एजेंट

 3335.  आर  दिलोए  सिंह  भूरिया  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ेु
 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  वास  आफ  दि  सी०आई०ए०  1981-87”  शीष॑क  से

 प्रकाशित  पुस्तक  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  जिसमें  इसके  लेखक  अमरीकी  मि०
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 बाब  ने  कहा  है
 कि  सी०आई०ए०  के  एजेंट  मारत  में  सक्रिय  हैं  तथा  उन्होंने  सोवियत  संघ

 के  साथ  किए  गए  रक्षा  सौदों  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  की  और

 ॥|  7  तो  इस  सम्बन्ध  में  सर  करार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  है

 लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  चिदम्बरस्‌  )  :  और  सरकार  वा्स  आफ  सी०आई०ए०  1981-87”

 शीषंक  पुस्तक  में  लगाए  गए  आरोप  से  अवगत  है  ।  इसको  प्रमाणिक  करने  के  बारे  में  कोई  जानकारी
 उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  आन्तरिक  सुरक्षा  एजेंसियों  द्वारा  जासूसी  तथा

 फोड़  से  सम्बन्धित  गतिविधियों  का  पता  खोजबीन  करने  तथा  उनको  निष्प्रमावी  करने  के
 निरन्तर  सतकंता  बरती  जाती  है  । के

 ओलंका  में  शांति  सेना  पर  खर्च  को  गई  घनराशि  का  कुछ  भ्रंश  श्रीलंका  हरा  बहन
 करने  क  बारे  में  समझौता

 3336.  भरी  दिलोप  सिंह  भ्रिया  :  क्‍या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ».  क्या  श्ञांति  सेना  पर  किये  गये  व्यय  का  भुगतान  करने  के  लिए  श्रीलंका  के  साथ  कोई
 समभौता  किया  गया

 ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नटवर  :  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठत

 रक्षा  अनुसंधान  में  मारत-फ्रांस  सहयोग

 3337.  श्री  एस०एम्०  गुरड़्डो  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  क्‍या  भारत  और  फ्रांस  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  रक्षा  अनुसंघान  में सहयोग  करने  के  लिए

 सहमत  हुए

 यदि  तो  समभौते  के  अन्तर्गत  कौन-कौन  से
 क्षेत्र  शामिल  किए  जाएंगे  और  फ्रांस  से

 हे
 सहयोग  करने  के  बाद  हमारे  रक्षा  अनुसंधान  में  किस  सीमा  तक  सुधार  और

 रक्षा  अनुसंघान  केन्द्र  स्थापित  करने  में  कुल  कितना  व्यय  होगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  और  रक्षा  अनुसंघान  तथा
 «  विकास  क्षेत्र  में  भारत  और  फ्रांस  के  मध्य  सहयोग  के  क्षेत्रों  का  निर्धारण  हमारी  आवश्यकता  और

 दोनों  देशों  के  बीच  हुए  आपसी  समभौते के  आघार  पर  किया  जाता  ऐसे  कुछ  क्षेत्रों का  पता
 लगा  लिया  गया  है  और  उन  पर  काये  चल  रहा  है  ।  आगे  और  ब्यौरे देना  लोकहित में  नहीं  होगा  ।
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 @)  1987-88  के  दौरान  रक्षा  नतुकबान  तथा  तरवेठन  क्रगीकि  ककट  53600
 करोड़  रुपए  होने  का

 अनुर्ुत  है  ।  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  पर  लेखों  को  अन्तिम

 रूप  से  बन्द  करने  के  बाद  ही  वास्तविक  व्यय  का  पता  चलेगा

 गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  आन्दोलन  से  निपटने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 को  सहायता

 3338.  श्री  एस०  एम०  गुरडडी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  के  हिसाका  रियों  पर  काबू
 पाने  के  लिए  पुलिस  बल  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनु  रोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  और  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  समय-समय  पर  केन्द्रीय  रिजवं

 पुलिस  बल  और  सीमा  सुरक्षा  बल  ज॑से  अतिरिक्त  अद्धं  सेनिक  बलों  के  लिए  अनुरोध  किये  |  विभिन्‍न
 राज्य  सरकारों  से  बलों  के  लिए  प्राप्त  हुई  मांगों  और  उपलब्ध  रिजवं  बलों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 केन्द्र  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  राज्य  में  अद्धं  धनिक  बलों  की  तेनाती  करके  अधिकलम
 सम्भव  सहायता  प्रदान  की  ।  पश्चिम  बंगाल  को  समय-समय  पर  उपलब्ध  कराये  गये  अद्धं  सनिक
 बलों  की  संख्या  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 पाकिस्तान  सें  असरोको  नोसेना  को  सुविधाएं

 3340,  थभ्रो  बलेवन्त  सिह  रामूवालिया  :

 भ्रो  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1988  के  ट्रिब्यूनਂ  में  प्रकाशित  इस  समाचार
 की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  पाकिस्तान  अमरीकी  नौसेना  को  फारस  की  खाड़ी  में  उसकी
 सैनिक  कार्यवाही  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  दे  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  दि

 इस  सम्बन्ध  में  मारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  हां  ।.  8

 अमरीका  की  सरकार  के  उसके  समुद्री  निरीक्षण  विमानों  सहित  -  उसके  सैनिक
 विमान  पाकिस्तान  की  सरकार  के  अनुमोदन  से  समय-समय  पर  अपनी  यात्रा  के  दौरान
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 मे  लेकर  जुणरते  हैं  /  शक्रित्तात  ते  भी  इत  ग्रात  की  दृष्टि  करते  हुए  कहा  है  कि  इस  प्रकार  की

 सुविधाएं  देना  एक  आम  दस्तूर

 हमारे  पड़ौस  में  विदेशी  अड्डे  बनाने  अथवा  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  देने  से  समस्त  क्षेत्र
 की  सुरक्षा  पर्यावरण  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  ५ड्ता  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  चिन्ता  से

 पाकिस्तान  और  अमरीका  को  अवगत  करा  दिया

 पुलिस  के  मुख्य  भ्रधिक्रारियों  के  लिये

 3341.  डा०  बो०एल०  शलेश  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  क  लक्टरों  और  जिलाघीशों  के  भोपाल  और  हैदराबाद  में  आयोजित  कायंशालाओं
 के  सफल  प्रयोग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पुलिस  के  मुख्य  अधिकारियों  के  लिए  भी  ऐसी  ही  कारयशालायें
 आयोजित  करने  का  विचार  है  क्‍योंकि  जिले  में  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  का  दायित्व  मुख्यतः
 इन  अधिकारियों  पर  है  और  आम  जनता  से  सीधा  सम्पर्क  भी  इन्हीं  का  होता  और

 यदि  तो  कब  और  ब्त्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  जी  श्रीमान  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 आदिवासी  कबोले

 3342.  श्री  क०  कन्जम्बु  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कौन-कौन  से  आदिवासी  कबीले
 ह

 क्या  उनमें  से  कुछ  कबीते  घीरे-बीरे  दुषत  हो  रहे

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन्हें  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  सुमति  :  भारत  के  संविधान  के  अंतर्गत  -

 मान्यता  प्राप्त  ऐसे  कोई  आदिवासी  कबीले  नहीं  हैं  ।  फिर  देश  के  विभिन्‍न  मागों  में  73
 वासी  समूहों  को  आदिम-जनजाति  के  रूप  में  अभिज्ञात  किया  गया  जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में

 दर्शाया  गया  है  ।

 और  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  से  इस  बात  का  पता  नहीं  चलता  कि  कुछ
 आदिवासी  समुदाय  धोरे-धीरे  लुप्त  रहे  हैं  ।
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 सातदी  योजना  के  दौरान  आ।द्विम  जनजाति  ज॑से  अलाभान्वित
 आदिवासी  समूहों

 ही
 के  लिए

 बनाई  गई  माइक्रो-परियोजनाओं  के  लिए  स्वास्थ्य  देखभाल  एक  ,  महत्वपूर्ण  अंग  है  ।  केन्द्रीय  तथा
 राज्य  सरकारों  की  सहायता  से  ऐसे  समूहों  के  लिए  स्वास्थ्य  अव्ययन  शुरू  किए  गए  ये  अध्ययन

 गादिवासी  क्षेत्रों  में  किए  जाने  काले  सामान्य  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  के  अतिरिक्त  हैं  /

 विवरण

 स्वोकृत  भ्ादिस  जनजातोय  समूहों  की  सूचो

 1.  आंध्र  प्रदेश  1.  बोडो  गाडाबा  2.  बोन्डो  पोरोजा  3,  चेन्चू  4.  डोगंरिया
 खोंडा  5.  गुतोब  गाडाबा  6,  खोंड  पोरोजा  7.  कोला  8,  कोन्‍्डा
 रेडंडी  9.  कोन्डा  सवारस  10:  कुटिया  खोन्‍्ड  11,  परेन्‍्गी
 पोरोजा  12,  थोटी

 2.  बिहार  13.  असुरस  14.  बिरहोर  15.  बिरजा  16,  हिल  खारिया
 17,  कोखास  18,  मल  पहाड़िया  19.  सेहरियास  20,  सावरिया
 पहाड़िया  21,  सावार

 छे  हि 3,  गुजरात  22.  कठोडी  23.  कोतवालिया  24.  पधार  25,  सिद्दी 26,  कोलघा

 4.  कर्नाटक  27.  जेनु  कुरूबा  28,  कोरागा
 5.  केरल  29.  चोलानाएकायन  नायकन्स  का  एक  30,  कादर

 31,  कट्टूनायकंस  32,  ब्  रूम  बस

 6.  मध्य  प्रदेश  ,  33.  अभुकरियस  34.  बेंगस  35.  भारियास  36.  हिल  कोरबास
 37.  कमरस  38.  सहरियास

 7.  महाराष्ट्र  39.  कटकारिया  40,  कोलम  41,  मारिया  गोन्ड
 8.  मणिपुर  42.  मरंम  नागास

 9.  उड़ीसा  43.  बिरहोर  44.  बोन्डो  45,  दीदाथी  46.  डोंगरिया  खोंड
 47.  जुअन्गस  48.  खारियास  49.  कुटिया  खोंड  50,  लांजिया
 सौरस  51.  लोढ़ास  52,  मनकीडियास  53.  पावडी

 भुअन्स 54.  सौरा

 10.  राजस्थान  55.  सेहाराईया

 11.  तमिलनाडु  56.  कट्ट्रनायकन्स  57.  कोटास  58.  कुरूम्बास  59,  इल्लास
 60,  प्रनियन्स  61,  टोडास

 है
 12.  त्रिपुरा  62,  रीगंस

 13,  उत्तर  प्रदेश  63,  बुक्सास  64.  रा
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 14,  पश्चिम  बंगाल  65.  66,  लोढ़ारਂ  67.  टोटोस

 15,  अंडमान  और  निकोबार  68.  ग्रेट  अंडाकानीज  69.  जारावास  70,
 द्वीप

 ह
 71.  सेंटेनेलेसि  72.  शोम्पेन्स  73.

 नापपपपपपप/ि  पपपपपिभ:पभपभजजश/७"पफभक्‍फपभभभ:":थ:भपफ-"'/थ०ऊउपफोऊह।स?०प7िफ;_/*१*?7द असंगतियां दूर करने के लिये समिति को नियुक्ति  न  3

 में कोरागा को के दौरान अभिज्ञात किया गया असंगतियां दूर करने के लिये समिति को नियुक्ति 3343. श्री कमला प्रसाद सिह : वया प्रधान मंत्रो यह बताने की क्रपा करेंगे कि : क्‍या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की आय की सीमा में संशोधन करने और चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय॑ से उत्पन्न हुई असंगतियों को दूर करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया और यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या है ? लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : चतुर्थ वेतत आयोग की सिफारिशों के आघार पर यात्रा भत्ता के प्रयोजन से आश्रितों की सीमा को में प्रतिमास से बढ़ाकर प्रतिमास कर दिया गया था । (0) हां । एक विवरण संलग्न हे । विवरण विसंगति समितियों तथा विभागीय में जिन विसंगतियों पर व्रिचार विमर्श किया जा सकता उनका संबंध संशोधित वेतनमान में वेतन के वेतनवृद्धि की विकल्प का जो कर्मचारी नियत तारीख के बाद की तारीख से संशोधित वेतनमानों का विकल्प देते उनके वेतन प्रगतिरोध वरिष्ठ/कनिष्ठ होने की नियतन के बाद विद्यमान परिलब्धियों में कमी के मामलों आदि से उत्पन्न विसंगतियों से बेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तथा सरकार द्वारा स्वीकार किए गये वेंतनमानों में अन्तर कार्य और अन्तविभागीय तुलनाओं पर आधारित विसंगतियों के आधार पर आशोधन के अनुरोधों को सामान्यतः विसंगति समितियों के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा जाएगा । इस स्वरूप के आपवादिक मामलों को विसंगति समितियों के सम्मुख लाया जा सकता विसंगति समिति ऐसे मामलों की जांच करेगी और उन्हें निपटःन के लिए वित्त मंत्रालय को भेजेगी | विसंगति समितियों के दो राष्ट्रीय तथा जिसमें राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के सरकारी पक्ष तथा कमंचारी पक्ष के प्रतिनिधि शामिल होंगे । 28
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 (3)  राष्ट्रीय  विघ्वंगति  समिति  दो  से  अधिक  विभागों  के  लिए  एक  ज॑सी  विसंगतियों

 तथा  एक  ही प्रकार  के  कमंचारियों  के  वर्गों  के  संबंध  में  कारंवाई  विभागीय  विसंगति
 समिति  संबंधित  विभाग  के  बारे  में

 विसंगहियो
 पर  कारंवाई  करेगी  ।  ये  विसंगति  समितियां  संयुक्त

 तंत्र  योजना  के  अधीन  कार्य  करेगी

 (4)  विसंगति  समितियां  अपनी  स्थापना  की  तारीख  से  छह  मास  की  अवधि  के  भीतर  अपना
 विचार  विमर्श  पूरा  करेगी  ।

 (5)  वेतन  आयोग  की  विशिष्ट  सिफारिशों  को  बिना  आशोधनों  के  स्वीकार  कर  लेने  के कारण
 उत्पन्न  विसंगतियों  से  संबंधित  निर्णयों  अथवा  ऐसे  आशोधनों  के  संबंध  में  जिनके  विशक्ष॑ंगति
 समितियों  में  विचार  विमर्श  के  फलस्वरूप  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  में  सुधार  होता
 वर्षों  तक  कोई  विवाचन  नहीं  होगा  ।

 भ्रधिकारियों  हारा  जनता  के  साथ  कायंव्यवहार  में  उदातीनता  बरतना

 3344.  श्री  कमला  प्रसाव  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  को  सरकारी  अधिकारियों  द्वारा  जनता  के  साथ  कायंव्यवहार
 उदासीनता  बरतने  के  बारे  में  जानकारी  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय
 पीो०  :  ओर  सरकार  को  अपने  अधिकारियों  की  बोर  से  जनता  के

 का्यंव्यवहार  में  ओर  अधिक  संवेदनशील  रवंया  अपनाए  जाने  की  आवश्यकतः  के  बारे
 में  जानकारी  है  ।  बीस  सूत्री  1986  का  बीसवां  सूत्र  विशेष  रूप  से  इसी  विषय  पर  ध्यान
 केन्द्रित  करता  है  ।  बीसवें  सूत्र  के  अनुपालन  में  की  गई  कारंवाई  की  नियमित  रूप  से  पुनरीक्षा  की

 जाती  है  ।  जनता  से  प्राप्त  पत्रों/अम्यावेदनों  को  निपट्ाने  के  लिए  सिफारिश  किए  गए  महत्वपूर्ण
 उपायों  में  से  कुछेक  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  जनता  से  प्राप्त  प्रत्येक  पत्र  का  जवाब  सामान्यतः  15  दिन  के  भीतर  दे  दिया  जाना
 चाहिए  ।

 (४)  जहां  अत्तिम  रूप  से  उत्तर  दिए  जाने  में  देरी  लगना  संभावित  अथवा  सूचना  किसी परी
 अन्य  मंत्रालय  अथवा  अन्य  कार्यालय  से  प्राप्त  की  जानी  हो  वहां  उस  संमव  तारीख

 जिस  तारीख  तक  अन्तिम  रूप  से  उत्तर  दिया.जा  सकता  उल्लेख  करते  हुए
 अन्तिम  उत्तर  भेज  दिया  जाए  ।

 iii)  जहां  किसी  व्यक्ति  के  अनुरोध  को  किसी  कारणवश  स्वीकार  न  किया  जा  सकता  हो
 वहां  ऐसे  अनुरोध  को  स्वीकार  न  किए  जाने  के  कारण  बताए  जाने

 (iv)  जहां  तक  ध्ष॑मव  जनता  के  अनुरोघों  को  जनता  के  ही  दृष्टिकोण  से  देखा  जाना

 चाहिए  न  कि  केवल  उस  दृष्टिकोण  से  जो  कि  प्रशासनिक  दृष्टि  से  सुविधाजनक  हो  ।

 अधिकारियों  के  कार्य-निष्पादन  का  मूल्यांकन  करते  समय  जनता  के  साथ  कायंनब्यवहार  में

 उनके  द्वारा  बरती  गई  संवेदनशीलता  और  शिष्टाचार  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।
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 अमअममम>>भ«, ह़७७एछएछऋाा  ाजजइडज:जनजन-+-

 परियोजना  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  सलाहकार  परिषद  की  रिपोर्ट

 3345,  श्री  ज्रद  दिधे  -  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  परियोजना-कार्यान्वयन  के  श्वंबंध  में  श्री  रतन  टाटा  की  अध्यक्षता  में  सलाहकार
 परिषद  का  गठन  परियोजना  कार्यान्वयन  प्रणाली  तथा  संगठनात्मक  विकास  में  सुधार  लाने  के  बारे
 में  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  को  सलाह  देने  के  लिए  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सलाहकार  परिषद  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या  और

 सरकार  ने  उन  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बीरेन

 सिंह  :
 ओर  जी  हां  ।

 और  रिपोर्ट  में  दी  गई  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराघीन  हैं  और  जन  हित
 इस  स्तर  पर  विषय  वस्तु  को  बताया  नहीं  जा  सकता  ।

 कार्य  सुधार  दलों  का  बनाया  जाना

 3346,  श्री  एच०  एन०  नण्जे  गोडा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  सरकारी  विभागों  तथा  सरकारी  क्षेत्र के  प्रमुख  उपक्रमों  में

 प्रणाली  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  विभागों/उपक्रमों  में  कार्य  सुधार  दल  बनाने  को  कहा  है

 यदि  तो  कार्य  सुधार  दलों  को  आरम्म  किये  जाने  के  पश्चात्‌  कोई  सुधार  हुआ
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  रज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  प्रशासनिक  सुधार  और  शिकायत  विभाग  ने  लोक

 द्यम  विभाग  सहित  कुछ  चुने  हुए  मंत्नालयों/विमागों  को  में  विकसित  क्वालिटी  सकिलों
 |  अवधारणा  के  लिए  कार्य  सुधार  दलों  की  स्थापना  करते  को  कहा  विट्स  की

 इस  पद्धति  की  आजमाइश  सिंगापुर  और  फीली  पिन्स  द्वारा  अपने  कार्यालयों  और  सरकारी  क्षेत्र  के
 पक्रमों  में  मी  की  गई  जिन  मंत्रालयों  को  पत्न  भेजे  गए  हैं  उनमें  से  अधिकांश  ने  कमंचारियों  की

 सक्रिय  सहमागिता  के  माध्यम  से  संगठन  की  उत्पादकता  और  समग्र  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के

 लिए  विट्स  की  स्थापना  की  दिशा  में  पहले ले  ही  कारंवाई  आरंभ  कर  दी  है  ।  इन  से  अब  तक  प्राप्त

 हुई  रिपोर्टों  से  यह  पता  चलता  है  कि  अवधारणा  को  प्रकार  के  अनेक  संगठनों  में  लागू  किया
 जा  चुका  जैसे  कि  :

 पश्चिमी  बंगाल  और  महाराष्ट्र  के पोस्टल  सकिल

 मंत्नालय  का  उत्प्रवास़  प्रभाग
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 --  टेक  कक्टकक के  ककीर  कारारतर  सविता  जीकल  शक  कम  व्रितरंजत  इंजत  कक

 विकास  प्राधिकरण--सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  अ।दि  ।

 प्रारम्भिक  परिणाम  उत्साहवर्धक  ैैशए  जाते  हैं  ।

 कप  बी भारतोय  पुलिस  सेवा  संवर्ग  के  श्न/धकारियों  को  संख्या

 3347.  श्री  सयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  मारतीय  पुलिस  सेवा  संवर्ग  के  अधिकारियों
 की  राज्य-वर  संख्या  क्‍या

 ह

 पुलिस  पुलिस  महानिरीक्षक  और  पुलिस  उप  महानिरीक्षक  के  स्तर  पर

 राज्य-वार  संबर्म  ०<1  की  संख्या  क्‍या  और

 31  दि
 1987  की  स्थिति  के  अनुसार  बाह्य-संवर्ग  प्रतिनियुक्त  मारतीय  पुलिस

 सेवा  के  अधिकारियों  की  राज्य-वार  संख्या  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 पो०  :  और  एक  विवरण  संलग्न

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वबरण

 संवर्ग  पदों  की

 पुलिस  पुलिस  पुलिस
 क्र०  सं०  संवर्ग  का  नाम  कुल  अधिकृत  उप

 संख्या  निदेशक  निरीक्षक  निरीक्षक

 1. Ae  2  3  4  5
 ेृ

 6

 आन्श्न  प्रदेश  121 1  3  20

 2.  असम-मेघालय  219  1  3  25

 3.  ..  बिहार  136  1  5  25

 4,  ग्रुजरात  93  ||  2  8

 5.  हरियाणा  93  ||  8

 6.  हिमाचल  प्रदेश  58  ]  न  5

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  80  1  4  8

 8.  कर्नाटक

 4
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 2  3  4  5  6

 9.  कैरल  111  (|  1  3  11

 मध्य  प्रदेश  303  1  4  27

 11.  महाराष्ट्र  207  4  20

 12.  मणिपुर-त्रिपुरा  95  न  2  6

 13.  नागालैंड  42.  न  4

 14,  उड़ीसा  123 1  2  4

 15.  पंजाब  119 1  1  9

 16,  राजस्थान  136 1  2  18

 17.  सिक्किम  22  1  2

 18,  तमिलनाडु  159 1  3  19

 19.  संघ  शासित  क्षेत्र  129  2  12

 20.  उत्तर  प्रदेश  350  1  4  29

 21.  पश्चिम  बंगाल  264  1  7  22

 वेंज्ममोतियों  को  महंगाई  सत्ता

 3348,  थ्री  राजकुमार  राय  :  क्या  प्रधात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सेवानिवृत्त  पेंशनमोगियों  को  महंगाई  मत्ते  की  एक  और  किस्त
 1  1988  से  देय  हो  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्या  है  और  हस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  झंत्रालय  में  राश्य  मंत्री
 पी०  :  हां  ।

 31.12.1987  को  समाप्त  होने  वाले  माह  के  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य
 सूचकांक  के  12  महीनों  की  औसत  में  608  के  सूचकांक  औसत  से  ऊपर  वृद्धि  हो  जाने  के  फलस्वरूप
 केन्द्रीय  सरकार  के  पेंशनमोगियों  को  1.1.1988  से  अनुजश्ञेय  महंगाई  राहत  की  संझोधित
 रु०  की  मूल  पेंशन  का  18  प्रतिशत  रु०  1756/-  से  अधिक  परन्तु  रु०  3000/-  तक  की
 मूल  पेंशन  का  13  प्रतिशत  और  रु०  3000/-  से  अधिक  की  मूल  पेंशन  का  11  प्रतिशत  प्रतिमाह

 उक्त  मामला  विचाराधीन  है  और  इस  पर  कौघ्र  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ।
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 3349,  श्री  महेन्द्र सिह  :  क्या  रक्षा  मंत्नी  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि
 '

 मित्रिटरी  डेरी  फार्मों  की  संख्या  किसनी  ये  कहां-कहां  पर  स्थ्यपित  किए  झए
 इनकी  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  ठथा  इनमें  से  प्रत्येक  १र  कितनी  घनराशि  का  निवेश  किया

 गया
 ऐसे  कितने  डेरी  फार्म  लाभ  अजित  कर  रहे  हैं  तथा  कितने  डेरी  फार्म  घांटे  में  चल  रहे

 हैं  और  गत  तीन  बर्षों  में  उन्हें  कितनी  राशि  का  घाटा  हुआ  और

 :  क्‍या  सरकार  का  इन  क्षेत्रों  में  मिलिटरी  डेरी  फार्मों  को  बन्ट  करने  विचार  है  जहां
 पर  दुग्ध  उत्पादन  और  वितरण  का  कार्य  सरकारी  डेरी  कृषक  सहकारी  दुग्ध  उत्पादक
 सोसाइटी  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ?  ित्ि

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  संलम्न
 विवरण  1  में  दी  गई

 मं  हे

 तीन  वर्षों  के  दौरान  हुए  लाभ  और  हानि  को  दाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 या  गया  है  ।

 फिलहाल  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया
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 उत्तर  कोरिया  के  प्रधान  मंत्री  को  यात्रा

 3350.  शो  महेस्त्र  सिह  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  कोरिया  के
 प्रधानमंत्री  1988 में  चार  दिन  के  लिए  मारत  यात्रा

 पर  आए  और

 यदि  तो  उनके  साथ  किये  गये  विचार-व्रिमश  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  बटर  :  उत्तर  कोरिया  लोकतांत्रिक
 जन  गणराज्य  की  प्रशासनिक  परिषद  के  प्रीमियर  श्री  ली  गुन  मो  ने  18  से  21  1988
 तक  भारत  की  यात्रा  की

 उनकी  इस  यात्रा  से  मारत  और  कोरिया  लोकतान्त्रिक  जन  गणराज्यਂ  के  बीच  आपसी
 हित के  मामलों  के  बारे  में  उपयोगी  और  रचनात्मक  विचार-विनिमय  का  अवसर  मिला  ।  यह  फंसला
 किया  गया  कि  आपसी  सम्बन्धों  में  आथिक  पहल  को  स॒  क्ररमे  के  लिए  आथिक  और  वाणिज्यिक
 क्षेत्रों  मे ंसहयोग  के  नए  क्षेत्रों  का  पता  लगाया

 झ्ायुध  कारखानों  में  भ्रोर  अधिक  श्रमिकों  को  मर्तों

 3351.  श्री  श्रजय  मुशरान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  जबलपुर/कटनी  स्थित  आयुध  कारखानों  में  निकट  भविष्य  में  नई
 उत्पादन  क्षमता  स्थापित  किए  जाने  को  घ्यान  में  रखते  हुए  अधिक  श्रमिकों  की  भर्ती  करने  का
 विचार  और है

 यदि  तो  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  श्रमिकों  की  आवश्यकता  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :
 जब  कभी  उपर्थक्त  फंक्टरियों  में  नई  वस्तुओं  का  उत्पादन  झुरू  किया  जाता  आवश्यक

 जनशक्ति  की  पुननियुक्ति  था/अथवा  भर्ती  के  बारे  में  विचार  किया  जाता  है  ||

 इस  स्थिति  में  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन

 3352.  भ्री  वद्धि  चलन  जेन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Lard,  1988  को  पेंशन  की  मंजूरी  के  लिए  स्वतन्त्रता  सेनानियों के  विचाराधीन
 आवेदन-पत्रों  की  राज्यवार  कुल  संख्या  कितनो  और

 इन  आवेदन-पत्रों  को  कब  तक  निपटाये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  31.1:1988  .  तक  1231
 मामलों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  उनमें  से  442  मामले  ऐसे  हैं  जिनको  उनकी  कुछ  विशेष
 बातों  के  कारण  पिछले  थित्त  वर्ष  के  दौरान  चलाए  गए  विशेष  अभियान  में  नहीं  जा
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 784  मामलों  की  संवीक्षा  आये  समाज  आन्दोलन  के  मामलों  के  बारे  में  गेर-सरकारी  समिति  द्वारा

 की  जानी  है  तथा  5  मामले  सिन्ध  से  सम्बन्धित  मामलों  की  स्रमिति  से  सम्बन्धित  हैं  ।  राज्यवार

 स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विशेष  लक्षणों  वाले  मामलों  को  सम्बन्धित  राज्यों  से  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  अन्तिम  रूप
 दिया  जाएगा  ।  शेष  मामलों  को  सम्बन्धित  गैर-सरकारी  समितियों  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर

 संवीक्षा  करने  के  बाद  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  ।

 विवरण

 विक्षेष  लक्षण  थाले  सामले

 का नाम लम्बित  2

 आंध्र  प्रदेश  45

 मध्य  प्रदेश  46

 महाराष्ट्र  28

 पष्दियम  बंगाल  37

 442

 आर्य  समाज  समिति  से  सम्बन्धित  माजले

 आन्ध्र  प्रदेश
 96

 बिहार  96

 दिल्ली  33

 गुजरात
 !

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  4

 जम्मू  ओर  कह्मीर  2

 कर्नाटक  67
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 मध्य  प्रदेश  8

 महाराष्ट्र  25

 पंजाब

 राजस्थान  26

 उत्तर  प्रदेश  35

 पश्चिम  बंगाल

 784

 सिन्ध  समिति  से  सम्बन्धित  मामले  5

 कुल

 धर्म  को  राजनीति  से  अलग  रखना

 3353.  श्री  वढ़ि  चन्द्र  जन  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  धर्म  को  राजनीति  से  अलग  रखने  करे  लिए  एक  विधेयक  पुर:स्थापित
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 पी०  :
 और  धर्म  को  राजनीति  से  अलग  करने  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त

 विधायन  का  प्रश्न  संवेदनशील  मामला  सरकार  इस  मामले  पर  विभिन्‍न  दृष्टिकोणों  से  विचार

 रही  है  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पदोन्नति  के  लिए  राज्य  सिबिल  सेवाओं  को  महत्व

 3354.  प्रो०  पी०जें०  कुरियन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  प्रशासनिक  सेदा  में  पदोन्नति  के  लिए  राज्य  सिविल  सेवाओं के  व्यक्तियों  को

 अधिक  महत्व  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तया गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री . पी० : जी नहीं । यह प्रइन नहीं उठता ।
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 नियतकालिक  कार्यशालाएं  तथा  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम

 3355,  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रशासन  को  दुरुस्त  बनाने  के  नियतकालिक  कार्यशालाएं  तथा  पुनश्चर्या
 पाठ्यक्रम  आयोजित  किए  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रशासनिक  स्तर  पर  होने  वाले  विलम्ब  को  कम  करने  के  कोई  ठोस  कदम

 उठाये  गये
 अं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मन्नालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  और  जी  अखिल  भारतीय  तथा  केन्द्राय  समूह  सेवाओं

 के  कतिपय  संवर्ग  प्राघिकारियों  अल्पकालीन  पुनइ्चर्या  पाठ्यक्रम  तथा  दींर्धकाजीन
 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  सर्वसाधा  रण  की  सेवा  के  लिए  क्षमता  का  विकास
 किया  जा  सके  और  एक  कार्य-संस्कृति  उत्पन्न  की  जा  सके  ।  भारतीय  प्रशासनिक  जिसका  यह
 मंत्रालय  संवर्ग  नियंत्रण  प्राधिकारी  से  सम्बन्धित  इन  कार्यत्रमों  27  विषयों  में  एक  सप्ताह

 के  पुनदचर्या  पाठ्यक्रम  और  एक  अधिकारी  के  करियर  में  तीन  स्तरों  पर  चार  सप्ताह  के  श्रशिक्षण
 कार्यक्रम  अर्थात  6-9  वर्षों  की  सेवा  वालों  के  लिए  कयंत्रम  कार्यान्वयन  10--16  वर्षों  की  सेवा
 वालों  के  लिए  प्रबन्ध  अवधारणाओं  तथा  निर्णय  निर्माण  तथा  बर्षों  की  सेबा  वालों
 के  लिए  नीति  नियोजन  तथा  विश्लेषण  शामिल  हैं  ।

 |

 और  की  गई  कार्रवाई  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं

 (i)  क्रियाविधियों  का  सरलीकरण  तथा  उन्हें  युक्तिसंगत  बनाया  जाना  ।

 (1)  मंत्रलयों  के  कार्यात्मक  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  उनके  द्वारा  समयबद्ध  कार्य  योजनाएं  तैयार
 किया  जाना  तथा  उसमें  जो  उपलब्धियां  हुई  उनकी  नियमित  मानिटरिंग  करना  ।

 (iii)  विभिन्‍न  प्रवर्गों  के  मामलों  पर  निर्णय  लेने  के  मंत्रालयों  द्वारा  स्तरों  का  निर्धारण
 करने  तथा  उन  पर  शीक्र  निर्णय  लेने  के  लिए  तथा  जिम्मेदारी  लागू  करने  के  उद्देश्य
 उन्हें  प्रस्तुत  करने  का  क्रम  नियत  करना  ।

 (५)  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  तथा  प्रशासनिक  मंत्रालयों  द्वारा  अपने
 नियन्त्रणाघधीन  निचले  स्तरों  के  कार्यालयों  को  शक्तियों  का  और

 (५)  जनता से  प्राप्त  लाइसेंसों/अनुमोदन  सम्बन्धी  आवेदनों  के  निपटान  के  लिए  समय  सीमा
 का  निर्धारण  ।

 इस  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  स्थिति  की  पुनरीक्षा  की  जाती  जो  सुधार  किए  गए  हैं
 उनके  कुछेक  उदाहरण  इस  प्रकार  हैं  :--आयात/निर्यात  व्यापार  नियन्त्रण  कम्पनी  कार्य
 विभाग  तथा  ओद्योगिक  विभाग  में  आवेदनों  के  निपटान  की  गति  को  तेज  कर  दिया  गया
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 नाओं  की  वित्तीय  अनापत्ति  पर  लगने  वाले  समय  को  घटा  दिया  गया  रेलवे  में  दावों  के निपटान
 से  सम्बन्धित  स्थिति  में  पर्याप्त  सुधार  कर  दिया  गया  आयुघ  भण्डार  वस्तुएं  खरीदने  तथा  उनका
 निपटान  करने  सम्बन्धी  क्रियाविधियों  को  सरल  बना  दिया  गया  है  और  मंत्रालयों  द्वारा  किए  जाने
 वाले  कार्य  के  समग्र  निपटान  को  और  आगे  कारगर  बना  दिया  गया

 इंडियन  सोसाइटी  आफ  ए रोस्पेस  सेडिसिन  का  वाधिक  सम्मेलन
 थी

 3356.  श्री  के०  रामम्‌र्ति  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 8  और  9  1987  को  बंगलौर  में  हुए  इंडियन  सोसाइटी  आफ  एरोस्पेस
 सोसाइटी  के  वार्षिक  सम्मेलन  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  और

 उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  इंडियन  सोसाइटी  ऑफ  ए रोस्पेस
 मेडीसिन  के  बंगलौर  में  हुए  वाधिक  सम्मेलन  में  निम्नलिखित  सामयिक्र  विषयों  पर  बातचीत

 हुई  :--

 (1)  नकारक/सकारक  ट्रीटमिल  रेसपोंस  के  विशेष  सन्दर्भ  में  इसकैमिक  हृदय  रोग  के
 निदान  भौर  प्रबन्ध  के  क्षेत्र  में  हाल  में  अपनाए  जा

 रहे

 (2)  विमान  कर्मियों  द्वारा  स्वयं  औषधि  लेने  से  उत्पन्न  खतरे

 (3)  अधिक  ऊंचाई  वाली  संक्रियाओं  में  विमान  कर्मियों  से  जुड़ी  विशेषरूप  से
 ”

 काडडियो रेसपिरेटरी और शरीर की अन्य गी समस्याएं । सम्मेलन में की गई संचालन सिफारिशों को सम्बन्धित प्राघिकारियों के पास भेज दिया गया है । भारतीय कम्प्यूटर सोसायटी द्वारा प्रस्तुत सॉफ्टवेयर निर्यात योजना 3357. आओ के० राममूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय कम्प्यूटर सोसायटी द्वारा प्रस्तुत सॉफ्टवेयर निर्यात योजना का ब्यौरा क्‍या और इस पर क्‍या कार्रवाही की जा रही है ? विज्ञान ओर प्रौद्योगिको मंत्रालय में राज्य मंत्रो तथा महासागर परमाणु इलेक्ट्रॉनिको झ्ोर अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री के० आरे० : और इलेक्ट्रानिकी विभाग को मारतीय कम्प्यूटर संस्था सोसाइटी ऑफ से वेयर के चिर्यात के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट योजना नहीं प्राप्त हुई इलेक्ट्रॉनिकी - विभाग को उद्योग से समय-समय पर विभिन्‍न सुझाव मिल रहे हैं जिन पर विचार करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।
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 मिश्चित  पदार्थों  तथा  ढांचों  के  सम्बन्ध  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 3358.  श्री  के०  रामम॒ति  :  क्‍या
 स्का  मं

 त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 6  1987  को  भारतीय  प्रौक्केगिकी  मद्रास  में  मिश्रित  पदार्थों  तथा
 ढांचों  के  सम्बन्ध  में  आयोजित  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  विशेष  अनुसंघान/प्रौद्योगिकी  क्षेत्रों  अर्थात्‌
 हल्के  लड़ाक  विमान  प्रक्षेपात्र  प्रक्षेपण  तथा  उपग्रह  के  सम्बन्ध  में  निकाले  गए  मुख्य  निष्कर्षों
 का  ब्यौरा  क्‍या  और  प

 इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  के  अन्त  में
 विचार-र्मिर्श  हुआ  ।  विचार-विमर्श  में  यह  निष्कर्ष  निकाला  गया  कि  मिश्रित

 उत्पादन  के  विकास  को  प्रभावा  बनाने  के  लिए  देश  में  ही  उन्‍नत  का  उत्पादन  किया
 जाए  ।  यह  भी  महसूस  किया  गया  कि  विभिन्‍न  विभागों  में  उपलब्ध  आंकड़ों  के  आधार  पर  डिजाइन

 आंकड़ों  की  हैंड  बुक  तेयार  करने  की  जरूरत  है  ।  मिश्रित  पदार्थों  और  उत्पादों  में  अनुसंघान  तथा
 विकास  कार्य  करने  के  लिए  एक  अल्पावधिक  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 सम्मेलन  के  संयोजक  द्वारा  सम्मेलन  की  सिफारिशों  पर  अनुवर्ती  कार्रवाई  करने  के
 लिए  सम्बन्धित  विभागों  को  लिखा  जाएगा  ।

 में  इलेक्ट्रॉनिको  सम्भावनाएं  तथा  समस्याएंਂ  सम्बन्धो  विचार  गोष्ठो

 3359.  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 18  और  19  1987  को  कर्नाटक  में  बंगलौर  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास
 लघु  उद्योग  तथा  इलक्ट्रॉनिकी  उद्योग  संघ  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  आयोजित  में

 इलेक्ट्रॉनिकी  सम्मावनाएं  तथा  समस्याएंਂ  सम्बन्धी  दो-दिवसीय  राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी  में
 अन्तिम  रूप  दिये  गये  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  प्रस्तावों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विज्ञान  ध्रोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिको  झ्रोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  झार०  :  बंगलौर  में
 आयोजित  दो-दिवसीय  राष्ट्रीय  सेमिनार  की  सिफारिशों  पर  बंगलौर  में  कर्नाटक  राज्य  इलेक्ट्रॉनिक
 उद्योग-संघ  द्वारा  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  तथा  ये  सिफारिशें  अमी  इलेक्ट्रॉनिकां  विभाग  को

 प्राप्त  नहीं  हई  हैं  ।

 यह  प्रइन  हां  नहीं  उठता  ।

 इलेक्टानिक्स  उच्योग  के  लिए  शुल्क-ढांचा

 3360.  श्रीमतो  बसवराजेश्वरो  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रानिक  आयोग  में  इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  के  लिए  एक  तीन  स्तर  बाले  शुल्क
 के  ढांचे  ओर  कम  से  कम  तीन  वर्षों

 के  लिए  एक  वस्तुगत  नीति  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इलेक्ट्रॉनिक्स  आयोग  के  सुझावों  पर  विचार  किया  है  ?
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिको  ओर  भ्रन्तरिक्ष  विभाभों  में  राज्य  मंत्री  के०  ब्रार०  :  नहीं  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 जापान  से  उच्च  प्रोद्योगिको

 3361.  भरी  जो०  एस०  बसवराजू  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  जापान  से  विशेषकर  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  पर्याप्त  इक्विटी  निवेश
 तथा  प्रोद्योगिकी  के  हस्तांतरण  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  उन  नीति  संबंधी  उपायों  की  पुनरीक्षा  कर  रही  है  जिन्हें
 जापान  ने  मारत  में  निवेश  करने  के  लिए  प्रतिकूल  बताया  और

 यदि  तो  जापान  ने  क्या-क्या  बातें  बताई  हैं  और  क्‍या  सरकार  इस  संबंध  में  किन्हीं
 नीति  संबंधी  उपायों  की  पुनरीक्षा  करने  पर  सहमत  हो  गई  है  !

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  जी  हां  ।
 जापान  एक  ऐसा  देश  रहा  है  जिससे  मारत  ने  विगत  में  प्रौद्योगिकियों  का  आयात  किया  है  जिसमें
 उच्च  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  मी  शामिल  प्रौद्योगिकियों  के  अन्तरण  के  लिए  इस  प्रकार  के  सहयोग
 इक्विटी  पूंजी  एकमुश्त  भुगतानों  अथवा  रायल्टी  के  द्वारा  हो  सकते  हैं  ।  मारत  में  जापान
 द्वारा  पूंजी  निवेश  विश्व  में  इसके  निवेश  का  0.1  प्रतिशत  से  कम  हैं  और  इसलिए  जापान  द्वारा
 मारत  में  और  पूंजी  लगाने  के  अवसर  हैं  ।

 और  मारत  और  जापान  के  बीच  हाल  ही  में  1987  में  हुई  सरकारी
 व्यापार  वार्ता  में  जापानी  प्रतिनिधिमंडल  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  के  संबंध  में  पूंजी-निवेश  पर  हमारी
 नीतियों  और  उपायों  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  गयी  है  |  उठाये  गये  मुद्दे  विदेशी
 इक्विटी  साझेदारी  का  इस  प्रकार  के  पूंजी  निवेश  में  क्षेत्रों  का

 रायल्दी  और  करों  को  निकासी  और  पूंजी  जमा  की  कार्यविधियां  ।

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  के  समक्ष  लम्बित  मामले

 3362.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :

 शी  शांताराम  नायक  :

 क्या  प्रधान  संत्री  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  नई  दिल्‍ली  के  सामने  लम्बित  मामलों  के
 बारे  में  18  1987  के  अतरांकित  प्रइन  संख्या  1716  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  विशेष  कर  दिल्ली  स्थित  मुख्य
 न्यायपीठ  की  संख्या  बढ़ाने  के  मामले  में  कोई  प्रगति  हुई  जहां  लम्बित  पड़े  मामलों  की  संख्या  बहुत
 अधिक

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 न्‍्यायाधिकरण  की  विभिन्‍न  न्यायपीठों  के  समक्ष  इस  समय  कितने  मामले  लम्बित  पड़े
 और

 «
 पा

 न्‍्यायाघिकरण  की  कितनी  आंतरिक्त  न्यायपीठें  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  और  वे
 कहां-कहां  स्थापित  की  जायेंगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  हां  ।  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  न्यायपीठ  में

 हाल  ही  में  एक  उपाध्यक्ष  की  नियुक्ति  पहले  ही  की  जा  चुकी  है  ।

 यह  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 31.!.88  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  विभिन्‍न
 पीठों  के  समक्ष  लम्बित  मामलों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  हु

 सरकार  ने  ऐसे  सभी  स्थानों  जहां  उच्च  न्यायालयों  की  सीटे  केन्द्रीय  प्रशासनिक
 न्‍्यायाधिकरण  की  स्थायी  अथवा  सकिट  न्यायपीठों  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  पहले  ही  ले
 लिया

 विवरण

 क्रम  सं»  न्‍्यायपीठ  का  नाम  लम्बित  मामले

 1...  प्रधान  न्याय  पीठ  3380

 2.  अहमदाबाद  न्यायपीठ  1298

 3,  इलाहाबाद  न्‍्यायपीठ  3812

 4...  बंगलौर  न्यायपीठ  394

 5.  न्यू  बौम्बे  न्‍्यायपीठ  1494

 कलकत्ता  न्‍्यायपीठ  2532

 7.  चंडीगढ़  न्‍्यायपीठ  .  848

 8.  कटक  न्यायपीठ  517

 9...  गुवाहाटी  न्यायपीठ
 ह

 164

 10.  हैदराबाद  न्यायपीठ  1285

 11.  जबलपुर  न्यायपीठ  1246

 12...  जोधपुर  न्यायपीठ  2541

 13.  मद्रास  न्‍्यायपीठ  1602
 14.  पटना  न्यायपीठ  352

 eee

 कुल  .  21465
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 भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  को  स्पेसिफिक  इस्टोग्रेटिड  सक्षिटਂ  बनाने  को

 योजना

 3363,  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  ने  अमरीका  की  आर  सी  ए  के  सहयोग  में
 केशन  स्पेसिफिक  इन्टीग्रेटिड  सकिटਂ  बनाते  की  योजना  सरकार  को  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  और

 मारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  द्वारा  इसका  निर्माण  करने  पर  कितनी  विदेक्षी  मुद्रा  की
 बचत  होगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादम  श्रोर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  द्वारा  रंगीन  टेलीविजन  के  उपकरणों  का  उत्पादन

 3364,  आर  वाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  ने  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  क ेलिए  आवश्यक
 करणों  के  उत्पादन  की  तकनीकी  जानकारी  तथा  आधारभूत  प्रबंध  प्राप्त  कर  लिए

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  में  रंगीन  टेलीविजन  सेटों
 के  उपकरणों  का  उत्पादन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  ::
 नहीं  ।  मारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  के  पास  रंगीन  टेलीविजन  सेट  के  निर्माण  हेतु  हिस्से

 पुर्जों  का  बड़ी  संख्या  में  उत्पादन  करने  के  लिए  तकनीकी  जानकारी  और  मूतभूत  सुविधाएं  नहीं  हैं  ।

 उपर्युक्त  माग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  का  यह  उद्देश्य  है  कि  उसके  पास  उपलब्ध
 वित्तीय  और  तकनीकी  संसाधनों  का  उपयोग  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  किया  जाए  ।

 भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिसिटेड  द्वारा  विकसित  डिजिटल  रेडियो  डिसप्ले  उपकरण

 3365.  आऔरी  बाई०  एस०  महाजन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  में  सार्वजनिक  दूर-संचार  विस्तार  कायंक्रम  के  लिए
 उपयुक्त  उच्च  शक्ति  का  का  डिजिटल  रेडियो  रिले  उपकरण  विकसित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 भारत  इलेक्ट्रॉ।नक्स  लिमिटेड  में  उपकरणों  का  निर्माण  प्रारंभ  करने  से  प्रतिबष॑  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई  है  ?
 ५

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पूर्ति  जिभाग  में  राज्य  मंत्रो  क्षिवराज  वो०  :
 से  मेंस  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  ने  ट्ूरसंचार  विभाग  के  लिए  यू  एच

 एफ  आकाशवाणी  प्रसारण  उपकरण  विकसित  किया  1985  में  उक्त  विभाग
 को  भेजे  गए  चार  उपकरण  सफलतापूर्वक  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  प्रतिवष  150  उपकरणों  का  उत्पादन
 होने  पर  लगभग  300  लाख  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  ।

 जबलपुर-मांडला  मार्ग  पर  बस  दृघंटना  में  भ्रन्तप्रंस्त  आयुध  कारखाने  के  कर्मचारी

 3366.  श्री  अजय  मुश  रान  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 4  1988  को  जबलपुर-मांडला  मार्ग  बलई  नर्द  हु  ई  बस  दुर्घटना  में
 आयुध  कारखाना  जी  सी  एफ  वी  एफ  जे  और  जी  आई  एफ  के  कितने  कमंचारी
 ग्रस्त  हुए  थे  और  उनमें  से  कितनों  की  मत्यु  हुई  थी  अथवा  स्थायी  रूप  से  अक्षम  हो  गए  अथवा
 गंभीर  रूप  से  जख्मी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 उनके  पुनर्वास  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झौर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०
 से  इस  बस  दुघंटना  में

 जो  एक  विवाह  समारोह  में  बारातियों  को  ले  जा  रही
 जबलपुर  समूह  के  निर्माणियों  के  पांच  कमंचा  रियों  की  मृत्यु  हो  गई  ।  उनके  नाम  इस  प्रकार

 आयुध  खमारेया  श्री  रमा  शंकर  चाजंमैन  ग्रे
 श्री  संजय  अवर  क्षेणी
 श्री  भगवत  इलेक्ट्रोशियन

 वाहन  जबलपुर  ।  श्री  ए०  के०  प्लान

 गन  कैरिज  जबलपुर  ।  श्री  सी०  ए०  अवर  क्षेणी  लिपिक

 इन  निर्माणियों  का  कोई  कमंचारी  न  तो  स्थायी  रूप  से  अक्षम  हुआ  और  न  गंभीर  रूप  से
 घायल  हुआ  ।  अनुकम्पा  के  आधार  पर  रोजगार  के  लिए  केवल  स्वर्गीय  श्री  सी०  ए०  अवर
 श्रेणी  लिपिक  की  पत्नी  से  ही  आवेदन-पत्र  आया  है  और  निर्माणी  नियमों  के  अनुसार  उस  पर  विचार
 किया  जा  रहा  है  ।

 भारतोय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  में  निम॒क्तियाँ

 3367.  श्रो  राजकुमार  राय  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  ने  रोजगार  कार्यालय  को  पदों  के  बारे  में

 सूचना दिए बिना सहायक कार्यक्रम कनिष्ठ आशु(लिपिकों लिपकों की अस्थायी और स्थाथी पदों पर नियुक्ति की
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 पदों  के  सृजन  की  स्वीकृति  देने  और  भ्रत्येक  पद  के  लिए  शैक्षिक  आयु  तथा

 अनुभव  निर्धारित  करने  वाले  सक्षम  प्रा  घिकारी  कौन

 क्‍या  भारत  महोत्सव  कक्ष  के  लिए  नियुक्त  किए  गए  व्यक्तियों  को  उच्च  वेतनमान  दिए
 गए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  हे

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  और  भारतीय  सांस्कृतिक
 संबंध  परिषद  ने  पिछले  एक  वर्ष  में  अस्थायी  और  स्थायी  पदों  पर  सहायक  कार्यक्रम
 सहायक  लिपिक  नियुक्त  किए  मारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  के  सेवा-नियमों  में
 विज्ञापन  के  माध्यम  से  और  परिषद  के  पास  पंजीकृत  व्यक्तियों  में  से  भरती  करने  को  अनुमति  है  ।
 मारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  के  सेवा-नियमों  में  ऐसी  कोई  अपेक्षा  नहीं  है  कि  इस  सम्बन्ध  में
 रोजगार  कार्यालय  को  सूचना  दी  जाए  ।  स्थायी  पदों  के  मामले  में  राष्ट्रीय  स्तर  के  दै  निक
 पत्रों  में  रिक्तियों  का  विज्ञापन  दिया  गया  उम्मीदवारों  को  भारत  सरकार  कामिक  एवं
 प्रशिक्षण  विमाग  के  सचिवालय  प्रशिक्षण  एवं  प्रबंध  संस्थान  द्वारा  आयोजित  लिखित  परीक्षा  देनी
 पड़ी  ।  जिन  उम्मीदवारों  ने  लिखित  परीक्षा  उत्तीर्ण  कर  ली  उन्हें  अन्तिम  चयन  के  लिए  साक्षात्कार
 हेतु  बुलाया  गया  था  ।

 न्‍्प

 भारत  महोत्सव  के  लिए  अस्थायी  अमले  के  संबंध  में  मारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  के
 नई  दिल्ली  स्थित  मुख्यालय  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  पदों  की  आवश्यकता  थी  ।  चूंकि  प्रारंभिक
 तैयारी  का  काम  मुख्यालय  में  तात्कालिक  आधार  पर  किया  जाना  इसलिए  अल्प-सूचना  पर
 दिल्ली  में  भरती  करना  आवश्यक  पाया  गया  ।  परिणामतः  पात्र  उम्मीदवारों  की  सूची  उन  लोगों
 की  सूची  से  तेयार  की  गई  जिन्होंने  पूव॑वर्ती  भारत-महोत्सवों  या  परिषद  के  लिए  इससे  पहले  काम  '

 किया था और जो प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय दिल्‍ली प्रशासन में पंजीकृत थे क्षेत्रीय के लिए चयन के मामले में पदों का विज्ञापन स्थानीय समाचार-पत्रों में दिया गया था । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक परिषद में सहायक कायंक्रम अधिकारी के स्तर तक पदों को संस्वीकृत करने के लिए संक्षम प्राधिकारी हैं । स्थायी पदों के संबंध में अपेक्षित विवरण नीचे लिखे अनुसार है : सहायक कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रहंताएं : द्वितीय क्षेणी में कला स्नातक उपाधि ' ब्ांछवोय : भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान और विदेशी पदाधिकारियों के संग्रोष्ठियाँ आयोजित जन सम्पर्क कार्य और कार्यालय प्रक्रियाओं का 3 वर्ष का अनुमव । झायु : 25 वर्ष से कम नहीं । * वेतनसान : रुपये तथा मत्ते ।
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 सहायक  .,

 अहुँताएँ  :  बी०  ए०
 पा

 या  बी०  काम०  और  स्थापना  और  लेखा  कार्य
 में  5  वर्ष  का  अनुमव  ।  टंकण  को  गति  30  शब्द  भ्रति  मिनट  ।

 आायु :  30
 वर्ष  से  कम  ।

 वेतनमान  :  1400-2600  रुपये  तथा  भत्ते  ।
 *

 क्षनिष्ठ  प्र्नलिपिक

 अनिवाये  प्रहंताएँ  एवं  भ्रनुमव  :  10--2  की  परीक्षा  उत्तीर्ण  की  हो  ।  आशुलिपिकं/टंकण  की
 गति  100/40  शब्द  प्रति  मिनट  और  लगभग 3  वर्ष  का  अनुमव  ।

 बांछनोय  :
 स्तातक  को  तरजीह  दी

 .  झाय  :  25  वर्ष  से  कम  ।

 वेतनमान  :  रुपये  तथा  भत्ते  ।

 लिपिक  :  अहंताएं  एवं  अनुमव

 अहंताएं  एवं  भनुमव  ।  वेतनमान 1200-2040 रुपये  की  परीक्षा  उत्तीर्ण  को  हो  परन्तु  स्नातक  को  तरजीह
 जाएगी  ।  टंकण  गति  30  शब्द  प्रति  मिनट

 और  कार्यालय  सम्बन्धी  कार्य  का  तीन  वर्ष  का  अनुमव  ।

 भ्रायु  :  25  वर्ष  से  कम

 बेतनसान  :  950-1200  तथा  भत्ते  ।

 अस्थायी  नियुक्तियों  के  संबंध  में  समतुल्य  स्थायी  पदों  के  लिए  निर्धारित  अर्हताकं  के
 साथ  यात्रा  होटल/पर्यटन  उद्योगों  के काम  का  अनुमव  विज्ञेष  रूप  से  ध्यान  में  रखा।/फ़या  +-
 और  उन  लोगों  को  विशेष  तरजीह  दी  गई  जिन्होंने  पिछले  मारत-महोत्सवों  में  पहले  भी  काम्र  किय

 ५

 और  जहां  तक  मारत-महोत्सव  से  सम्बद्ध  अस्थायी  मामले  की  परिर्लाः  घयों  का
 संबंध  परिलब्धियां  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  की  गई  थी  कि  ये  नियुक्तियां
 अस्थायी  स्वरूप  की  थी  और  प्रारम्म  में  केवल  छह  महीने  की  अवधि  के  लिए  इन्हें  समयोपरि
 चिकित्सा  आदि  की  सुविधाएਂ  नहीं  दी  गई  थीं  जो  अत्यधिक  कार्यमार  और  लम्बे  समये  तक  रात
 देर  तक  कार्य  करने  के  लिए  परिषद  नियमित  कर्मचारियों  को  प्राप्त  मद्दोत्सव  के  अस्थायी
 कर्मचारियों  को  संविदागत  आघार  पर  समेकित  परिलब्धियों  पर  नियुक्त  किया  गया  था  न  कि  किसी
 वर्ग/वेतनमान  के  आधार  पर  ।  ऐसी  नियुक्तियों  को  नियमित  कर्मआरिपयों  के  समतुल्य
 नहीं  समझा  जा  सकता  ।

 अहाराष्ट्र  में  टेलीविजन  निर्माण  उद्योग  में  टेलोविजन  सेटों  के  निर्माण  में  कमो  श्ाना
 3368.  श्रो  यश्नवन्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :

 क्या  महाराष्ट्र  में  टेलिविजन  करने  रने  वाले  उद्योग  में  टेलिविजन  सेटों  के  निर्माण
 में  कमी  आई

 ;

 146
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 जज  5  पर  कऊपिायपयपयपयय

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 उद्योग  को  सहायता  देने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  धर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिकी  और  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :

 और  ये  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 पेंशन  सियमों  को  उदार  बनाना

 3369,  श्री  भीवल्सभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  से  सम्बन्धित  पेंशन  नियमों  को  कुछ  उदार
 बनाया

 यदि  तो  किस  आधार  पर  उदार  बनाया  गया  और

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  पेंशन  सम्बन्धी  परिलामों  के साथ  कितने  वर्ष  की  सेवा  के
 बाद  सेवानिवृत्त  हो  सकता  है  ?

 लोक  ज्षिकायत  तथा  पशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  से  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  लिए  युक्तिसंगत  पेंशन  ढ़ांचा  1986  से
 लागू  किया  गया

 कोई  मी  सरकारी  कमंचारी  सामान्यतः  बीस  वर्षों  की  अहर्क  सेवा  पूरी  करने  के  पेंक्षन
 सम्बन्धी  प्रसुविधाओं  स्वेच्छिक  सेवा-निवृत्ति  ले  सकता  है  ।

 उड़ीसा  में  विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  का  विकास

 3370.  थी  भीवल्लम  पाणिप्रही  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिये  राज्य  स्तर  पर  कदम  उठा

 रही

 क्‍या  इस  प्रयोजन  से  विभिन्‍न  राज्यों  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  परिषद्‌  गठित  की

 गई

 यदि  तो  में  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी
 के

 विकास  के  लिए  उड़ीसा
 और  प्रौद्योगिकी  परिषद्‌  ने अब  तक  कया  कदम  उठाये

 इस  प्रयोजन  हेतु  केन्द्र  द्वारा  राज्य  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद्‌  को  पिछले
 तीम  वर्षों  के  दौरान  कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 ल्‍्प्

 विज्ञान  झोर  प्रौध्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रॉनिकी  भोर  भ्रन्तरिक्ष  विमागों  राज्य  मंत्री  के०क्ार०  :  जी  हां  ।
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 अभि  |  *+  oe  me  eee  आओ  ओज+  5  5  ज

 5.  हब  हू  हब

 जी
 उड़ीसा  राज्य  परिषद्‌  और  प्रोद्योगिकी विभाग  रांज्य  की  विभिम्न  संस्थाओं  में

 स्क्रीमों  को  सहायता  प्रदान  करता  रहा  है  ।  सातवीं  धोजज़ा  अदृषध्ि  में  करर्यान्‍्वग्रनू  के  लिए
 .  विज्ञन  और  प्रौद्योगिकी  गंतिदिधियों  के  अन्तर्गत  18  स्कोमें,अप्रमिनिर्धादित  गगी  ॥-  :;«

 1.  :1955-86---40.00  लाख  रुपये  eet

 /।  2)  लाख  रुपये

 3.  लाख  रुपये

 इसके  भारत  सरकार  के  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  भी  विज्ञानः  और
 प्रौद्योगिकी  सचिवालय  स्थापित  करने/सुदृढ़  करमे  के  लिए  वर्ष  1985-86,  1986-87  और  1987-88
 के  लिए  7,00  लाख

 रुपये
 ;  11.00  लाख  रुपये  तथा  6.05  लाख  रुपये  की  उत्प्रेरक  बित्तीय

 सहायता दी
 काबूंती  सहायता  भ्रधितियम  के  भ्रस्तगंत  नियमों  का  बनाया  जाना है  धइकनल  5  ्

 -:  »  3371.  श्री  हरुभाई  मेहता  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह॑  बतांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पिछले  वर्ष  संसद  द्वारा  पारित  कानू  नी  सहायता  अधिनियम  के  अन्तर्गत
 नियम  बनाए  और

 यदि  तो  सरकार  का  केन्द्रीय  स्तर  पर  और  राज्यों  में  नियम  बनाने  और  कानूनी
 सहायता  प्राधिक  रणों  की  स्थ्प्रपत्ता:क़श्त्रे  का  कब  तक

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०झार०  :  अर  और
 सरकारें  और  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायमूर्तियों  के  साथ  परामश्श  करके  विधिक  सेवा  प्राधिकरण
 अधिनियम  के  अघीन  नियमों  को  अन्ति  प  देने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।.  जैसे  _.

 नियमों  आदि  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाता  वंसे  ही  केन्द्रीय  स्तर  पर  विधिक  सेवा  प्राधिकरण
 क॑र  दिया  जाएगा  ।

 ्प

 विभिन्‍न  राज्यों  से  परामर्श  राज्य  प्राधिकरणों  के  गठन  से  सम्बन्धित  नियर्मो  कोਂ है  नियमों  ८  रच  दिया  वंसे ही  केन्द्रीय स्तर पर वि  ब्ड
 ज्यों

 ि
 अन्तिम  रूप॑  दिया  जा  रहा  है  और  जंसे  ही  यह  कार्य  पूरा  हो  वंसे  हीं  राज्यों में  :
 अधिनियम  प्रवत्त  कर  दिया  जाएगा  ।  जा  a"

 *  डा  पिन ह
 अनुसूचित  जाति  एवं  भ्रनुसूचित  जनजाति  की  महिलाझों  के  साथ  अलात्कार  राज्यों

 के  मामलों  में  पुलिस  कासिकों  कां  शासिल  री  आओ

 3372.  श्रोमतो  ऊषा  चौधरी  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :-

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  देश  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनेजासि  की
 महिलाओं  कै  साथ  बलात्कार  के  कितर्ने  मामले  कक

 ;  :



 (26  1909  लिखित  उत्तर

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  मामलों  में  पुलिस  के  कितने  कामिक  शामिल  और

 सरकार ने
 लोगों  को  ऐसे  अपराध  करने  से  रोकने  हेतु उन  पर  समान  रूप  से  नियन्त्रण  -

 लगाने के  लिये  क्‍या  कदंम  हैं

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सुमति
 :  उपलब्ध  सूचना  दो  संलग्न  ब्रिंवरणों

 में  दी  कई  है  ।  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  4

 सूचता  सुलभ  उपलब्ध  नहीं

 पुलिस  द्वारा  महिलाओं  के  साथ  दुव्यंवहार  को  रोकने  की  आवहर  प्कता के  बारे  में  राज्य
 सरकारों  को-सचेत  किया  गया  है  और  राज्य  सरकारों  को  तत्कालीन  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  और  तत्कालीन

 रे  थक  ल्‍्ष  ट  हा
 गह  सचिव  द्वारा  विस्तत  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ।

 हाल  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  राज्य  सरकारों  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  यदि  बलात्कार
 के  शिकार  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  महिलाओं  द्वारा  शिकायंत  नहीं भी  की
 और  यदि  सरेकारी  कमंचारी  को  ऐसे  अपराधों  के  बारे  में  पता  चलता  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता

 निहित  यथास्थित  के  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  शीघ्र  दर्ज  करने  के  लिए

 कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  और  यदि  अपराधियों  की  पहचान  हो  जाए  या  नामों  क॑  उल्लेख

 हों  अपरोधियों  को  24  घंटों  में  गिरफ्तार  किया  जाना  चाहिए  हि  ।

 का  जे  डा  रु विवरण
 हे  अब  नल

 -  राज्य  सरकारों  श्रासित  भ्रदेशों  हरा  बताई  गई  स्थिति  के  अनुसार  .
 से

 फरवरी  तक  अनुसूचित  जाति  को  महिलाझधों  के
 साथ  किए  गए  बलात्कार  मासलों  की  संख्या

 फिर कण  तन ननिनियडहहापइभाएय उहाएजएर ढ
 राज्ज्/क्ेन्द्रआसित  बलात्कार  के.मामलों  अवधि

 प्रदेश  .;  «  -  की  संक्ा  -

 ।.  ial  2  3  ही
 ह

 --.  °  आन्ध्र  प्रदेश  शून्य  87

 2...  गोवा  श्न्य  “  88  :

 3... ः शून्य 87 4... हरियाणा 4 88 5... . हिमान्नल प्रदेश श्न्य 88 ' और कश्मीर 88 6.3 ऊहककी एड ५... नमक» जन 4 लिननननान नननानमा लत है अमल नाना
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 है  2
 -3  4

 7,  कर्नाटक गया  कक
 .

 श्न्य  87

 मध्य  प्रदेश  10  87

 9,  महाराष्ट्र  श्न्य  87

 10  उड़ीसा  श्न्य  87

 11...  पंजाब  शून्यः  87

 12,  र.जस्थान  7  88

 13,  तमिलनाडु  3  88

 14...  उत्तर  प्रदेश  14  दिसम्बर  87

 15,  पांडिचेरी  श्न्य  88

 16.  चण्डीगढ़  श्न्य  88

 17,0  दमन  और  दीव
 ह

 88

 18...  सिक्किम  शन्य  87
 किक  कवि  लक  नमक  —  आाबुबा  ---

 नोट  :  अन्य  राज्य  सरकारों,कैन्द्र  शासित  प्रदेष्षों  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 विवरण

 राज्य  सरकारों  शासित  प्रवेशों  द्वारा  बताई  गई  स्थिति  के  अनुसार
 1987  से  फरवरी  1988  तक  भ्रनुसूचित  जनजाति  को  महिलाओं  के

 |

 साथ  किए  गए  बलात्कार  के  मामलों  की  संख्या

 क्रम  राज्य  शासित  बलात्कार  के  मामलों  अवधि

 सं०  प्रदेश  की  संख्या

 1  2  3  4

 ।.  गुजरात  87

 2,  हिमाचल  प्रदेश  श्न्य  87

 3,  कर्नाटक  छ्न्य  87  -

 4... महाराष्ट्र शून्य 87
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 1  2  3  4

 5.  मणिपुर  श्न्य  88

 6.  उड़ीसा  1  87

 72,  राजस्थान  5  88

 «सिक्किम  श्न्य  88

 9,  त्रिपुरा  श्न्य
 ह

 87

 10...  उत्तर  प्रदेश  ह्न्य  87

 11.  अ०  और  निकोबार  द्वीप  समूह  शून्य  88

 12,  दादर  और  नगर  हवेली  शून्य  87

 13.  गोवा  श्न्य  88

 14.  दमन  और  दीव  श्न्य  88

 15.  लक्षद्वीप  शून्य  88
 जम

 :  अन्य  राज्य  सरका  रों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  से  सूच  ना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 »..  अकाल  को  पूर्व  सूचना  देने  के  सम्बन्ध  में  प्रमरीका  द्वारा  विकसित

 हु  प्रभालो  का  अध्ययन

 3373,  डा०  बो०एल०  शलेश्ञ  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अमरीकी  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  द्वारा  अकाल  की  पूर्व  सूचना
 देने  के  सम्बन्ध  में  विकसित  अरणाली  जो  कि  भूख  का  मुकाबला  करने  के  लिए  अमरीका  और

 रष्ट्रीय  समुदाय  के  लिए  एक  मूल्यवान  नया  साघन  सिद्ध  हुआ  के  बारे  में  जानकारी

 क्‍या  यह  प्रणाली  इस  बात  की  एक  वर्ष  पू्व  सूचना  देने  में  सक्षम  है  कि  अमुक  भौगोलिक  ह
 क्षेत्र  में  अकाल  की  स्थिति  पैदा  होने  की  सम्मावना

 यदि  तो  सरकार  ने  देश  के  कुछ  राज्यों  में  लगातार  पड  रहे  सखे  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  इस  प्रणाली  का  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रणाली  का  उपयोग  करने  का  है  7

 बिशान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रॉनिको  झोर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  झार०  :  से

 यूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल पर  प्रस्तुत  कर  दी

 151
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 इलेक्ट्रॉनिक  एककों  को  स्थापना  के  लिए  जारी  किए  गए  लाइसेंस

 3374.  श्रो  मोहन  भाई  पटेल  :  क्याहेषान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  इलेक्ट्रानिक  एककों  की  स्थापना  के  लिए  जारी  किए
 गए  लाइसेंसों  और  आशय  पत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 उनकी  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 प्रत्येक  राज्य  जिन्हें  लाइसेंस  जारी  किए  गए  कितने  इलेक्ट्रानिक  एकक  स्थापित
 किए  गए  हैं

 क्या  काफी  संख्या  में  आवेदन  पत्र  अभी  भी  लम्बित  पड़े  और

 यदि  तो  राज्य-वार  उनकी  संख्या  क्‍या  है  और  उन्हें  मंजुरी  देने  और  आवश्यक
 लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 एलेकॉन

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 और  श्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  केਂ  झार०  नारायणन  ):  और

 देश  में  इलेक्ट्रॉनिकी  एककों  को  स्थापना  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  356  लाइसेंस  तथा
 867  आशय-पत्र  जारी  किए  गए  ।  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  1  में  दिए  गए  हैं  ।  ह

 एककों  को  लाइसेंस  जारी  कर  दिया  गया  है  तथा  जिन्होंने  उत्पादन  शुरू  करने  की
 सूचना  दी  है  उनकी  राज्यवार  संख्या  मी  संलग्न  विवरण  1  में  दी  गई  है  ।

 नहीं  ।  आशय-पत्नों  मंजूर  करने  के  लिए  प्राप्त  56  आवेदन-पत्न  अमी  विचाराघीन  हैं  ।  हि

 (=)  विचाराघीन  आंवेदन-पत्नों  की  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  विवरंण  पर  में  दी  गई  इन *
 आवेदन-पत्नों  पर  विभिन्‍न  चरणों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 विवरण  1

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  जारो  किए  गए  लाइसेंसों  तथा  आश्य-पत्रों  को
 बार  संख्या  झर  उन  लाइसेंस  सुद्रा  एककों  को  संख्या  जिन्होंने  उत्पादन

 शुरू  करमे  को  सूचना  दो  है

 राज्य  का  नाम  त्रद्योगिक  लाइसेंस  _  लाइसेंस  छुदा  वे  एकक  जिन्होंने *
 सं०  पत्र  उत्पादन  की  सूचना  दी

 1  2  3  4  5

 ]  आंध्र  31...  70  29
 ॥॒

 2  असम  2  5  2  +»  6;

 3,  व  है  व  का  हा
 # नियत जल  रिज  ज  पक
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 1...  2  3  4  5

 4,  चण्डीगढ़  3  3  2
 “5

 5...  दिल्‍ली  17  46  31
 6.  दमन  तथा  दीव  2  18  7

 7...  ग्रुजरात  3]  56  25

 8...  हरियाणा  20  42  a

 9.  हिमाचल  प्रदेश  4  30  4

 जम्मू  तथा  कश्मीर  4  3

 कर्नाटक  52  -  47

 केरल

 मध्य  प्रदेश  32

 महाराष्ट्र  49  99  79

 मेघालय  --.,

 उड़ीसा  4  5.

 पाण्डीबेरी  2  4  न

 पंजाब  -  20

 राजस्थान  42

 20,  तमिलनाडु  30  73  42

 उत्तर  प्रदेश  42  49

 22...  पदिचम  बंगाल  9«  28  335  |

 संख्या  में  वे  सभी  एकक  शामिल  हैं  जिन्हें  अब  तक  लाइसेंस  दिया  जा  चुका  4

 विवरण

 प्राक्षय-पत्र  जारी  करने  के  लिए  प्राप्त  विचाराधोन  को  संख्या

 क्रम  सं०  .  राज्य
 संघ  राज्य  क्षेत्र

 का
 नामा  विचाराघीत  आवेदन-पत्नों की  संख्या

 हल  द  गए  रा

 “  आंघ्र  प्रदेश
 गा  डय

 2.
 ्च

 दिल्ली  *क



 लिखित  जुैत्तरे
 16  1988

 2  3

 3.  9

 4.  महाराष्ट्र
 7

 5,  उत्तर  प्रदेश  il

 6.  तमिलनाडु
 2

 पश्चिम  बंगाल  2

 8.  हिमाचल  प्रदेश  हु

 9,  राजस्थान  6

 10.  केरल

 11.  पंजाब  2

 12.  गोवा

 13.  हरियाणा  हु

 14.  गुजरात  2

 15.  मध्य  प्रदेश  ||

 कुल  56

 भारत-पाकिस्तान  सोसा  पर  गिरफ्तार  किये  गये  तस्कर

 3375.  ओ  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  मारत-पाकिस्तान  सीमा  के  खेमकरण  क्षेत्र  में  कुछ
 तस्करों  का  पता  लगाया  गया  था  और  उन्हें  गिरफ्तार  किया  गया  था

 ;
 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  और  उनसे  जब्त  किये  गये  तस्करी  के  सामान  का

 ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इन  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 सोक  झिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  है
 पी०  :  मारत-पाक  सीमा  के  खेमकरण  क्षेत्र  में  पिछले  छह  महीनों  के  दोरान  _

 सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  किसी  तस्कर  का  न  तो  पता  लगा  अथवा  न  ही  गिरंफ्तार  किया  गया  ।  -

 प्रएन  नहीं  उठता  ।
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 मारत-पाक  सीमा  सुरक्षा  बल  सतंक  हैँ  ।  सरकार  ने  मारत-पाक  सीमा  पर
 सतकंता  बढ़ाने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  की  अतिरिक्त  बटालियनों  की  स्वीकृति  भी  दी

 कम्प्यूटर  प्रनुसंघान  केसर

 3376.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कुछ  कम्प्यूटर  अनुसंधान  केन्द्र  स्थाफ्ति  करने
 का  विचार  है

 यदि  तो  इन  कम्प्यूटर  अनुसंघान  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  राज्य-वार  किन-किन
 स्थानों  का  चयन  किया  गया  और

 इन  कम्प्यूटर  अनुसंधान  केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 !

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेबटॉनिको  ओर  प्रन्तरिक्ष  विमाणों  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  :  से
 सरकार  वर्ष  1987-88  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  एक  उन्‍नत  अभिकलन  प्रौद्योगिकी  विकास  केन्द्र

 की  स्थापना  कर  रही  है  ।  उन्‍नत  अभिकलन  प्रौद्योगिकी  विकास  केन्द्र

 बद्ध  प्रोद्योगिकी  अभियान  को  एक  ऐसी  परियोजना  है  जिसके  अंतर्गत  संसाधन  की
 समानान्तर  वास्तुकला  के  आधार  पर  उन्नत  कम्प्यूटरों  का  विकास  किया  जाएगा

 सिचाई  योजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  परिव्यय

 3377.  भो  संयद  मसुदल  हुसेन  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  बाढ़  और  सूखा  राहत  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  के

 लिए  विभिन्‍न  सिंचाई  योजनाओं  हेतु  अतिरिक्त  परिव्यय  मंजूर  कर  दिया  और  *

 यदि  तो  उक्त  कार्यक्रम  के  अंतगंत  सिंचाई  योजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  परिब्यय  के
 रूप  में  कितनी  घनराशि  मंजुर  की  गई  और  उसका  राज्य-वार  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोरेन  .

 सिंह
 :  हां  ।

 सूखा  राहत  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सिंचाई  स्कीमों  के  लिए  अनुम  236  करोड़  रुपये  के
 अतिरिक्त  परिव्यय  के  राज्यवार  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 ऋ०  सं०  राज्य  का  नाम  अतिरिक्त  स्वीकृत  परिव्यय स्वीकृत  फरिव्यय
 की  राशि

 ।  2  3

 आन्ध्र  प्रदेश  |  22.00.
 2,  बुजरात  ३0.00



 16  1988 लिखित  उत्तर
 तर _________ ४

 2  J

 3,  हरियाणा  ह  2.00

 4.  हिमाचल  प्रदेश  1,00

 5.  जम्मू  और  कश्मीर  6.40

 6  कर्नाटक  25.00

 7.  केरल  5.50

 8  मध्य  अदेश  -  27.00

 9  महाराष्ट्र  26,00

 10,  नागाल॑ण्ड  0.50

 11.  उड़ीसा  22.00

 12,  राजस्थान  3750

 13...  तमिलनाडु  3.00

 14,0  उत्तर  प्रदेश  28,00

 जोड़  236,00  .  .

 आस्थ्र  प्रदेश  में  पिक्चर  ट्यूब  यूनिट  ने

 3378.  श्री  सो०  सम्धु  :  कया  प्रधान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  में  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूब  यूनिट  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  और

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ॥॒  हे

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉमिको  झौर  भ्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०झार०  :  जी

 रे  मंसस  आन्ध्र  प्रदेश  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  निगम  लिमिटेड  ने  हलंण्ड  के  मेसस॑  फिलिप्स
 के  साथ  विदेशी-सहयोग  करने  के  संबंध  में  एक  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया  जिसकी  उत्पादन-क्षमता  प्रति  वर्ष  ।0  लाख  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  होगी  !

 हे  श्ोलंका  की  संसद  में  भारतोय  शांति  सेना  को  आलोचना

 3379.  श्री  बज  मोहन  महन्ती  :  क्‍या  बविदेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या सरकार को श्रीलंका की संसद में मारतीयਂ शांति सेना की आलोचनां में कही गयी पु बातों की जानकारी है कि भारतीय सेना द्वारा सिविल जनता पर ज्यादतियां की गई ५ ... -----
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 :
 क्या  श्रीलंका  की  संसद  में  यह  आशंका  अभिव्यक्त  की  है  कि  भारतीय  शांति  सेता

 श्रीलंका  के  उत्तर  और  पूछ  क्षेत्रों  में  स्थायी  रूप  से  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  नटवर  :  हाँ  ।

 भारतीय  शांति  सेना  श्रीलंका  में  वहां  की  सरकार  के  अनुरोध  पर  गई  है  ताकि
 श्रीलंका  समभौते  को  क्रियान्वित  किया  जा  सके  और  श्रीलंका  के  उत्तरी  और  पूर्वी  प्रान्तों  में  रह  रहे
 सभी  ससुदायों  की  सुरक्षा  का  किया  जा  सके  ।  श्रीलंका  में  मारतीय  श्ञांति  सेना  के  प्रवास

 की  अवधि  के  सवाल  का  फंसला  इसी  संदर्म  में  किया  मारतीय  ज्ञांति  सेना के  श्रीलंका  में

 स्थायी  से  ठहरने  का  कोई  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।

 मानसिक  रूप  से  शभ्रल्प  विकसित  ध्यक्ति

 3380.  श्री  श्रार०  एम०  भोये  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  मानसिक  रूप  से  अल्प  विकसित  व्यक्तियों  की  संख्या  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण

 किया  गया

 यदि  तो  मानसिक  रूप  से  अल्प  विकसित  व्यक्तियों  को  आयु-वार  और  राज्य-वार
 संख्या  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  देझ  में  मानंसिक  रूप  से  अल्प  विकसित  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए

 कोई  राष्ट्रीय  ट्रस्ट  स्थापित  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सुमति  :  मानसिक  विकलांगों  के

 लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किये  फिर  भी  ऐसे  बच्चों  का  पता  लगाने  के  लिए  जिसका  मानसिक
 विकास  बरिलम्ब  से  हुआ  उनकी  व्यवहारिक  पद्धति  की  सूचना  के  माध्यम  से  एक  राष्ट्रीय  नमूना
 सर्वेक्षण  किया  र

 5-14  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  विलम्ब  से  मानसिक  विकास  की  प्रतिशतता  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  1.05%,  और  शहरी  क्षेत्रों  में  1.23%,  अन्य  आयु  वर्ग  के  बारे  में  सूचना  और

 गरोबो  निवारण  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 3381,  भ्रो  बो०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जो  वषं  1987-88  में  गरीबी  निवारण  कार्यक्रम  का  उचित
 रूप  से  पूर्णतया  कार्यास्वयत  नहीं  कर  सके
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 वर्ष  1987-88  के  दौरान  किए  गए  आवंटन  का  और  वास्तव  में  व्यय  की  गई  घनराशि
 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 ९

 ड्न  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  तो  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोरेन  सिंह
 :  और  वर्ष  1987-88  अमी  पूरा  होना  इसलिए  उन  राज्यों  के  नाम  बताना

 संभव  नही  होगा  जो  इस  वषं  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  नहीं  कर  सके  हैं  ।
 बड़े  गरीबी  उन्मूलन  अर्थात  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कायंक्रम  के  अन्तगंत  राज्यवार  आवंटन
 तथा  इन  कार्यत्रमों  के  अन्तगंत  दिसम्बर  ,  1987  तक  उनंका  प्रयोग  (  अनन्ति  संलग्न  विवरण  1,  ।
 और  में  दिया  गया  है  ।

 इन  कायंत्रमों  के  कार्यान्‍वयन  में  सुधार  करने  के  इनका  गहन  मूल्यांकन -  पेड  अ
 जो ओर  जब  कभी  आवश्यक  मार्ग-निर्देशों  का  संशोधव  करना  कुछ  ऐसे  उपाय  हैं  जो  निरन्तर  किए

 जाते  रहते  हैं  ।

 विवरण  1

 क्रम  ₹०
 -  सं०  राज्य  ह  आवंटन  उपयोग*

 1  2  3  4
 ——  न  न

 1,  आनध्र  प्रदेश  4347.72  3801,55

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  384.00  76.54
 |

 3.  असम

 4.  बिहार  6366,40

 5. गोआ 80.00 53,09 6. गुजरात 7. हरियाणा 673,45 592,28 ( 8. हिमाचल प्रदेश 385.76 448.83 पे 9. जम्मू और कश्मीर 374.47 कर्नाटक 2593.47 केरल
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 1  2  3  4

 12.  मध्य  प्रदेश  5851.95  3688,08

 13.  महाराष्ट्र  4424.25  2794,09

 14,  मणिपुर  129.14  115.09

 15.  मेघालय  192,96  56.63

 16,  मिजोरम  160,00  193.88

 17.  नागालैंड  168.00  165.77

 18.  उड़ीसा  3244.50  2054.28

 19.  पंजाब  728,95  722,35

 20.  राजस्थान  2879,05  1914,

 21.  सिक्किम  32,00  25.79

 22,  तमिलनाडु  4234.50  2839.60

 23,  त्रिपुरा  153.12  346.30

 24.  उत्तर  प्रदेश  11651,58  7788.16

 25.  पश्चिम  बंगाल  4725.10  2648.45

 कम  ॥  ६०)

 सं०  संघ  राज्य  क्षेत्र  आवंटन  उपयोग*

 1.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  40.00  16.96

 2.  चंडीगढ़  0.75  ना

 3.  दादरा  व  नगर  हवेली  8.00  7.02

 4.  दिल्‍ली  40.00  24.91

 5.  दमन  और  दीव  16,00
 3.88

 6.  लक्षद्वीप  21,25  12,03

 7.  पांडिचेरी  32.00  25.82

 1987  तक  ।
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 बिबरण  II

 रु०

 राज्य  **आवंटन  +उपयोग

 आन्प्र  प्रदेश  4119,70  3609.45

 अरुणाचल  प्रदेश  36,06  8,96

 असम  1371,82  688.71

 बिहार  4523.67  5377.51

 गोआ  76.90  46.86

 गुजरात  2263,72  1931.04

 हरियाणा  637.84  372.56

 हिमाचल  प्रदेश  410.38  190.77

 जम्मू  और  कश्मीर  506.18  498.33

 कर्नाट्रक  3153,00  1206.24

 केरल  ही  2274,00.  1294.53

 मध्य  प्रदेश  हि  5620,73  3883-89  .

 महाराष्ट्र  .20

 मणिपुर  74.50  53.09

 मेघालय  है  45,30

 मिजोरेम  34.06  9.47

 नागालैण्ड  हे  82.54  68,00

 उड़ीसा  2046.07
 पंजाब

 _
 243,20

 राजस्थान  2664,95
 सिक्किम

 /
 53,69  30.09

 तमिल॑नाडू  5387.27

 त्रिपुरा  223.68  207.87
 उत्तर  प्रदेश  5848.87
 पश्चिम  बंगाल  5242.08

 -
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 .  लिख
 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  66.46  35.30

 चंडीगढ़  20,06
 '  2,69

 दादरा दरा  व  नगर  हवेली  33.69  11.06

 दिल्ली  32.09  7.50
 दमन  और  द्वीव  _  __

 लक्षद्वीप  20,00  80.70

 पांडिचेरी  66.46  44,28

 तक  ।

 ++खाद्यान्नों  और  परिवहन  के  लिए  दी  गई  आधिक  सहायता  को  छोड़कर  ।

 विवरण

 €०
 -  -  राज्य  ++आवंटन  उपयोग*

 ||  2  4

 आन्ध्र  प्रदेश  6232.32

 अरुणाचल  प्रदेश  54.06  .

 असम  733.93

 बिहार  8966.39

 गोवा  48.67

 गुजरात

 हरियाणा  608,80  462,75

 हिमाचल  प्रदेश  403,38  223,65

 जम्मू  और  कदमीर

 कर्नाटक

 2452,80 केरल



 लिखित  उत्तर

 अध्यप्रदेश  अध्यप्रदेश  ......  ७...  54086 5410.86

 1  -

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालेण्ड

 उड़ीसा

 पंजाब

 .  राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 परिचम  बंगाल

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 चंडी गढ़

 दादरा  अरैर  नगर  हवेली

 दिल्ली

 दमन  और  दीव

 लक्षद्वीप

 पांडिचेरी
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 1987  तक  ।

 2

 4160.20

 74.50

 97.46

 54.06

 80,54

 2874.13

 649,00

 2558.95

 52.69

 5133,27

 217.69

 11634.20

 4938,28

 16  1988

 2655,79

 1547.76

 56.23

 29,05

 23,38

 52,00

 2113.41

 586.05

 1454.85

 41.25

 3308.79

 147.50

 8807.70

 2592.51



 |2फलुण  909  (९)  Baer  तिखित

 1909  लिखित  उत्तर

 अनुसूचित  जातियों  एवं  अमुश्तुचित  जनजातियों  के  लड़कों  श्र  लड़कियों  के  लिए  होस्टल
 को  सुविधाएं

 3382,  भ्री  चिन्तामणि  जेता  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  लड़कियों  के  लिए

 होस्टलों  के  निर्माण  हेतु  उड़ीसा  को  घन-राशि  श्रदान  की
 है  *

 क्या  उड़ीसा  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत

 लड़कों  के  लिए  भी  होस्टलों  का  निर्माण  करने  संबंधी  योंजनाओं  को  शामिल  करने  का  अनुरोध  किया
 और

 )  थदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :  हां  ।

 हां  ।

 1987-88  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  की  लड़कियों  के  लिए  होस्टल  की  केन्द्रीय

 ज़्त  योजना  के  एम  रामपुर  जिला  जवाहर  उचा

 जिला  इन्द्रावरी  जयापथ  जिला  और  दरींगवादी  कन्या  आश्रम
 जिला  फलवानी  में  प्रत्येक  में  30  प्रवासी  की  क्षमता  वाले  4  होस्टल  भवतों  के  निर्माण  हेतु  उड़ीसा

 को  12.44  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  स्वीकृत  की  गई  1986-87  के  दौरान

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  स्वीकृत  होस्टलों  को  प्रा  करने  के  1987-88  के  दौरान
 26.50  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  स्वीकृत  की  गई  ।  अनुसूचित  जाति//अनुसूचित  जनजाति  के
 लड़कों  के  लिए  होस्टलों  का  विस्तार  करने  की  योजना  के  प्रस्ताव  को  1988-89  से  सिद्धान्त  रूप  से
 मान  लिया  गया  है  और  ब्यौरे  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  की  सलाह  से  त॑यार
 किये  जा  रहे  हैं

 पंजाब  में  ग्रपराध

 3383.  कमल  चोधरो  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  ब  तने  की  कृपा  करंगे  कि  $

 1987  को  समाप्त  होने  वाले  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  पंजाब  में  बैंक

 लूटपाट  और  कत्ल  के  कितने  मामलेਂ  प्रकाश  में  आए  ह

 इस  बारे  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  और  कितने  मामलों  को  हल  किया

 और

 ऐसे  अपराधों  गो  रोकने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
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 लिखित  उत्तर  16  1988

 आदिवासियों  को  क्रय  शक्ति  बढ़ाने  के  लिए  उपाय

 3384.  भरी  भद्ग  श्वर  तांतो  :  क्यब्क्रोजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  आदिवासियों  की  क्रय  शक्ति  बढ़ाने  के  लिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यासवयन  मंत्रालय  में  राज्य  बीरेन

 सिंह
 :  हां  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जनजातीय  उप  योजनाओं  के  अन्तगगंत  अनुसूचित
 जनजातियों  के  विकास  से  सम्बन्धित  कार्यनीति  का  लक्ष्य  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और
 सम्बद्ध  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  जनजातीय  लोगों  की  आय  में  बढ़ोतरी  करने  वाली  स्कीमों  की  व्यवर
 करना  है  ताकि  उनका  जीवन-स्तर  ऊपर  उठ  सके  और  उनके  लिए  पर्याप्त  आय  सुनिश्चित

 ह

 ताकि  वे  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठ  सके  ।  इस  योजना  के  दौरान  उन  क्षेत्रकों  जंसे
 ग्राम  तथा  कुटीर  उद्योगों  की  उत्पादक्ता  में  हृद्धि  करने  पर  बल  दिय

 जनमें  अनुसूचित  जनजातियों  के  परिवार  काम  करते  हैं  और  इसके  लिए  उन्नत  बीज

 संस्थागत  व.च्चे  प्रशिक्षण  आदि  जंसी  निविष्टियों  की  व्यवस्था  क

 इसके  उनके  कृषि  और  वन  उत्पादों  की  बिक्री  में  सहायता  प्रदान  की  जाती  ताकि
 जनजातीय  लोग  अपने  माल  का  लाभकारी  मूल्य  प्राप्त  कर  सके  ।  इन  उपायों  से  उन  जनजातीय
 लोगों की  क्रय  शक्ति  में  ढद्धि  करने  में  सहायता  मिलती  जो  गरीबी  की  रेखा से  नीचे  रह
 रहे  हैं  ।

 है |  fa |  क्र

 आदिवासी  उपयोजना  के  अन्तर्गत  श्रादिवासियों  के  लिए  आरक्षित  सौटें

 3385.  श्री  मनक्‌  राम  सोढ़ी  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आदिवासी  उप  योजना  के  अन्तगंत  हायर  सैकन्डरी  हाई  स्कूलों  और  मिडिल

 स्कूलों  के  होस्टलों  में  आदिवासी  छात्र  ओर  छात्राओं  के  लिए  मंजूर/आरक्षित  सीटों  की  संख्या
 कितनी

 क्या  स्कूलों
 में  कुल  भर्ती

 में  ढृद्धि  के  कारण  होस्टलों  में  सीटों  में  हृद्धि  करने  के  बारे  में
 एक  नीति  निर्धारित  को  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति
 :  और  वासी  लड़कियों

 के  होस्ट्ल  निर्माण  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  बनाए  गए  होस्टल  केवल  आदिवासी
 लड़कियों  के  प्रयोग  के

 लिए  ही  उपलब्ध  होते  आदिवासी  लड़कियों  के  लिए  निर्मित  किए  गए
 होस्‍्टलों  में  अमी  तक  स्थानों  की  कुल  संख्या  33604  है  ।  योजना  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारें  निर्माण
 लागत  का  50  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार  से  प्राप्त  कर  सकती  हैं  और  यह  राशि  संसाघनों  के  उपलब्ध
 होने  पर  ही  दो  जाती  इसके  राज्य  सरकारों  द्वारा  निरभित  आवासीय  स्कूलों  में
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 |  26  1909  लिखित  उत्तर

 जिन्हें  आश्रम  स्कूलों  के नाम  से  जाना  जाता  आदिवासी  लड़कों  तथा  लड़कियों  को
 होस्टल  आवास  प्रदान  किया  जाता  अभी  तक  आश्रम  स्कूलों  की  कुल  संख्या  2864  है  ।

 1984  के  दंगा  पीड़ित

 .  3386.  श्रीमती  गोता  म॒लर्जो  :  क्‍या  ग  ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  1984  के  दंगा  पीड़ितों  के  लगभग  800  परिवारों  का  पुनर्वास  उचित
 प्रकार  से  नहीं  किया  गया  है  जंसा  कि  16  1988  के  आफ  इंडियाਂ  में  प्रकाशित

 हुआ
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :  से  दिल्ली  प्रशासन  के
 अनुसा  जर्मीं  होने  और  रिहायशी  इकाईयों  को  हुई  क्षति  के  लगमग  सभी  मामलों  में  अनुग्रह
 पूर्ण  राहत  की  अदायगी  और  टेनामेन्टों  के  आबंटन  के  लगभग  सभी  मामलों  को  जहां  दावे  विधिवत
 रूप  से  प्राप्त  हो  गए  थे  और  सत्यापित  हो  गए  थे  निपटा  दिया  गया  इसके  अतिरिक्त  दंगा
 पीड़ित  विधघवाओं  को  400  रुपये  प्रतिमाह  की  दर  से  तदर्थ  राहत  स्वीकृत  की  जा  रही  जिन्हें  कोई
 रोजगार  नहीं  दिया  गया  था|जो  कोई  कार्थ  करने  में  असमर्थ  इसी  प्रकार  दंगा  पीड़ित  इृद्ध
 व्यक्तियों  को  मी  400  रुपए  प्रतिमाह  की  दर  से  तदर्थ  राहत  स्वीकृत  की  जा  रहे  जिन्हों
 अपनी  आजीविका  चली  गयी  है  या  आजीविका  कमाने  वाले  भावी  सदस्य  की  मत्य  ह

 गई  लगभग  400  विधवाओं  को  भायु  और  शिक्षा  अहर्ताओं  में  छूट  देकर  दिल्ली
 में  विभिन्‍न  सरकारी/अद्ध॑  सरकारी  संगठनों  में  नौक  रियां  दी  गयी  विधवाओं  और

 लडकियों  के  विवाह  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  5,000  रुपये  और  3,000  रुपये  की  वित्तीय
 सहायता  प्रदान  कर  रहा  मारत  सरकार  ने  दंगों  के  दौरान  जिनकी  बीमा  रहित  व्यापारिक
 सम्पत्ति  को  नुकसान  हआ है

 उन्हें  अनुमानित  क्षतिਂ  का  50  प्रतिशत  करी  दर  से  अनुग्रह  पृवंक  राशि ण
 किया  जिसकी  अधिकतम  राशि  50,000  रुपये  होगी  ।  900  से  अधिक

 पीडितों  को  टेनामेन्ट  उपलब्ध  कराए  गए  है
 देने  का  निर्णय  भी
 विधवाओं।/दंगा

 कैंछ  परिवारों  ने  तिलक  विहार  क्षेत्र  में  भुशिगियां  बनाली  हैं  और  अपने  आपको  1984
 में  हुए  दंगों  से  पीड़ित  होने  का  दावा  कर  रहे  दिल्ली  प्रशासन  इन  परिवारों  को  गह  और
 नौकरियां  देने  के  लिए  इन्हें  कछ  अन्य  स्थानों  पर  स्थानान्तरित  करने  पर  विचार  रहा  है  ।

 माडिफाइड  एरिया  डिवेलपमेंट  भ्रप्रोचਂ

 3387.  श्रो  मुकुल  वासनिक  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  एरिया  डिवेलपमेंट  अप्रोचਂ  के  अन्तगंत

 बुलडाना  जिले  के  जलगांव  और  संग्रामपुर  तालुकों  के  54  गांवों  का  पता  लगाया  है  जिन्हें
 मिलाकर  एक  इलाका  बनाया  और

 ह
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 (॥|  वहरि  हां  तो  क्तिवि  वर्ष  (987-88  के  दौदत  एरिया  कग्रोच

 इलाके  पर  खर्च  की  गई  राशि  का  ब्योद्दू  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  हां  ।

 राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्न  की  जा  रहौ  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 विकलांग  छात्रों  को  छात्रवृत्ति

 3388.  श्री  राधाकोंत  डिगाल  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विकलांग  छात्रों  को  व्यवसायिक  तथा  तकनीकी  पाठ्यक्रमों  के  लिए
 छातदृत्तियां  की  और

 यदि  तो  वर्ष  1986-87  और  1987-88  में  उपयुक्त  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उड़ीसा
 तथा  अन्य  राज्यों  में  कितने  छात्र  लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :  भारत  विकलांग  छात्रों
 को  नवीं  कक्षा  से  आगे  सामान्य  शिक्षा  के  लिए  और  व्यावसायिक  एवं  तकनीकी  पाठ्यक्रमों  के  लिए

 छात्रद्धत्तियां  प्रदान  करती  है  ।

 1986-87  के  दौरान  सभी  राज्यों  में  22117  छात्रों  को  पहुंचाया  गया  है  जिनमें

 उड़ीसा
 के  567  छात्र  शामिल  हैं  ।  1987-88  में  इस  योजना  से  25,000  को  लाभ  होने  की

 सम्भावना  है  ।

 महिलाओं  के  प्रति  भ्रपराध

 3389,  आओ  संयद  शाहबुद्दोन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  और  वषं  1987  के  दौरान  महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  के  राज्यवार  कितने
 मामलों  की  सूचना  मिली

 वर्ष  के  दौरान  दहेज  प्रतिषेघ  1961,  अनेतिक  व्यापार

 1986  और  मारतीय  दण्ड  संहिता  के  अनेक  प्रावधानों  के  अन्तगंत  कितने  मामले  दर्ज  किये  और

 वर्ष  1986  के  दौरान  दर्ज  किए  गए  अथवा  विचाराघीन  अथवा  निर्णय  लिए  गए  मामलों
 की  स्थिति  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  1986  और  1987  के  द्वौरान  महिलाओं  के  प्रति  सूचित  किये  गये

 अपराधों  के  रांब्यवार  और  संघ  शासित  क्षेत्र-वार  विवरण  संलग्न  है  1  और

 राज्य-सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  दहेज  निषेघ  1961  और
 मारतीय  दण्ड  संहिता  के  अधीन  दर्ज  किए  गए  मामलों  और  अपराधों  के  आंकड़े  केन्द्रीय  एजेंसियों
 द्वारा  संकलित  नहीं  किये  जाते  हैं

 ।
 1986  और  1987  के  दौरान  अनेतिक  व्यापार

 1986  के  अधीन  दर्ज  किए  गए  मामलों  का  राज्यवार  और  संघ  शासित  क्षेत्र-वार
 उपलब्ध  आंकड़ों  का  विवरण  संलग्न  है

 यह  सूचना  केन्द्रीय  एजेंसियों  द्वारा  संकलित  नहीं  की  जाती  -
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 विवरण  वा

 वर्ष  1986  प्ोर  1987  के  दौरान  अनेतिक  व्यापार  प्रधिनियम  के  अघोन
 दर्ज  किए  गए  मामले

 क्रम  |  राज्य|संघ  शासित  1986  और  1987  के  दौरान  दर्ज॑  टिप्पणी
 क्षेत्र  किये  अनेतिक  व्यापार  के  मामले

 1986  1987

 1  2  3  4  5

 राज्य

 1...  आंध्र  प्रदेश  4780  1517  1987  तक

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  झ्न्य  श्न्य

 3,  असम  3  11  1987  तक

 4.  बिहार  19  2

 5...  गोवा  67  68

 6...  गुजरात  7  4

 7...  हरियाणा  1  शून्य  1987  तक

 8...  हिमाचल  प्रदेश  श्न्य  श्न्य

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  1  1987  तक

 10.  कर्नाटक  1871  1502

 11  केरल  ह  47  153

 12.  मध्य  प्रदेश  1 1  1987  तक

 13.  महाराष्ट्र  987  1020

 14,  मणिपुर  8  8

 15,  मेघालय  श्न्य  शून्य  1987  तक
 ।

 16,  मिजोरम  श्न्य  उन्न०

 17,  नागालैंड  श्न्य  श्न्य
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 2  3  4  5

 18,  उड़ीसा  4  5

 19.  पंजाब  श्न्य  3.  1987  तक

 20.  28  111

 21.  सिक्किम  श्न्य  श्न्य

 22  तमिलनाडु  8972  8906

 23...  त्रिपुरा  श्न्य  श्न्य

 24...  उत्तर  प्रदेश  570  442

 25,  प्रश्चिम  बंगाल  85  55  1987  तक
 '

 कुल  17451

 संघ  शासित  क्षेत्र

 26,  अ०  व  निकोबार  द्वीपसमूह  श्न्य  श्न्य

 27...  चण्डीगढ़  ॥  श्न्य

 28,  दा०  और  न०  हवेली  श्न्य  श्न्य

 29.  दिल्ली  41  22.  1987  तक

 30...  दमन  और  दीव  उणन०  उनन०

 31,  लक्षद्वीप  श्न्य  शून्य  1987  तक

 32,  पांडिचेरी  2

 जोड़  शासित  43

 कुल  जोड़  17494

 नोट  :  (1)  आंकड़े  मासिक  अपराध  सांख्यिकी  पर  आधारित  हैं  और  इन्हें  अस्थाई  समभा

 (2)  उ०न०  का  अर्थ  है  उपलब्ध
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 बकफ  अधिनियम  में  संझोषन

 3390,  श्रो  सेयद  झाहबुद्दोन  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 में

 संशोधित
 वक्‍फ  लागू

 क्या  वक्‍फ  अधिनियम  में  पुनः  संशोधन  करने  का  विचार  है  जैसा  कि  मुस्लिम  समुदाय
 द्वारा  मांग  की  गयी

 क्‍या  आवश्यक  संशोधनों  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  है  यदि  हां  तो  इसे  कब  तक  लागू  किए
 जाने  की  संमावना

 ः

 संशोधित  अधिनियम  के  अविवादास्पद  प्रावधानों  को  अमी  तक
 लागू  न  किए  जाने  के

 क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  से  अविवादास्पद  प्रावधानों  को  शीघ्र  ला  ने  के  लिए  मांग  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेख  कुमारी  :  से  वक्‍फ
 1984  के  अंतःस्थापन  के  नई  घाराओं  तथा  में  निहित

 दो  उपबन्धों  अब  उन  सभी  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  लागू  कर  दिया  गया  जहां
 वक्‍फ  1954  लाग  वक्‍फ  1984  के  प्र  वधानों  के  विरुद्ध

 मुस्लिम  सम॒दाय  के  विभिन्‍न  वर्गों  द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों  को  ध्यान  में  रखकर  संशोधन
 अधिनियम  के  शेष  उपबन्ध  लागू  करने  से  रोक  लिए  गए  जबकि  वक्‍फ

 1984  में  प्रस्तावित  संशोधन  सरकार  के  विचाराधीन  इस  संबंध  में  किसी  विभेयक  के
 स्थापन  की  कोई  तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती  ।

 झल्पसंख्यकों  के  लिए  भाषा  आयुक्त  का  रिक्त  पद

 3391,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अल्पसंख्यकों  के  लिए  माषा  आयुक्त  कई  वर्षों  से  रिक्त  पड़ा  है  जिससे  इस

 महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  काययं  की  उपेक्षा  हो  रही

 यदि  तो  यह  पद  किस  तारीख  से  रिक्त  पड़ा

 इस  पद  को  न  भरे  जाने  और  कार्य  को  चालू  रखने  के  लिए  वँकल्पिक  प्रबन्ध  न  किए
 जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  पद  को  किस  तारीख  तक  भरे  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्रों  राजेख  कुमारो  :  से  माषाजात
 अल्संख्यक  आयुक्त  का  पद  17  1977  से  खाली  है  और  इसे  भरने  के  लिए  आदेश  जारी  किये
 गए  हैं  ।  रिक्ति  की  अवधि  के  दौरान  माषाजात  अल्पसंख्यक  आयुक्त  के  कार्यालय  का  दिन  प्रतिदिन
 कार्य  उपायुक्त  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।
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 जापान  से  इलेक्ट्रॉनिक  टेलोफोन  एक्सचेंज  लाइनों  का  आयात

 3392.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  व  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  जापान  से
 इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  लाइनों  के  आयात  के  अनुरोध  को

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  इन  लाइनों  का  आयात  करने  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  पर  कोई  दबाव  डाला

 विज्ञान  श्लौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रॉनिको  झोर  प्रंतरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्री  के०भार०  :  हां  ।

 टेलीमंटिक्स  विकास  केनरद्र  द्वारा  विकसित  स्वदेशी  उपस्कर  पर  आधारित
 ग्रामीण  एक्सचेंजों  का  विनिर्माण  करते  के  भारत  सरकार ने  केन्द्रीय  तथा  राज्य  के  सावंजनि
 क्षेत्र  जिसमें  मेसस  मारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि०  टी  शामिल  है  की  15  कंपनियों  को
 लाइसेंस  प्रदान  किए  मारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लिमिटेड  टी  ने  भी  स्वयं  अपना
 एकीकृत  स्थानीय  व  ट्रंक  एक्सचेंज  एल  का  विकास  किया  है  और  साथ  ही  एक  अन्य
 अंकीय  ग्रामीण  एक्सरेंज  का  भी  विकास  किया  है  जिनका  इस  समय  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि०
 में  उत्पादन  किया  जा  रहा  टेलीमेटिक्स  विकास  केन्द्र  की  प्रौद्योगिकी  क ेआधार  पर
 भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लिमिटेड  तथा  अन्य  कम्पनियों  से  होने  वाले  उत्पादन  के  वर्ष  1988  में
 उपलब्ध  होने  की  संमावना  है  ।

 नहीं

 नकली  टेलीविजन  सेट

 3393,  श्री  शरद  दिधे  :  कया  भ्रधान  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाजार  में  नकली  टेलीविजन  सेटों  की  मरमार  हो  गई  है  जिसके  कारण  करों  की
 भारी  चोरी  और  असली  उद्योग  को  मारी  नुकसान  सहित  उप  गैक्ताव्  न्‍्ों  को  भी  नुकसान  हो  रहा

 और  ु

 यदि  तो  सरकार  का  इन  नकली  एककों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिको  भोर  भ्रन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  नकली
 दर्शन  सेटों  की  बाजार  में  मरमार  नही  हो  रही  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 प्नुसूचित  जातियों  और  अनुशूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के  लिए  छात्रावास  सुविधाओं
 की  सांग

 ह

 3394.  श्री  के०  कुस्जम्थु  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  क ेलिए  और  छात्रावास

 सुविधाओं  और  छात्र  वृत्ति  यों  की  घनराशि  बढाने  की  भांग  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्‍या  निर्णय  किया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमती  :

 और  भारत  सरकार  केवल  महिला  होस्टलों  की  योजना
 न्वित  कर  रही  है  ।  केवल  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  ने अधिक  होस्टल-भवनों  की  मांग  की  उड़ीसा
 तथा  उत्तर  प्रदेः  य  सरकारों  ने  अनुसूचित  जाति/जनजाति  छात्र  होस्टलों  के  लिए  भी  केन्द्र
 प्रायोजित  योजना  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  प्रस्ताव  मान  लिया  गया

 मैट्रिकोत्तर  छात्रवतियों  की  निर्वाह  मूल्य  में  वद्धि  को  देखते  हुए  बढ़ाने  की  मांगें  की  गई
 एक  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  इस  मुद्दं  की  जांच  करके  अपनी  रिपोर्ट  शस्तुत  की  जो विचाराधीन
 मगरत  अस्वच्छ  व्यवसाय  में  लगे  लोगों  के  बच्चों  को  मेंट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्तियां  दे  रही

 है  ।  छठी  कक्षा  से  आठवीं  की  मंट्रिक  भ्रू्व  गतवर्ष  मासिक  प्रति  छात्र  से

 बढ़ाकर  200/-  रुपये  तथा  नौवीं-दसवीं  के  छात्रों  के  लिए  मासिक  की  गई  है  ।

 3395.  श्री  बी०  एस०  विजयराघवन  :  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केरल  की  प्रति  व्यक्ति  आय  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किसी  प्रकार  की  वृद्धि

 हुई

 यदि  तो  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या

 यह  राष्ट्रीय  औसत  से  किस  प्रकार  से  तुलनीय

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जिन  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति  आय  राष्ट्रीय  प्रति  व्यक्ति  आय
 से  कम  उनमें  अधिक  केन्द्रीय  पूंजी  निवेश  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोरेन  सिह
 :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 नीयत

 ओर  जी  नहीं  |  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  आधंटन  में

 उन  राज्यों  को  अधिभार  दिया  जा  दे  जिनकी  प्रति  व्यक्ति  आय  राष्ट्रीय  औसत  से  नीचे

 अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  आथिक  रूप  से  कम  विकसित  राज्यों  को  अपेक्षाकृत  आंघिक  संसाधन

 .  उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  ।  केन्द्रीय  सहायता  की  कुल  वितरण  योग्य  राशि  में  से  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों
 के  लिए  एक  मुझत  राशि  अलग  रखी  जाती  तब  शेष  राशिं  को  बाकी  राज्यों  के  एक

 फार्मूले  क ेआघार  प्रति  व्यक्ति  आय  की  बृष्टि  से  कम  बिकसित  राज्यों  के  पक्ष  में  आवंटित
 कर  दी  जाती  केन्द्रीय  सहायता  के  वितरण  के  लिए  इस  फार्मूले  जिसे  आमतौर  संशोधित
 गाडगिल  फार्मूले  के  रूए  में  जाना  जाता  निम्नलिखित  मार  हैं  :

 रन  नाप  —

 मद  नियत  भार

 (9)  जनसंख्या  60

 (४)  प्रति  व्यक्ति  कर-प्रयास  10

 (४7)  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  प्रति  व्यक्ति  आय  वाले  राज्यों

 —$—  आ

 को  जाने  वाली  प्रति  व्यक्ति  सहायता  ।  20

 (iv)  विशेष  समस्याएं  10
 जपयपपनय-+

 गरीबी  उन्मूलन  कार्ंत्रमों  के  अन्तगंत  राज्यों  में  गरीबी  के  आपात  पर  सम्यक  घ्यान
 दिया  जाता  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  वर्ष  1987-88

 क्षेत्रों  मे ंऔद्योगिक  उपक्रमों  को  केन्द्रीय  निवेश  सब्सिडी  से  जो  कि  नियत  पूंजी
 ast

 निवेश  के  10  से  25  प्रतिशत  तक  होती  लाम  मिलता  है

 विवरण
 —__——_— बााणणणणण

 वतंमान  मूल्यों  पर  प्रतिब्पक्ति
 2

 निवल  राज्य  घरेलू  उत्पाद

 केरल  राष्ट्रीय  भौसत॑

 1984-85  2104  2355
 1985-86  21%  2596
 1986-87  2371  _
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 ल्पः

 पंजाब  के  लिए  क्षेत्र-वार  योजना  श्रावंटन

 3396,  श्री  कमल  चौधरी :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 पंजाव  राज्य  को  वर्ष  1988-89  के  लिए  योजना  आवंटन
 का  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्या

 ;  पंजाब  सरकार  द्वारा  1988-89  की  वाधिक  योजना  लिए  कितनी  घनराशि  के  आवंटन

 की  मांग  की  गई
 और

 पंजाब  राज्य  को  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  कितनी  अतिरिक्त  धनराशि  जुटानी  होगी  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोरेन

 सिह ए  :  वर्ष  1988-89  के  लिये  पंजाब  की  वाधिक  योजना का  आकार  अभी  तक
 निर्धारित  नहीं  किया  गया  योजना  आकार  को  अंतिम  रूप  दे  दिये  जाने के  पश्चात्‌  क्षेत्र-वार
 आवंटन  किया  जायेगा

 पंजाब  सरकार  ने  वर्ष  1988-89  के  लिये  850.88  करोड़  रुपये  की  योजना  राशि  की
 मांग  की

 वर्ष  1988-89  के  लिये  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  का  लक्ष्य  राज्य
 के

 योजना  आकार  को
 अंतिम  रूप  समय  ही  जाना  जा  सकेगा  ।

 बेरोजगार  शोर  भ्रल्परोजगार  अ्यक्तियों  के  बारे  में  श्रध्ययन

 3397.  श्री  राज  कमार  राय  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने
 उत्तर  प्रदेश  में  बेरोजगार  अथवा  अल्परोजगार  प्राप्त  शिक्षित

 अथवा  कुशल/अधे  कुशल  व्यक्तियों  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  और

 रा  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  निर्घारित  लक्ष्य  क्या  है  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  रोजगार के  प्रयत्क्ष  और  अप्रत्यक्ष  अवसर  प्रदान  करके  अब  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बोरेन

 सिह  :  और  योजना  आयोग  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  ऐसा  कोई  विशिष्ट
 अध्ययन  नहीं  किया  गया  अभो  हाल  में  योजना  आयोग  ने  भारत  जिसमें  उत्तर
 प्रदेश  भी  शामिल  शिक्षित  बेरोजगारों  की  समस्या  की  समीक्षा  तंयार  की  इस  समीक्षा  में
 सातवीं  योजना  वे  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  ।

 सादे  टेलोबिजन  सेटों  के  लिए  पिक्चर  ट्यूबों  को  कमी

 3398.  श्रो  आर०एम०  भोये  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सादे  टेलीविजन  सेटों  के  लिए  पिकदर  ट्यूबों  का  उत्पादन  मांग  की  अपेक्षा  कम  हो
 रहा  है  और  बाजार  में  इसकी  अत्यधिक  कमी

 179



 लिखित  उत्तर  16  1988

 क्‍या  चीन  और  भारत  में  निकट  भविष्य  में  सादे  टी०वी०  सेटों  के  क्विए  पिक्चर  ट्यूबों
 की  मांग  में  वृद्धि  की  सम्भावनाएं

 यदि  तो  चीन  और  भारत  में  इस  समय  हो  रहे  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा
 क्‍या  +

 भारत  को  सादे  टेलीविजन  सेटो  के  लिए  पिक्चर  ट्यूबों  के  निर्माण  में  किस  कठिनाई  का
 सामना  करना  पड़  रहा  और

 सरकार  का  इस  उद्योग  की  ओर  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कया  उपाय  करने  का
 विचार  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा

 इलक्ट्रॉनिको  भोर  अब्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  क०धार०  :  छत  गिरने  के

 एक  नई  इकाई  में  उत्पादन  में  बाधा  उत्पादन  होने  51  से०मी०  के  आकार  की  श्याम
 तथा  द्वेत  पिक्चर  ट्यूबों  की  अस्थाई  रूप  से  कमी  हुई  जुन  तथा  1988  के  बीच  नई
 इकाइयों  में  होने  वाले  उत्पादन  के  यह  अन्तराल  पूर्ण  रूपुण  दूर  हो  ||

 हां  ।

 व  1987  के  दौरान  भारत  में  इ्याम  तथा  दवेत  पिक्चर  ट्यूबों  का  उत्पादन  लगभग

 32  लाख  था  ।  चीन  में  श्याम  तथा  श्वेत  पिक्चर  ट्यूबों  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  अभिप्रमाणिक

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 और  श्याम  तथा  इवेत  पिक्चर  ट्यूबों  के  विनिर्माण  में  कोई  बड़ी  समस्याओं  का
 सामना  नहीं  करना  पड़  रहा  इस  सरकार  की  इस  उद्योग  को  विशिष्ट  रूप  से  कोई  और

 प्रोत्साहन  प्रदान  करने  को  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 विदेश्ञों  में  देश  की  छवि  प्रदर्शित  करने  में  भारतीय  मिशनों  की  उपलब्धि

 3399.  थ्रो  मोहम्मद  महफूज  भ्रलो  खां  :  क्या  बिदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदेशों
 में  भारत  की  छवि  प्रदर्शित  करने  में  मारतीय  मिशनों  की  भूमिका  क्‍या  है  तथा  इस  क्षेत्र  में  उनकी

 उपलब्धि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में  कौन  सी  कमियां  पाई  गई  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  नटवबर  :  विदेश  स्थित  हमारे  मिशनों  से  बराबर

 यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  हमारी  विदेश  नीति  के  पहलुओं  को  प्रतिलक्षित  करें  तथा  हमारे
 लोकदांत्रिक  संस्थानों  की  निहित  शक्ति  तथा  उनके  देश  की  आथिक  और  प्रौद्योगिकी
 क्षमता  और  हमारी  समद्ध  और  विविध  सांस्कृतिक  विरासत  सहित  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  के  विभिन्‍न
 रूपों  के  बारे  में  और  अधिक  जानकारी  दें  ।  मिशनों  को  उनकी  इस  भूमिका  को  निभाने  में  सहायता
 करने  के  लिए  भारत  की  घटनाओं  के  बारे  में  मुद्रित  तथा  श  गों  प्रकार  की  सूचना
 बर  भेजी  जाती  हैं  ।  देश  की  छवि  को  उमारने  नें  विदेश  स्थि  य  मिशनों  के  काम  की
 समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ओर  जहां  मी  सुधार  करना  आवश्यक  होता  वहां  उनमें  सुधार

 .  किया  जाता
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 अनुसूचित अनुसूचित जाति  एवं  ध्नुमूचित  जनजाति  प्रायोग  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किया  जाना  रा
 3400.  श्रो  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  ने  अमी  तक  वर्ष  1985-86  और
 1986-87  की  अपनी  रिपोट  प्रस्तुत  नहीं  की

 क्‍या  आयोग  को  अपेक्षित  आंकड़े  एवं  जानकारी  संग्रह  करने  में  विभिन्‍न  सरकारी
 विभागों  का  सहयोग  नहीं  मिल  रहा  और

 आ  योग  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  में  असाधारण  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इस
 सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सुमति  आयोग  की  वर्ष  1985-86 की
 रिपोर्ट  सरकार  को  कर  दी  गई  है  तथा  मुद्रित  प्रतियां  संसद  में  रखने  क ेलिए  आयोग  से

 *  प्रतीक्षित  जैसा  कि  आयोग  ने  बताया  है  कि  वर्ष  1986-87  की  रिपोर्ट  लगभग  तेयार  है  ।

 ऐसा  कोई  विशिष्ट  मामला  घ्यान  में  नहीं  लाया  गया  य  द्यपि  पत्र  व्यवहार  में
 विलम्ब  के  कुछ  मामले  हो  सकते  फिर  भी  पूर्ण  सहयोग  की  कमी  का  कोई  मामला  नहीं  बताया
 गया  है  ।

 विगत  में  विलम्ब  का  कारण  यह  है  कि  मुद्रित  प्रतियां  प्राप्त  होने  में  काफी  समय  लगा
 था  ।  आयोग  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  विलम्ब  को  दूर  करने  के  लिए  अनुवाद  तथा  मुद्रण  कार्य
 साथ-साथ  करवाएं  ।

 अनुसूचित  जातियों/भनुसूचित  जनजातियों  के  बच्चों  में  कृपोषभ

 3401.  श्री  के०  कुन्जुम्बु  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  बच्चों  में  कुपोषण  की
 अधिकता

 यदि  तो  इस  बारे  में  वस्तुस्थिति  क्‍या

 इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  गथे  और

 अब  तक  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुये  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :
 से  सूचना  विभिन्‍न

 विभागों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आफ  टाइबल  स्कीस्स  एलेज्ड  शोधंक  गषंक  से  समाचार

 3402.  श्री  बलवन्त  सिंह  राम्‌वालिया  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  22  1988  के  एक्सप्रेसਂ  से  आफ
 ट्राइबल  स्कीम्स  एलेज्डਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्य  क्या  और
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 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  नए  कदम  उठाए  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रारूय  में  उप  मंत्री
 स्क्यूति

 :  हां  ।

 और  पांचवीं  योजना  के  श्रारम्म  से  अनुसूचित जनजाति  विकास  के  लिए  आदिवासी
 उपयोजना  नीति  एक  प्रमुख  अंग  रहा  है  ।  इस  नीति  के  अन्तगंत  आदिवासी  क्षेत्र  विकास  और
 वासी  लोगों  के  विकास  दोनों  पर  महत्व-दिया  गया  छठी  योजना  28.23  लाख  आदिवासी
 परिवारों के  लक्ष्य  की  तुलना  39.67  लाख  आदिवासी  परिवारों  को  आर्थिक  रूप  से  सहायता
 प्रदान  की  गई  सातवीं  योजना  के  लिए  40  लाख  आदिवासी  परिवारों  का  लक्ष्य  रखा  गया  है
 और  1988  के  अन्त  27  लाख  आदिवासी  परिवारों  को  आर्थिक  सहायता  प्रदान  की
 गई  ह

 अन्य  प्रयोजनों  के
 लिए  आदिवासी  विकास  हेतु  धनराशि  के  अपव्तंन  के  लिए  बजट  से  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  आदिवासी  विकास  कायंत्रमों  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  परियोजना
 स्तर  पर  राज्य  में  अलग  से  एक  मशीनरी  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  भ्रौर  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  नियुक्ति
 के  लिये  पहले  से  बकाया  पद

 3403,  श्री  सुकूल  वासनिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विशेषकर  श्रेणी  और  स्तर  के  पदों  पर  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  के  लिए  पर्याप्त  रिक्त  पद  बकाया
 पड़े  हुए  और

 यदि  तो
 सरकार  ने  इन  आरक्षित  रिक्त  पदों  को  मरने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पो०  :  वर्ष
 1986  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  की  नौकरियों  में  अनुसूचित

 जातियों नथा  जातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  की  संख्या  तथा  इन  रिक्तियों  पर

 वास्तव में  नियुक्त  किए  गए  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों की  संख्या

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 सीधी  भर्ती  के  मामले  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों
 को  यात्रा  चयन  का  न्यूनतम  निर्धारित  अनुमव  की  अवधि  में  शुल्क  से  पूरी
 छट  और  इस  प्रकार  के  समुदायों  के  उम्मीदवारों  का  अलग  से  साक्षात्कार  आदि  विभिन्‍न  रियायतें
 दी  गई  आज्ञा  है  इस  प्रकार  के  उपायों  से  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  अनुसूचित  जाति|
 अनुसूचित  जनजाति के  प्रतिनिधित्व  में  आगे  और  सुधार  होगा  ।
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 उत्तर  प्रदेश  को  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  पर  गोष्ठो

 3404,  श्री  हरीज्ष  रावत  :  क्‍या  कल्याण  बरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  की  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  पर  हाल  ही  में  कोई  गोष्ठी
 आयोजित  की  गई

 यदि  तो  इस  गोष्ठी  में  उत्तर  प्रदेश  की  ब्यास  और  बोक्सा  जनजातियों

 के  कल्याण  के  लि  !  क्या  सु  क्राव  दिए  गए  थे  *  और

 इन  सुभावों
 पर  सरकार  की  क  प्रतिक्रिया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :  हां  ।

 ओर  अपेक्षित  जानकारी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  मांगी  गई  ज॑ंसे  ही  सूचना
 प्राप्त  हो  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाए  गी  ॥

 जापान  से  इलेक्ट्रॉनिक  प्रोद्योगिको  का  अन्तरण

 ]
 3405,  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  मारत  को  इलेक्ट्रॉनिक  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  बारे  में  चुप्पी  साधे

 यदि  तो  क्या  एक  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  टोकियो  गया

 यदि  तो  क्‍या  जापानी  प्रतिनिधि  मंडल  ने  भारत  की  प्रौद्योगिकी  को  उन्‍नत  बनाने
 की  आवद्यकता  के  प्रति  सहानुभूति  दिखाई  और

 यदि  तो  जापान  द्वारा  भारत  को  उच्च  इलेक्ट्रॉनिक  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  में
 सहायता  न  किए  जाने  के  क्या  मुख्य  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रोनिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :

 जापानी  फर्मो  ने  आंकड़ा  अभिग्रहण  अंकीय  वितरित  नियंत्रण  प्रणालियों तथा
 मेट्रिक्स  फ्लॉपी  डिस्क  एम०  आई०  सी०  आर०  एनकोड  विचेस्टर  डिस्क  ड्राइव
 जैसे  कम्प्यूटरों  के  उपांत  उपस्करों  का  विनिर्माण  करने  की  तकनीकी-जानकारी
 उपलब्ध  कराई  है  ।  जापान  केने  वीडियो  कंसेट  रिकार्डर/वीडियो  कंसेट  प्लेयर  के  विनिर्माण  की
 प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  की  भी  पेशकश  की  है  ।  किन्तु  जापान  की  सरकार  ने  अपनी  प्रक्रिया  को
 कठोर  बना  दिया  है  जिसके  फलस्वरूप  भारत  और  जापान  की  पार्टियों  के  बीच  प्रौद्योगिकी  के
 अन्तरण  में  देरी  हुई  है  ।

 से  इस  मामले  पर  विचार-विमर्श  करते  के  लिए  विशिष्ट  रूप  से  कोई  शिष्टमण्डल
 जापान  नहीं  गया  था  ।
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 SL  सनम  नम  नम  न  मन  धन  न  न  न  न नमन  न  नमक  »+++घ++++यघयघयघययघयघय  यचय3सससफोे  3  'सिशाा>म्मकक,

 स्वयंसेवी  संगठनों  के  लिए  योजनाएं
 :  3406.  ओर  के०  एस०  राब  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शत  है
 कल्याण  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  ऐच्छिक  संगठनों  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  संबंध  में  ब्यौरा

 विभिन्‍न  ज्यों
 में  उन  विभिन्‍न  ऐ

 डक  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  योजनाओं  के
 अन्तगंत  अनुदान  श्राप्त  किया  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्वीकृत  किए  गए  अनुदानों  के  संबंध

 किन  आधारों  पर  अनुदान  स्वीकृत  किए  जाते  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :  कल्याण  मंत्रालय  में  विभिन्‍न

 योजनाओं  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  जिनके  अन्तगंत  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  दी
 जाती  है  ।

 और  सूचना  जो  अनेक  फाइलों  से  एकत्र  की  जानी  का  संकलन  किया  जा  रहा
 है  और  शीघ्र  ही सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण  -

 ऋ०  सं०  योजना  का  नाम

 नशीली कल  कीलकक

 अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  के  लिए  स्ययंसेवी  संगठनों  को  सहायता  की  केन्द्रीय  योजना  । 1.

 2.  आदिवासियों  के  लाभ  के  लिए  स्वयंसेवी  संग  ठनों  को  अनुदान  की  योजना  ।

 3.  किशोर  सामाजिक  कुसमंजस  निवारण  तथा  नियंत्रण  के  लिए  योजना  ।

 4,  देखभाल  और  संरक्षण  की  आवश्यकता  वाले  बच्चों  के  कल्याण  की  योजना  ।

 5.  मद्यनिषेध  के  लिए  शिक्षा  औषध  व्यसनियों  तथा  सामाजिक  बुराई  से
 पीड़ितों  के  लिए  परामश्श  तथा  पुनर्वास  कार्य  हेतु  स्वयंसेवी

 संगठनों  को  सहायता  ।

 6,  समाज  कल्याण  स्वयंसेवी  संगठनों  को  संग  ठवात्मक  सहायता  की  योजना  ।

 7.  समाज  कल्याण के  क्षेत्र  में  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सामान्य  सहायक-अनुदान  की  योजना  ।

 8.  बविकलांगों  के  लिए  संगठनों  को  सहायता  की  योजना  ।

 9.  विकलांगों  के  लिए  सहायक  यंत्र-उपकरण  खरीदने/लगाने  हेतु  सहायता  की  योजना  ।
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 अल्पसंख्यकों  को  संरक्षण

 3407.  भो  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  समूचे  देश  में  अल्पसंख्यका  को  संरक्षण  प्रदान  करने  क ेलिए  कदम  उठा

 क्या  राज्य  सरकारों  को  अल्पसंख्यकों  को  उचित  संरक्षण  प्रदान  करने  के  संबंध  में  मार्ग

 निर्देश  जारी  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है
 '

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  :  हां  ।

 हां  ।

 प्रधान  मंत्री  के  15  सूत्ती  जिसमें  अल्पसंख्यक  समूहों  क ेजीवन  और  सम्पति  की

 सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  का  समावेश  किया  गया  के

 गृह  मंत्रालय  ने  साम्प्रदायिक  सदभाव  बनाए  रखने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर

 अनुदेश जारी  किये  हैं  ।

 निर्माण टेलीफोन  उपकरणों  का

 3408.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  प्रतिवर्ष  कुल  कितने  टेलीफोन  उपकरणों  का  निर्माण  किया  जाता

 सरकार  की  कुल  वा्धिक  मांग  कितनी

 सरकार  का  टेलीफोन  उपकरणों  के  निर्माण  में  किस  वर्ष  तक  आत्मनिमंरता  प्राप्त  करने
 का  विचार  .

 भारत  में  भिन्‍न-भिन्‍न  प्रकार  के  कुल  कितने  टेल॑  उपकरणों का  निर्माण  किया  जाता
 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिकी  ओर  पश्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झार  :  इस
 भारत में  एक  वर्ष  में  विनिभित  किए  जाने  वाले  टेलीफोन  उपकरणों  ग्ी  कुल  संख्या  लगभग  9
 लाख

 इस  समय  सरकार  की  कुल  वाषिक  आवश्यकता  लगभग  8  5  लाख  टेलीफोन

 टेलीफोन  उपकरणों  के  विनिर्माण  में  आत्मनिमंरता  हासिल  कर  ली  गई

 और  देश  में  दो  किस्म  के  टेलीफोन  उपकरणों  का  विनिर्माण  किया  जा  रहा
 ये  किसमें  रोटरी  डायल  पुश  बटन  ।  चालू  वर्ष  में  रोटरी  डायल  किस्म  के  टेलीफोनों  का
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 उत्पादन  लगभग  7,5  लाख  है  तथा  पुश  लटन  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोनों  का  उत्पादन  लगभग  1.5
 लाख

 रक्षा  संबंधी  आवश्यकताओं  में  आत्म-निर्भरता

 3409,  श्री  जगदोश  अवस्थो  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्षा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  की
 आवश्यकता  होती

 रक्षा  सम्बन्धी  किए  गए  कुल  व्यय  में  से  कितने  रुपये  तक  हम  स्वदेशी  निर्माण  से  जरूरतों
 की  पूर्ति  करते

 पिछले  वर्ष  कुल  कितने  मूल्य  का  रक्षा  सम्बन्धी  उत्पादन  और

 सरकार  द्वारा  देश  की  रक्षा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के  मामले  में  आत्मनिमरता  प्राप्त
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  1985-86  से  रक्षा  व्यय  का
 विवरण  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 (1)  1985-86  करोड़  रुपये

 (2)  1986-87  )  --  करोड़  रुपये

 (3)  1987-88  --12,000  करोड़  रुपये

 विदेशों  से  डिजाइन  और  तकनालाजी  का  आयात  प्रारंभ  में  प्रायः  आवश्यक  हो  सकता

 है  लेकिन  हमारा  लक्ष्य  हमेशा  यह  रहा  है  कि  देशीकरण  के  माध्यम  से  आंयातित  अंज्ों  को  कम  किया

 जाए  ।  प्रमुख  उपस्करों  की  मदों
 में

 देशीकरण  के  अंशों  को  बढ़ाने  में  काफी  प्रगति  हुई  संयंत्र  और

 मशीनरी  तथा  उत्पादन  तकनालाजी  के  आधुनिकीकरण  तथा  उन्हें  अद्यतन  बनाने  के  लिए  इनकी

 पुनरीक्षा  करने  के  उचित  उपाय  निरंतर  किए  जाते  हैं  ।

 1986-87  के  दौरान  आयुध  निर्माणियों  में  कुल  उत्पादन  1,598  करोड़  रुपए  का
 वर्ष  1986-87  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  1,954  करोड़  रुपए  मुल्य  का  उत्पादन  हुआ  ।

 आधुनिक  इास्त्रों  के  मामले  में  आत्मनिमंरता  एक  बहुत  ही  कठिन  श्षततं  है  क्योंकि
 तम  तकनालाजी  पर  आधारित  शस्त्र  प्रणालियों  का  उत्पादन  प्रतिबंधात्मक  है  जबकि  इनके  पुराने
 पड़ने  की  दर  काफी  तेज  है  ।  फिर  हमने  देशीकरण  के  माध्यम  से  आत्मनिर्मरता  और  विभिन्‍न
 शस्त्र  प्रणालियों  का  लाइसेंस  के  अंतर्गत  निर्माण  के  लक्ष्य  को  बड़ी  हृद  तक  प्राप्त  कर  लिया  इसके
 साथ  ही  हमारे  रक्षा  अनुसंघान

 और  विकास  के  माध्यम  से  आधुनिक  शस्त्र  प्रणालियों  अर्थोत्‌  मुख्य
 युद्धक  टेंक  बी  लाइट  कम्बेट  विमान  सी  नीचे  स्तर  वाले  रेडार  आदि  का  देश
 में  ही  उत्पादन  करने  में  मी  काफी  प्रगति  हुई  दि
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 हिमाचल  प्रदेश  से  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  पेंशन  सम्बन्धी  सामले

 3410.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :
 हु

 ५
 श्रो के०  डी०  सुलतानपुरो  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  पिछले  लगभग  तीन  वर्ष  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  से  स्वतन्त्रता  सेनानियो  के

 हेतु  आवेदन  पत्र  बड़ी  संख्या  में  प्राप्त  हुये

 क्‍या  इन  आवेदन  पत्रों  की  जांच  के
 लिये  कोई

 समिति  गठित  की  गई  और

 यदि  तो  उनके  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  इन  मामलों  में  कब  तक  स्वीकृति  दी  जायेगी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  जी  श्रीमान्‌  ।

 जी  श्रीमान्‌

 प्रइन  नहीं  उठता
 ।

 इस्लामो  एकता  सम्बन्धो  प्नन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  पाकिस्तान  राष्ट्रपति  को ।
 कश्मोर  के  बारे  में  टिप्पणो

 क्‍या  श्री  शरद  विधे  :

 ओर  सहेन्र  सिह  :

 श्री  सुरेझ  कुरुष
 :

 भरी  कृष्ण  सिह

 क्या  विेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  में  इस्लामाबाद  में  हुए  इस्ल।मो  एकता  सम्बन्धी

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपनि  द्वारा  कश्मीर  के  बारे  में  की  गई  कुछ  टिप्पणियों

 की  ओर  आकषित  किया  गया  है

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  को  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  और  हां  ।

 कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  की  स्थिति  बदली  नहीं  है  ।

 इस्लामाबाद  में  हुआ  इस्लामो  एकता  सम्बन्धी  सम्मेलन

 3412.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  बिदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  भारतीयों  के  नाम  कया  जिन्होंने  1988  में  इस्लामाबाद  में  हुए  इस्लामी
 एकता  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  माग  लिया
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 क्‍या  सम्मेलन  में  मारत  के  हितों  के  विरुद्ध  कोई  प्रस्ताव  पारित

 क्‍या  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  मारतीयों  ने  उन  प्रस्तावों  का विरोध  किया  और

 सम्मेलन  में  मारत  से  सम्बन्धित  पारित  किए  गए  मामलों  पर  भारत  सरकार  की  क्या

 घअतिकरिया प्राताक्रया  ह

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  से  चूंकि  मारत  का  इस
 सम्मेलन  में  कोई  सरकारी  प्रतिनिधित्व  नहीं  था  सरकार  के  लिए“यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि
 इस  सम्मेलन  में  माग  लेने  वाले  मारतीयों  जिन्होंने  कि  सम्मेलन  में  अपनी  वेयक्तिव  हैसियत  से
 भाग  लिया  स्वीकार  किए  गए  प्रस्तावों  का  विरोध  किया  था  या  नहीं  ।  सम्मेलन  ने  दो  प्रस्ताव
 पारित  एक  कश्मीर  के  बारे  में  और  दूसरा  मारत  में  अल्पसंख्यकों  के  बारे  जिनमें  कि
 भारत  की  आलोचना  की  गई  थी  ।  सरकार  इन  प्रस्तावों  को

 चिता  की  निगाह  से  देखती  है  और
 उसने  अपनी  चिता  से  पाकिस्तान  की  सरकार  को  अवगत  करा  दिया  है

 राजस्थान  में  निर्धनता  उन्नूलन  कार्यक्रम  क ेलिए  धनराशि  का  भ्रावटन

 3413,  श्री  बढ़ि  चन्द्र  जन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  राज्य  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  नि्घंनता  उन्मूलन
 क्रम  के  लिए  आवंटित  की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  राजस्थान  के  गभीर  रूप  से  एवं  लगातार  धखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में
 इस  कायंक्रम  के  लिए  धनराशि  के  आवंटन  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोरेन
 सिह  प्रमुख  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  ये  हैं  :  एकीकृत  ग्रामीण  विकास
 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  ।  इन  कार्यत्रमों

 गए  हैं  ।  राजस्थान  में  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  वर्ष  1985-86  !  986-87  तथा  88
 के  लिए  किए  गए  आवंटन  निम्न  प्रकार  हैं

 (  लाख
 कार्यक्रम  निर्धारित

 झ  ७  ततनतत+त  कर  अन्‍िषचक  क्किस  कक  क  जद
 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  2523.54..._  2879.05

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आपात के आघार  2664.95
 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  2523.00..  2558,95

 और इन गरीबी उन्मूलन कार्यत्रमों के अन्तगंत राज्यों को आवंटन एक निर्धारित मापदण्ट के अनुसार किए जाते एकीकृत ग्रामीण क्किास काग्रंक्रम के मामले तथा के दोरान 50 प्रतिशत आवंटन गरीबी के आपात के आधार पर तथा 50 श्रतिशत आवंटन
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 प्रति  ब्लाक  एक-समान  आवंटन  के  आधार  पर  किए  गए  1987-88  के  लिए  दो  तिहाई  आवंटन
 गरीबी  के  आपात  के  आधार  पर  और  एक-तिहाि  प्रति  ब्लाक  एक-समान  आवंटन  के  आधार  पर

 किए  गए  थे  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  50  प्रतिशत  आवंटन  गरीबी  के  आपात  के  आघार  पर  तथा  50  प्रतिशत  कृषि
 सीमान्तिक  किसानों  तथा  सीमान्तिक  कामगारों  (1986-87  में  सीमान्तिक  कामगारों  को  झामिल
 किया  की  धख्या  के  आधार  पर  किए  जाते  हैं  ।

 प्रमुख  उद्योगों  में  क्षमता  भोर  उत्पावन  लक्ष्यों  को  कम  करना

 3414.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :

 श्रो  यशवन्तराब  गडाख  पाटिल  :

 क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  का  प्रमुख  उद्योगों  के  सम्बम्ध  में  क्षमता  और  उत्पादन  सम्बन्धी
 लक्ष्यों  को  काफी  नीचे  लाने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  कया  और

 उन  प्रमख  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोरेन

 सिंह  :  से  प्रइन  उद्योगों  के  बारे  में  स  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों

 के  सम्बन्ध  में  वास्तविक  उत्पादन  तथा  अथ्थं-व्यवस्था  के  अन्य  निर्देशकों  को  देखते  यह
 प्रतीत  होता  है  कि  चालू  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  अनुमानित  उत्पादन  कुछ  मामलों  में  या  तो
 लक्ष्य  स ेअधिक  होगा  या  कम  ।  जिन  क्षेत्रों  में  कमी  हो  स  वेये  कुछ  रासायनिक
 इस्पात  की  गढ़ी  खनन  ट्रैक्टर  तथा  घरेल  रेफ़िजरेटर  ।

 भुवन्  श्वर  ओर  संयुक्त  राज्य  भ्रमरोका  में  डललास  को  उपग्रह  के  माध्यम  से  जोड़ना

 3415.  श्री  सोमनाथ  रथ

 श्री  चिस्तामणि  जेना  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रॉनिकीकरण  आयोग  ने  घोषणा  की  थी  कि  भुवनेश्वर  एक

 क्‍या  इसके  बाद  इलैक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  घोषणा  की  थी  कि  भुवनेश्वर  और  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  में  डल्लास  को  उपग्रह  के  माध्यम  से  जोड़ा  और

 इस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  लागत  आयेगी  और  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही
 की  गई  है  ?
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 विज्ञान  शोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु
 इलक्ट्रॉनिको  झौर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 से

 भुवनेश्वर  में  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित  कार्यकलापों  को  बढ़ावा  देने  का  निर्णय  किया  गया
 जिसमें  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्क  की  स्थापना  शामिल  इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित

 आरम्भिक  कदम  उठाए  गए  हैं  :-

 है, जिसमें  )  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अन्तगंत  आने  वाले  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  ने भुवनेश्वर
 में  एक  बहुत  बड़ा  मेनफ्र  म  कम्प्यूटर  प्रतिष्ठापित  किया

 शव ै  कु  ः

 चार  भारतीय  सूचना-प्रौद्योगिकी  संस्थानों  में  से  एक  संस्थान  के  भुवनेश्वर  में  स्थापित
 करने  की  योजना  में  प्रगति  हुई  है  जिसमें  उड़ीसा  सरकार  के  प्रतिनिधियों  का  पूर्ण
 दान  है  |  इस  संस्थान  के  लिए  जमीन  का  चयन  कर  लिया  गया  है  ।

 (iii)  उड़ीसा  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  जो  उड़ीसा  सरकार  का  एक  उपक्रम  के  निदेशक

 महो  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  शहरों  में  सॉफ्टवेयर  निय  ति  अभियान  के  लिए
 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  नेतृत्व  में  गए  शिष्टमण्डल  के  साथ  शामिल  हुए

 अधिकारी  ने  डलास  शहर  के  स्थानीय  उद्योगपतियों  तथा  बेंकरों  के  साथ  चर्चा
 की  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  तेयार  किया  जा  रहा  ब्यौरे  तेयार  हो  जाने के  बाद  लागत
 सम्बन्धी  विवरण  आदि  का  पता  चल

 रेल  कमंचारियों  को  विधवाश्रों  को  भ्रनुप्रह  राशि  का  भुगतान

 3416.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चौथे  वेतन  आयोग  की  इस  सिफारिश  पर  कोई  निर्णय  किया  है  कि
 अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना  के  अन्तगंत  आने  वाले  मृत  रेल  कर्मचारियों  की  विधेवाओं  और
 आश्वित  बच्चों  तथा  1  1964  से  पृव  सेवानिवत्त  अयवा

 त  चारियों  की  विंधवाओं  और
 बच्चों  को  150  रुपये  प्रति  मास  की  दर  से  अनुग्रह  राशि  मंजूर  को  जाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 पी०  :  से  यह  मामला  अभी-मी  सरकार  के  विचाराघीन  है  ।

 झसम  झान्वोलन  के  दोरान  मारे  गए  लोगों  के  झाश्चितों  को  भनुग्रह  राशि
 की  अदायगी

 3417.  श्री  भव्वे  ज्वर  तांतो  :
 कया  गृह  मंत्री  यह  बत'ने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  सरकार  ने  असम  आन्दोलन  में  मारे  गए  लोगों  के  आश्वितों  को  50,000
 रुपये  की  अनुग्रह  राशि  की  अदायगी  करने  का  अनुरोध  किया
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 यदि  तो  क्या  सरकार  केवल  की  अदायगी  करने  पर  सहमत  हुई

 यदि  तो  क्या  असम  सरकार  ने  मामले  की  पुनरीक्षा  करने  और  20,000  रुपये  के

 अनुदान  को  बढ़ाकर  50,000  रुपये  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 यह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :  असम  सरकार  ने  असम  आंदोलन
 के  शहीदों  के  आश्वितों  को  30,000  रुपये  की  अनुग्रह  राशि  की  अदायगी  करते  के  लिए  प्रारम्भ  में

 एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  विया  था  जिसे  बाद  में  50,000  रुपये  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया  ।.

 राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  सावधानी  से  विचार  किया  गया  और  तिद्धान्तरूप  से  ग्रह
 मान  लिया  गया  कि  असम  आन्दोलन  के  दौरान  मारे  गए  प्रत्येक  व्यक्ति  के  आश्रित  को  बिना  किसी
 भेदभाव  के  20,000  रुपये  की  अनुग्रह  राशि  की  अदायगी  की

 और  (८).  अदायगी  की  राशि  को  50,000  रुपये  तक  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  सरकार  के

 दूसरे  अनुरोध  पर  विचार  किया  गया  लेकिन  इसे  मानना  सम्भव  नहीं  पाया  राज्य
 सरकार  को  इस  निर्णय  से  उपयुक्त  रूप  से  सूचित कर  दिया  गया  है  ।

 12.00  भष्पाह्न

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  इजराइली  जोकि  निलंज्ज  साम्राज्यवादियों
 के  ऐजेन्ट  के  हाथों  निर्दोष  फिलिस्तीनियों  की  हत्या  को  देखते  हुए  यह  बिल्कुल  गलत  बात  है  कि
 भारत  डेविस  कप  के  लिए  तेल-अवीव  में  विद्व  वर्ग  मंच  में  भाग  लेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  इस  पर  गोर

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :
 यह  फँंसला  भारत  सरकार  और  भारत  के  लोगों  की  स्वीकृत  नीति  के

 विरुद्ध  है  ।  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि वह  अपने  फंसले  में  संशोधन  करे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  मामले  पर  गौर  करू  गा  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  अध्यक्ष  कल  आपने  हम  लोगों  को  लिख  कर  देने  के  लिए

 कहा  अब  हम  लोगों  ने  लिखकर  दे  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सारों  को  मैं  एक  साथ  कैसे  सुन  सकता  हूं  ।

 शो  शञान्ताराम  नायक  :  मेंने  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध
 विशेषाधिकार  मंग  का  टेस  व्या  है  ।  वे  केन्द्रीय  राज्य  मंत्री  श्री  प्रियरंजनदास  मु  जो  कि  इस
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 26  1909  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
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 सभा  के  सदस्थ  की  रक्षा  करने  में  असफल  रहे  वह  तो  श्री  मु  शी  के  सुरक्षाकभियों  ने
 समय  रहते  प्रतिरोध  किया  नहीं  तो  कोई  भी  नही  जानता  है  कि  क्या  हो  गया  होता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूगा  ।

 श्री  ज्ञान्ताराम  नायक  :  कृपया  इस  मामले  पर  गौर  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  इस  पर  विचार  करू  गा  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  कल  जब  महिलायें  कनाट  प्लेस  में  धरना  दे  रहीं
 तो  उन  पर  पुलिस  द्वारा  लाठी  चलाई

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानकारी  के  लिए  कह  सकता  हूं  ।

 श्री  सेफुद्दीन  चौधरी  :
 उनको  पुलिस  स्टेशन  के  अन्दर  पिटाई  की  गई  थी  ।

 श्री  बसुदेव  श्राचार्य  :  गुह  मंत्री
 को  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।  उन्हें  यह  फोटो  देखनी

 चाहिए  ।  क्‍या  आपने  समाचार  पत्रों  में  यह  तस्वीर  देखी  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  वि  जानकारी  के  लिए  कहूंगा  ।

 शी  बसुदेव  आचार्य  :  महोदय  गृह  मंत्री  यहाँ  उन्हें  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  इस  विषय  पर  जानकारी  मंगाने  के  लिए  कह  चुका  आप

 कृपया  बैठ  जाइये  ।  अब  आप  अपना  स्थान  ग्रहर्ण  करें  ।

 12.03  मण०प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 सीसा-शुल्क  प्रधिनियम  1952,  केस्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  नियम  1944,  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  ओर

 नसक  झधिनियम  1944  के  अन्तगंत  भ्रघिसूचनायें  प्रोर  वित्त
 1979  के  भ्रन्तर्गंत  अधिसूचना

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  मैं  निग्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  सीमा-शुल्क  अधि  ।  की  घारा  159  के  अस्तगंत  अधिसूचनाएं  संख्या

 सा०का०नि०  से  196  जो  1  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थीं  दथा  जो  29  1988  को  लोक  सभा  में  वित्त  मंत्री  द्वारा

 घोषित  अप्रत्यक्ष-करों  से  सम्बन्धित  बजट  प्रस्तावों  के  स्ंदर्म  में  सीमा-शुल्क  में  परिवतृंन
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 संभा  पटल  पर  रखे  धये  पत्र  16  1988

 ए०  के०

 (2)

 (3)

 (4)

 करने  तथा  छुट  देने  के  बारे  में  है,क्कली  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 प्रिल्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  5707/88]

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अंतगगंत  जारी  की  गई  अधिसूचनाएं  संख्या
 सा०का०नि०  से  जो  1  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  29  1988  को  लोक  सभा  में  वित्त  मंत्री  द्वारा
 घोषित  अप्रत्यक्ष-करों  से  सम्बन्धित  बजट  प्रस्तावों  के  संदर्म  में  केन्द्रीय  उत्पाद-क्षुल्क  में
 परिवतंन  करने  तथा  छूट  देने  के  बारे  में  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०टी०  5708  88]

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक  1944  की  घारा  38  की  उपधारा  (2)  के
 अंतगंत  अधिसूचना]संख्या  सा०का०नि०  जो  |  1988  के  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रका.शत  हुई  थी  तथा  जिनके  द्वारा  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क

 ८ ”
 ््य

 $
 *

 ना  न 1987  विखंडित  किए  गये  की  एक  प्रति  तथा  अं

 पप्रिन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  5709/88]

 वित्त  1979  की  धारा  4  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०
 जो  7  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  3  से

 8  1988  तक  भारत  के  दौरे  पर  आए  क्यूबा  गणराज्य  की  राज्य  परिषद्‌  तथा
 मंत्री-परिषद  के  उपराष्ट्रपति  महाम।हम  डा०  कालोंज  रंफाएल  रोड़िग्ज  और  उनके  साथ

 आई  श्रीमती  मिर्या  रोड़िग्ज  तथा  शिष्टमंडल  के  अन्य  नौ  सदस्यों  उनंके  दौरे  की
 समाप्ति  पर  भारत  के  बाहर  क्सी  स्थान  व  अं  यय  यात्रा  के  संबंध
 विदेश  यात्रा  कर  के  संदाय  से  छट  देने  के  बारे  में  है  णक्‌  प्रा  तथा  अंग्रेजी

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 क्‍
 चर

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  5710/88]

 रिपेट्रियिट्स  को-आपरेटिव  फाइनंन्स  एण्ड  डिवेलपमेंट  बेंक  लिमिटेड  सद्रास  का  वर्ष  1986-87
 का  वाधिक  प्रतिवेदन  भोर  समीक्षा

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्तामणि  पाणिग्र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :--

 (1)  रिपेट्रियेट्स  को-आपरेटिव  फाइनेन्स  एण्ड  डिवेलपमेंट  बेंक  मद्रास  के  वर्ष
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 (2)  रिपेट्रियेट्स  को-आपरेटिव  फाइनैन्स  एण्ड  डिवेलपमेंट  बैंक  मद्रास  के  वर्ष
 1986-87  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र॑ जी

 ।

 प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०्ठौ०  5711/88]

 पासपोर्ट  श्रधिनियम  के  भ्रन्तगंत  ब्रघिसूचना

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  मैं  पासपोर्ट  1967  की

 घारा  24  की  उपघारा  (3)  के  अंतग्गंत  पासपोर्ट  1987,  जो  15  1987
 के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  857  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  फ्रति

 तथा  श्रंग्र  जी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 प्रन्यालय  में  रखो  गई  ।  वेखिये  संध्या  एल०टी०  5712/88]

 श्री  चित्रा  तिरूनल  झ्ायुविज्ञान  तथा  प्रौोगिको  श्रिवेन्द्रम  के  वर्ष  1986-87  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  श्रौर  वार्षिक  लेखे  तथा  समोक्षा

 विज्ञान  श्रोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रॉनिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०भ्रार०  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हू

 (1)  श्री  चित्रा  तिरूनल  आयुविज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विवेन्द्रम  के  वर्ष  1986-87
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  श्री  चित्रा  तिरूनल  आयुविज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  त्रिवेन्द्रम  के  वर्ष  1986-87
 के  वाधपिक  लेखे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 (3)  श्री  चित्रा  तिरूनल  आय  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  त्रिवेन्द्रम  के  वर्ष  1986-87
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  5713/88]

 प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  भअभ्रधिनियम  के  भ्रन्त्गंत  अधिसचनाएं

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  म्रंज्री
 पी०  :

 मैं  प्रशासनिक  न्थायाधिकरण  1985  की  घारा  37  की  उपधारा
 (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रे जी  समा
 पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍न्यायाधिकरण  उपाध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते
 और  सेवा  दो  संशोधन  1988.  जो  6  1988  के  भारत  के  राजपत्न

 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  9  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रिन्षालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  5714/88]
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 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  16  1988
 —

 पी०  चिदम्बरम्‌ ]

 (2)  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  उपाध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते
 और  सेवा  की  दूसरा  संशोधन  1988,  जो  4  1988  के  भारत  के

 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि  79  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रिन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  5715/88]

 श्री  एम०  तम्बि  दुराई  :  मैं  गंर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी
 समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 वन  बक््

 श्री  सेफुदरोन  चोघरी  पुलिस  महिला  प्रदर्शनकारियों  को  कंसे  पीट
 सकती  है  ?

 ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानकारी  देने  के  लिए  कह  सकता  हूं  ।  मैं  इस  संबंध  में  जानकारी  मांगूगा
 और  फिर  ह्र्म  कि  हम  के  या  कर  सकते  हैं  ॥

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :
 आप  गृहमंत्री  को  वक्तव्य  देने  के  लिए  क्‍यों  नहीं  कहते  हैं  ?

 वह  यहाँ  वक्तव्य  क्यों  नहीं  दे  सकते  हैं  ?

 ञओी  मभद्र  श्वर  तांती  :  महोदय  दिल्‍ली  में  वकील  हड़ताल  पर  हैं  और  आज
 उनकी  हड़ताल  का  दिन  जिसके  कारण  अदालतों  में  काम  स्थगित  किया  हुआ  है  और
 वादी-प्रतिवादियों  को  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने
 इस  विषय  पर  पहले  ही  दिन  चर्चा  करा  दी  अब  दोबारा  नहीं  हो

 सकती  ।

 ]
 मैंने  इसे  पहले  दिन  ही  करवा  लिया  था  ।  अब  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता
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 श्री  इंद्रजीत  गुप्त  :  इनके  घरों  में  बहन-बेटियाँ  नहीं  हैं  ? महिलाओं  को  सताया  जा  रहा

 |
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  बंठ  जाइये  ।  अपना  स्थाग  ग्रहण  कीजिये  ।

 श्रों  सेफुद्दीन  चोधरी  :  पुलिन  कमियों  के  मन  में  महिलाओं  के  लिए  कोई  इज्जत  नहीं  है  ।

 गृह  मंत्री  बूटा  :  मैं  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं***  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कहते  हैं  और  जब  मैं  बुलवाता  तो  आप  सुनते  नहीं  हैं  ।

 ]
 आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 जो  आप

 कर  रहे  हैं  वह  भी  उससे  कम  नहीं  है  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  अध्यक्ष  मुझे  खेद  है  कि  मैं  कुछ  मी  नहीं  समझ  सका  हूं  ।  क्या

 आप  मेरे  लिए  प्रइन  बना  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बता  रहा  कोई  बोलने  दे  तो  ?

 श  बसुदेव  झ्ाचार्य  :
 आप  फोटो  देखिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यहाँ  क्या  सिद्ध  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं--आपकी  बोलने  की

 शक्ति  ?  कृपया  बेठ  जाइये  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्‍या  मैं  प्रशन  तंयार  कर  सकता  हूं  ?  क्‍या  महिला

 कारियों  ***(ध्यवधान)**
 ॒

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैंने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  कृपया  बैठ

 जाइये  ।

 +*कार्य  वाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  चटर्जी  महोदय  आप  मेरी  अनुमति  के  बगर  बोल  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  सदस्ण  इतने  उपद्रवी  और  अनुशासनहीन  हैं  कि  मैं  कुछ  भी  नहीं  कह
 सकता  हूं  ।

 गृह  मंत्री  वे  उस  बात  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  जो  कल  कुछ  शरदर्शन  और  पुलिस  के  संबंध
 में

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  प्रश्न  यह  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  महिला  प्रदर्शनकारियों  को  पुलिस
 कर्मियों  द्वारा  थाने  के  अन्दर  और  गली  में  पीट  गया  था  ?

 सरदार  बूटा  सिंह  :  अब  मुझे  बोलने  दीजिये  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  दूसरा  प्रश्न

 इनके  घरों  में  बहन-बेटियाँ  नहीं  हें  ?

 ]
 सरदार  बूटा  सिंह  :

 जो  आपने  कहा  है  मैं  उसे  समझ  चुका  मैं  जानकारी  एकत्र  करूगा
 और  इस  सभा  में  जानकारी  सहित  आऊंगा  ।

 आओ  सुरेश  कुरुप  :  आप  और  क्या  जानकारी  चाहते  हैं  ?  फोटो  यहाँ  है|

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यहाँ  देखिये  ।  वह  जानकारी  एकत्र  कर  रहे  हैं  और  जानकारी  आपके
 सामने आ  जायेगी  ।  आप

 ओर  क्या  चाहते हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियम  377  के  अधीन  मामले  ।  श्री  धर्मपाल  सिंह  मलिक  ।

 भ्रेष्यक्ष  महोदय  :  श्री  आचायं  आप  एक  वक्तव्य  चाहते  और  वह  इससे  सहमत  हैं  ।

 श्री  असुदेव आचाय  :  हम  इसे  आज  ही  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यहाँ  तानाशाह
 नहीं  हैं  और  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  जिद्द  करते  हैं  तो  मैं  आपका  नाम  लूंगा  ।

 झ्ष्यक्ष  महोदय  :  श्री  मलिक  जो  कुछ  श्री  घरंपाल  सिंह  मलिक  कहते  केवल  वही
 बाही  वुतान्ते  में  संम्मिलित  किया  जॉयेंगा  ।

 )
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 ओर  घमंपाल  सिह  मलिक  :  सोनीपत  शहर  एक  बड़ा  ओद्योगिक  शहर

 श्रो  भद्र  श्वर  तांतो  :  वकीलों  की  हड़ताल के  बारे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  पर  पहले  दिन  ही  चर्चा  करा  दी  थी  ।  मैंने  इसे  ध्यानाकषंण  के

 जरिये  करा  लिया  था

 शो
 वबिनेश  गोस्वामी  :  मैं  महत्व  का  एक  भिन्न  मामला  उठाना

 चाहता

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  यह  लिखकर  दीजिए  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वासो  :  मैंने  लिखकर  दे  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसकी  जांच  करूगा  ।

 श्री  वी०एस०  विजयराघवन  :  मलायला  मनोरमा  के  प्रबन्ध  सम्पादक  पर  हमला
 किया  )

 श्री  टो०  बशीर  :  अध्यक्ष  जव  माननीय  मंत्री  सूचना  एकत्र  करेंगे  तो

 क्या  वह  यह  सूचना  भी  एकत्न  करेंगे  कि  कल  केरल  में  मलायला  मनोरमा  के  सम्पादक  को

 कम्युनिर  ट  पार्टी  के  कार्यकर्ताओं  द्वारा  पीटा  गया  और  दूरदर्शन  निदेशक  पर  भी

 हमला  किया  गया  ।

 प्रो०  पो०जे०  कुरियन
 :  समलायला  मनोरमा  के  सम्पादक  पर  हमला  किया

 सरदार  बूटा  सिह  :  अध्यक्ष  जंसा  मैंने  अमी  उल्लेख  किया  मैं  देश  मर  सभी
 राज्यों  जैसे  पश्चिम  बंगाल  आदि  से  जानकारी  एकत्र  कर  रहा  हुं--मैं  यह  सूचना  ले

 आऊंगा  ।  )

 श्री  बी०एस०  विजयराघवन  :  100  वर्ष  पुराने  समाचार  पत्र  मलायला  मनोरमा  के  प्रबन्ध
 इतालियों  ने  हमला  किया  ।  दूरदर्शन  निदेशक  और  समाचार  सम्पादक  पर  भी  हमला सम्पादक  पर  हड

 किया  गया  ।  )

 श्री  बसदेव  आच्ार्थ  :  तमिलनाड  में  25,000  लोगों  को  हिरासत  में  क्यों  लिया  गया  ?  आप
 तमिलनाड  से  भी  जानकारी  एकत्र  कोजिए  ।

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  कृष्ण  मैं  केरल  से

 अपने  साथियों  का  समर्थन  करता  केरल  की  राज्य  सरकार  ने  वास्तव  में  दूरदर्शन
 त्िवेन्द्रम  समेत  केन्द्रीय  सरकार  कार्यालयों  पर  हमला  करने  में  साजिश  को

 समाज-विरोघी  तत्वों  ने  दूरदर्शन  के  वाहनों  और  मारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंघान  संगठन  के

 वाहनों  समेत  केन्द्रीय  सरकार  की  सम्पत्ति  को  बरबाद  करने  में  भी  भाग  लिया  प्रचार
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 किये  जाने  में  विलम्ब  के  बारे  में  वक्तव्य

 एस०  कृष्ण

 माध्यमों  में  कार्य  करने  वाले  विख्यात  व्यक्तियों  पर  भी  हमला  किया  गया  और  उन्हें  घायल  कर

 दिया  जिनमें  मलायला  मनोरमा  का  प्रबन्ध  सम्पादक  भी  शामिल  है  |  सदन  द्वारा  इसकी  कड़ी  निन्‍्दा

 की  जानी  चाहिए  ।

 12.11  स०  प०

 वर्ष  1982-89  के  लिए  पंजाब  का  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने

 में  विलम्ब  के  बार  में  वक्तव्य

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  द्वारा  वक्‍तेव्य  दिया  जाएगा  ।

 संसदोय  कार्य  मंत्रों  तंथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  एच०के०एल०  :  चूंकि  पंजाब
 राज्य  की  वाधिक  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  काम  में  कुछ  विलम्ब  राज्य  बजट  आज  संसद
 में  प्रस्तुत  होने  क ेलिए  तैयार  नहीं  हो सका  ।  बजट  प्रस्तुत  करने  की  नई  तिथि  सइस्यों  को
 समय  अधिसूचित  की  जाएगी  ।

 ee  isgare]  sto mq दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं  न  >>  ब

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  मैं  एक  ऐसा  मुद्दा  उठाना  चाहता  जो  विवादास्पद
 नहीं  है  ।  नियम  193  के  अन्तगंत  मैंने  यह  बात  आप  की  नोटिस  में  लाई  है  कि  महाराष्ट्र  के
 यकों  ने  केन्द्र  स ेबातचीत  की  कि  एक  अन्‍्तर्राज्य  परिषद्‌  स्थापित  की  जाए  ताकि  कर्नाटक-महाराष्ट्र
 विवाद  मंत्रीपूर्ण  सुलकाया  जाए

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  विचार  किया  जाएगा  ।

 प्रो०  सु  दण्डबते  :  इसमें  बुछ  भी  विवादास्पद  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि  अंतर्राज्य

 परिषद्‌  स्थापित  होनी  चाहिए  ।  मांग  बस  यही  है  |
 ः

 अध्यक्ष  महोवय  :  मेरी  अनुमति  के  बिना  ही  आप  बोलते  जा  रहे  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि
 मैं  इस  पर  विचार

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  मैं  आपसे  केवल  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  इसकी  ओर  ध्यान  दें  और  गृह
 मंत्री  को  इस  सम्बन्ध में  कुछ  कहने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  माग  लेने  के  लिए  कहूंगा  ।
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 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  समस्त  महाराप्ट्र  विधान  सभा  इस  सम्बन्ध  में  चितित  है  ।  यही  तो  मैं
 कह  रहा  हूं  ।

 श्रो  सुरेश  क्रुप  :  मुझ्के  अलग  मुद्दा  उठाना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  आइये  ।  मैंने  अगला  विषय  ले  लिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  कुछ  नहीं  होगा  ।  आप  तो  नियम  जानते  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  आप  नियम  जानते  हैं  और
 आप  उस  नियम  के  अन्‍न्तगंत  आते  है  अन्यथा  नहीं  ।  श्री  धमंपाल  सिंह  मलिक  ।

 12.14  स०  प०

 नियम  377  के  श्रथीन  मामले

 हरियाणा  में  सोनोपत  जंक्शन  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  रेल  लाइन  पर
 ऊपरी  पल  का  निर्माण ऊपरी  पुल  का  निर्माण  करना 3

 झओी  घरंपाल  सिह  मलिक  :  सोनीपत  एक  वड़ा  ओद्योगिक  शहर  है  जहां  की  .
 जनसंख्या  80  हजार  से  अधिक  है  ।  यह  रेल  लाइन  के  द्वारा  दो  भागों  में  बंटा  हुआ  है  जो  नगर  के

 बीचों बीच गुजरती है ! स्थानीय वाहनों को रेल लाइन पार करने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि इस लाइन पर रेल गा की अधिक भीड़ के व।रण सोनीपत जंक्शन के उत्तरी भाग की ओर रेल फाटक प्रतिदिन ।2 घंटे से अधिक समय के बन्द रहता है| दिल्‍ली से आने वाले और पंजाब जाने वाले तथा पंजाब से आने वाले और दिल्‍ला जाने वाले हजारों अन्य वाहन भी इसी फाटक से गुजरते हैं और सभी को बहुत कठिनाई होती है । इस फाटक पर रोज दुघंटनाएं भी हो जाती हैं । ऊपरी पुल की यह मांग जनता की चिरका/लिक मांग है । सरकार से निवेदन किया जाता है कि इस समस्या को सुलभाने के लिए सोनीपत की नगर सीमाओं के अन्दर रेल लाइन पर ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए । ह गर्भवती महिलाओं के लिए श्रौषधियां और पोषक आहार को व्यवस्था करके बाल मत्यु-दर कम करने हेतु समेकित बाल विकास योजनाओं का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन करना डा० कृपासिन्धु मोई : एक अध्ययन से मालूम हुआ हैं कि उत्तर प्रदेश में समाज के असुरक्षित वर्गों कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों उड़ोसा के जनजातीय क्षेत्रों और बम्बई +#*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।



 नियम  377  के  अधीन  मामले  16  1988

 कृपासिन्धु

 की  गन्दी  बस्तियों  में  29  से  58  प्रतिशत  लड़कियां  18  वर्ष  की  आयु  से  पूर्व  न  केवल  विवाह  कर
 लेती  हैं  किन्तु  गर्भवती  भी  हो  जाती  हैं  ।  इसके  मृत्यु-दर  बढ़  गई  है  जो  मध्य  प्रदेश  में
 119  प्रति  हजार  से  लेकर  उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  105  प्रति  हजार  उड़ीसा  के
 जातीय  जिलों  में  और  कर्नाटक  के  शहरी  क्षेत्रों  में  18  वर्ष  से  पूर्व  गर्भावस्‍था  58  प्रतिशत  है  जबकि
 मध्य  प्रदेश  में  यह  50  उत्तर  प्रदेश  में  26  से  38  कर्नाटक  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  और
 बम्बई  की  गंदी  बस्तियों  में  लगभग  48  और  उड़ीसा  के  जनजातीय  क्षेत्रों  में  29  से  33
 प्रतिशत  है  ।  इसी  प्रकार  18  वर्ष  से  कम  आयु  की  महिलाओं  से  उत्पन्न  बच्चों  की  मत्यु  दर  18

 से  अधिक  आयु  वाली  महिलाओं  से  पंदा  हुए  बच्चों  से अधिक  है  ।  गरीबी  के  कारण  महिलाएं  छोटी

 आयु  में  विवाह  करती  हैं  और  छोटी  आयु  में  ही  गर्भवती  हो  जाती  वह  गम  1  की  अवधि
 भी  पूरी  नही  कर  पाती  हैं  और  बच्चों  को  पौषक  आहार  मी  नही  दे  सकती  इसी  प्रकार  वह
 प्रसव-पूर्व॑  तथा  प्रसव  उपरान्त  देखभाल  का  खर्च  भी  वहन  नहीं  कर  सकती  हैं  जिसकी  उन्हें  और
 उनके  बच्चों  को  आवश्यकता  होती  है  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करता  हं  कि  समेकित  बाल  विकास  योजना  से  सम्बन्धित
 कार्यक्रम  को  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्यान्वित  करें  ।  उच्च  मृत्यु  दर  कम  करने  के  लिए  गरमंवती
 माताओं  को  औष,घयां  और  पोषक  आहार  दिया  जाना

 मध्य  प्रदेश  को  बीना  नदी  परियोजना  को  मंजूरो  देना

 श्री  ननदलाल  चोधरी  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  का  सागर  जिला  सिंचाई  की

 द्ष्टि  से  अत्यन्त  सी  पिछड़ा  जिला  है  जहां  सिंचाई  का  क्षेत्र  अन्य  जिलों  की  अपेक्षा  बहुत  ही  कम

 सिंचाई  का  प्रतिशत  अत्यन्त  ही  कम  होने  से  यहां  के  किसानों  को  केवल  वर्षा  के  पानी  पर  ही  निर्मर

 रहना  पड़ता  सागर  जिले  में  सिंचाई  हेतु  बीना  नदी  परियोजना  लम्बे  समय  से  केन्द्रीय  जल
 आयोग  के  समक्ष  विचाराधीन  उस  पर  अन्तिम  निर्णय  लिये  जाने  में  विलम्ब  किया  जा  रहा
 इस  योजना  को  शीघ्र  ही  स्वीकृत  किया  जाना  अत्यन्त  ही  आवश्यक  इस  योजना  पर  अब
 लगमग  200  करोड़  रुपये  व्यय  होने  का  अनुमान

 उत्तर  प्रदेश  में  कानपुर  देहात  का  श्रौद्योगिक  विकास

 श्री  जमबीझ  भबस्थो  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  में  अन्य  जिलों  के  साथ
 वर्ष  पूर्व  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उद्योग-शन्य  जिला  घोषित  किया  गया  था  जिसका

 श्रौद्योगी  क  रण  कर के  क्षेत्र  का  विकास  व  र  7  बेरोजगार  लोगों  को  काम  देना  था  ।
 परन्तु खेद  है  कि  कानपुर

 देहात  का  जिस  तीज  गति  से  विकास  होना  चाहिए  था  वह  नहीं  हो  पा  रहा
 है  क्योंकि  छोटे  व  बड़े  उद्योगपतियो ंको

 आधिक
 अनुदान  व  बैंकों  से  ऋण  साख  सीमा  स्वीकृत  करने

 के  अतिरिक्त  कच्चा  माल  व  यातायात  की  सुविधायें  शासन  की  ओर  से
 उपलब्ध  नहीं  हो  पा  रही  हैं  ।
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 12.18  म०  प०

 महोदय  पोठासोन

 दूसरी  ओर  जो  उद्योग  वर्तमान  समये  में  चल  रहे  हैं  उनमें  मी  स्थानीय  बेरोजगारों  को
 रोजगार  उपलब्ध  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  खाली  पड़ी  ऊसर  बंजर  भूमि  न  लेकर  उद्योग  लगाने  के  लिए
 कृषकों  की  ऊपजाऊ  भूमि  का  अधिग्रहण  वि-या  जा  रहा  है  और  बदले  में  उन्हें  जीविकोपाजंन  का  कोई

 साधन  उपलब्ध  नहीं  कराया  जा  रहा  है  जिससे  कि  उपरोक्त  तीनों  वर्गों  के  लोगों  में  असन्तोष
 व्याप्त  है  ।

 केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  बेरोजगार  कृषकों  व  लघु  उद्योगपतियों

 की  उक्त  कठिनाइयों  व  उनमें  व्याप्त  असन्तोष  दूर  करने  के  लिए  त्वरित  कारगर  उठाए
 जिससे  कि  कानपुर  देहात  का  औद्योगिक  विकास  ज्ञीघ्र  हो  सके  और  स्थानीय  लोगों  को
 प्राज॑ंन  की  सुविधा  प्राप्त  हो  सके  ।

 बेंकों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋण  सम्बन्धो  नोति  को  प्तेमोक्षा  किये  जाने  का  सरकार
 द्वारा  श्राश्वासन  दिया  जाना

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :
 छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  भूमि  के  विकास

 और  सिंचाई  सुविधाएं  उत्पन्न  करने  में  बडी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  ड़ै  ।  अनेक  मामलों
 में  बैंक  ऐसे  किसानों  को  ऋण  नहीं  देते  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  से  वांछित  लक्ष्य
 प्राप्त  नहीं  हो  सका  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्रों  में  खेती  एक  अलाभकारी  व्यवसाय  बन  गया  अतः

 ण
 देने  और  कृ,ष  सम्बन्धी  ऋण  प्रणाली  में  परिवर्तन  होना  चाहिए  ।  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्रों  छोटे

 र  सीमां  क्रसानों  को  अल्प  मध्यम  तथा  दीघं  अवधि  के  लिए  3  प्रतिशत  के  नाममात्र  ब्याज  पर
 ऋण  मिलने  चा.हएं  ।  इन  किसानों  के  अल्प  अवधि  के  लए  ऋण  की  परिमाषा  में  1  से  3

 वधि  ऋण  को  7  से  10  वर्ष  जिसमें  4  प्रतिशत  ब्याज  दर  हो  और  दीघं  अवधि  का  ऋण
 जिसकी  ब्याज  दर  20  व  के  लिए  6  प्रतिशत  परिवर्तन  किया  जाए  ।  कृषि  उत्पादन  के  हित  में
 जो  मझोले  किसान  भूमि  के  नल  कूपों  अथवा  अन्य  किसी  तरोके  द्वारा  करना  चाहते

 हैं  उनके  लिए  ब्याज  दर  6  प्रतिशत  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  और  ऋण  को  वापस  करने  की
 अवधि  20  वर्ष  होनी  बुनियादी  तौर  at  क्रष  एक  पंंजी  प्रदान  उद्योग  है  ।

 मध्यम

 बैंकों  के  संचालकों  को  ऋण  के  लिए  पात्र  किसानों  की  जरूरतों  को  समभना  चाहिए  जो  कि

 हमारे  समाज  का  आधार  हैं  ।

 उपरोक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखते  यह  आवश्यक  है  कि  सरकार  इस  बात  को  सुनिश्चित
 करे  कि  ऋण  नीति  पर  सैमीक्षा  करें  ।

 )  बोइंग  737  विमान  को  उड़ान  के  लिये  जबलपुर  हवाई  प्रडडे  पर

 हवाई  पट्टी  का  विस्तार  करना

 ओ  भ्जय  मुशरान  :  इण्डियन  एअरलाइन्स  1989  के  मध्य  तक  एयरबस
 320  अजित  कर  लेगी  ओर  उन्हें  उन  मार्गों  पर  चलाएगी  जहां  अधिक  यातायात  है  और  वहां  इस
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 अजय

 समय  चल  रही
 हैं

 |
 ऐसी  स्थिति  में  एयरबस  320  उन  मार्गों  १२  चलाए  जाने  से

 वहां  से  फालतू  होने  पर  उन्हें  उन  म  गो  पर*छछुलाया  जाएगा  जहां  इस  समय  विमान  चल

 रहे  हैं  । फिर  रोਂ  विमानों  को  चरणबद्ध  त  रीके  से  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  ।  इस  योजना  को

 ध्यान  में  रखते  जिन  विमान  अड्डों  का  उपयोग  अब  एयरो  विमानों  के  लिए  किया  जा  रहा  है
 अब  उनका  विमानों  के  लिए  उपयोग  किया  जाएगा  ।  मध्य  प्रदेश  में  ऐसा  केवल  एक  ही

 विमान  अडडा  जबलपुर  में  यदि  जबलपुर  में  हवाई  पट्टी  का  विस्तार  करने  का  काम  अब  आरम्भ

 होता  तभी  बोइंग  विमान  को  जबलपुर  तक  चलाने  का  काम  1989  के  मध्य  तक  आरम्भ  करना

 संभव  हो  गा  ।  इस  हवाई  पट्टी  को  लगमग  1500  फोट  तक  बढ़ाना  संभव  है  ।  मुरभे  मालूम  हुआ  है  कि

 जबलपुर  विमान  अड्‌  डे  में  1,500  फोट  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  एक  रिपोर्ट  प्रस्तत  की  गई

 जबलपुर  तक  उडान  को  बन्द  करने  और  जबलपुर  तक  उडान  आरम्भ  करने

 ही  इन्दोर  और  रायपुर  जैसे  अन्य  हवाई  अड्डों  पर  यात्रियों  को  ले  जाने  की  क्षमता

 में  वृद्धि  होगी  ।  इस  समय  जबलपुर  आने  वाले  यात्रियों  की  भारी  भीड़ को  देखते  हुए  जबलपुर  के

 लिए  विमान  चलाए  जाने  की  आवश्यकता  है  |  इस  मामले  की  ओर  शीघ्र  ध्यान  देने

 की  आवश्यकता  है  ।

 चाय  बागान  श्रमिकों  के  ब्रावास  के  लिए  उन्हें  गृह  निर्माण  अनुदान  राशि
 का  मंजूर  किया  जाना

 श्री  झ्ानन्‍्द  पाठक  :  जलपई  गुड़ी  जिले  के  दारजिलिंग  और  दोओआर  क्षेत्र

 में  लगातार  अशान्ति  के  चाय  वागान  श्रमिकों  के लगभग  800  मकान  जल  कर  खाक  हो

 गए  हैं  ओर  श्रमिक  बेघर  हो  गए  हैं  ।  बागान  श्रमिक  अधिनियम  में  श्रमिकों  के  लिए  पक्के  मक्रानों

 के  आबंटन  की  अ्यवस्था  है  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  तंयार  की  गई  बागान  श्रमिक  आवास  योजना  के

 अनुसार  केन्द्रीण  सरकार  श्र।मकों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  नियोजकों  को  अनुदान  और

 थाथिक  सहायता  मंजूर  करने  के  लिए  बाध्य  है  ।  शहरी  विकास  मंत्री  ने  पिछले  वर्ष  इस  मामले  को

 छानबीन  करने  का  आइवासन  दिया  था  ।
 ज

 मैं  इसलिए  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  पर  गम्भी  रतापूर्वंक  विचार  करे

 तथा  चाय  बागान  श्रमिकों  को  जल्द  से  जल्द  पुनंवास  करने  के  उद्देश्य  से  उन्हें  गृह  निर्माण  अनुदान
 राशि  मंजर  करने  के  लिए  उचित  कायंवाही  करे  ।

 तमिलनाडु  के  हथकरधा  उद्योग  के  संकट  निवारण  के  लिए  चोन  प्रोर  प्रन्य  स्थानों  से
 1000  टन  सलबरी  रेशम  का  भ्रायात  करना

 श्री  पो०  कलनवेईवेलु  :  तमिलनाडु  में  एक  लाख  मलबरी  रेशम

 हथकरघे  हैं  जिनसे  लगभग  10  लाख  लोगों  को  प्रत्यक्ष  और  सहायक  रोजगार  और  आजीविका

 मिलती  तमिलनाडु  में  हथकरघों  के  लिए  मलबरी  रेशम  की  वाधिक  आवश्यकता  लगभग

 2500  टन  है  ।  1987  से  कर्नाटक  में  मलबरी  रेशम  के  मूल्यों  में  अचानक 75  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई  है  ।  रेशम  के  मूल्यो ंमें  वृद्धि  से  त।मलनाडु  में  रेशम  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए
 गम्भीर  संकट  उत्पन्न  हो  गया  यदि  कुछ  समय  तक  और  यह  प्रवृत्ति  जारी  रहती  है  तो  इस
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 हथकरघा  उद्योग  पर  आश्रित  लोगों  की  रोटी  तथा  आय  छिन  जाएगी  !  मलबरी  रेशम  की  कम
 सप्लाई  तथा  मूल्य  में  वृद्धि  के निम्नलिखित  कारण  हैं  :

 (1)  चीन  से  आयातित  कच्चे  रेशम  का  उपलब्ध  न  होना  ।

 (2)  1987-88  के  दौरान  कर्नाटक  में  सूखे  की  परिस्थितियों  के  कारण  मलबरी  रेशम
 उत्पादन  में

 (3)  विद्युत  करघों  तथा  रेशम
 कपड़ा  निर्यात  उद्योग  से  कच्चे  रेशम  की  बढ़ी  हुई

 और

 (4)  रेशम  कपड़ा  निर्यात  उद्योग  द्वारा  डुपियन  रेशम  कॉटन  और  मोटा  रेशम
 इस्तेमाल  किया  जाता है  ।  हाल  ही में  कर्नाटक  में  चर्खा  कच्चे  रेशम  के  उत्पादकों  ने

 डुपियन  रेशम  का  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  है  जिसका  मूल्य  150  रुपए  प्रति  किलो
 से  बढ़  कर  550  रुपए  श्रति  किलो  हो  गया  है  ।  |

 इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  तमिलनाडु  में  विशेष  रूप  से  हथकरघा  के
 इस्तेमाल  के  लिए  चीन  तथा  अन्य  देशों  ते  1000  टन  मलबरी  रेशम  का  आयात  करने  के  लिए
 उपयुक्त  और  तुरन्त  कदम  उठाए  ताकि  मलबरी  रेशम  हथकरघा  उद्योग  में  वतमान  संकट
 पर  काबू  पाया  जा  सके  ।

 12,25  स०  प०

 सामान्य

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगला  विषय  लेते  हैं  1988-89  के  आम  बजट  पर  आगे  बहस  ।

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  आरम्भ  अपनी  बात  संक्षेप  में  कहने  का  प्रयत्न  आप  पहले  ही
 6  मिनट  ले  चुके

 श्री  राम  नगोना  सिश्र  :  कल  मैं  यहां  अपने
 विचार  इस  बजट  पर  प्रकट  कर

 रहा  था  ।  ऐसा बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  जी  को  जितनी भी  बधाई  दी  जाये

 वह  कम  है  ।  कल  मैंने  अपने  भाषण  में  यहां  पर  उद्धत  था  कि  यह  पहला  बजट  है  जिसको  कहा
 जा  सकता  है  कि  इसमें  समाजवाद  की  भलक  है  और  यह  शहर  से  गांवों  की  ओर

 अब  मैं  कुछ  बातों  की  ओर  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  का  ध्यान  आकर्षित  करना  मैं

 यहां  पर  पहले  मी  कह  चुका  हूं  कि  हमारी  सरकार  समाजवादी  सरकार  है  और  सौभाग्य  की  बात

 यह  है  कि  हमारे  वित्त  मन्त्री  समाजवादी  हैं  और  उन्होंने  यहां  पर  सम।जवादी  बजट  पेश  किया  है  '
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 इससे  पहले  मैं  इस  बात  की  ओर  इशारा  क्छैचुका हूं  कि  जिस  तरह  से  गांवों  की  जमीन  और
 सम्पत्ति की  हृदबन्दी  हुई  है  उसी  तरह  से  शहरों  में  भी  होना  चाहिए ।

 इसके  बाद  मैं  यह  निवेदन  करूगा  कि  समाज  के  कमजोर  खास  तौर  से  हरिजन  बंघुओं
 क्रो  इसं  गरज  से  रिजर्वेशन  दिया  गया  था  कि  वे  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठ  सकें  ।  लेकिन  इनकी

 जो  मौजूदा  हालत  है  उसमें  वर्तमान  नियमों  के  अन्तर्गत  गरीबों  को  अधिक  फायदा  नहीं  पहुंच  रहा
 है  ।  कारण  यह  है  कि  हरिजन  बंघुओं  के  लिए  जो  रिजर्वज्ञन  होता  है  उसमें  कोई  एम०  पी०  हो
 कोई  एम०  एल  ए०  हो  कोई  थानेदार  हो  कोई  कलक्टर  या  तहसीलदार  हो  गया  और

 इस  प्रकार  रिजर्वेशन  से  जिनको  सुविधा  मिल  गई  उनकी  आर्थिक  स्थिति  अच्छी  हो  पई  लेकिन  आगे
 भी  रिजवेशन  उन्हीं  परिवार-जनों  को  मिलता  रहता  इसलिए  मैं  निवेदन  करूगा  कि  जिन
 हरिजन  बंघुओं  की  आर्थिक  स्थिति  अच्छी  हो  गई  है  उनको  आगे  रिजवेशन  से  वंचित  कर  दिया  जाये
 ओर  जो  दूसरे  गरीब  हरिजन  परिवारों  के  लोग  वचे  हैं  उनको  रिजर्वेशन  दिया  जाये  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  गरीब  खासकर  हरिजन  बंघुओं  को  जो  अनुदान  दिया  जाता
 है  उसका  सही  उपयोग  नहीं  हो  पाता  इस  बात  को  सारे  लोग  जानते  हैं  कि  जो  अनुदान  की
 रकम  होती  है  उसको  सरकारी  अधिकारी  बांट  लेते  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से
 निवेदन  करूगा  कि  अच्छा  तो  यह  होगा  कि  उनको  अनुदान  न  देकर  दस  साल  के  लिए  बिना  सूद
 उनको  रुपया  दे  दिया  जाये  तो  वह  रुपया  भी  सही  सलामत  उनके  पास  पहुंच  जायेगा  और  वे  उसका
 उपयोग  भी  सही  अक्ार  से  कर  लगे  ।

 अब  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  की  ओर  ले  जाना  उत्तर  प्रदेश  एक
 गन्‍ना-बहुल  प्रदेश  वहां  पर  104  चीनी  मिलें  हैं  लेकिन  आज  भी  गन्ने  की  हालत  यह  है  कि  गन्ना
 बेतों  में  खड़ा  हैं  और  उम्मीद  नहीं  है  कि  उस  गन्‍ने  को  णगर  फक्‍टरीज  क्रश  क  येंगी  ।  वहां  पर
 पहले  क्रशर  और  कोल्हू  थे  लेकिन  उनकी  हालत  बड़ी  खराब  हो  गई  मौजूदा  जो  स्थिति  है  उसमें
 40  से  35  प्रतिशत  तक  गन्ना  मिलों  को  जाता  था  और  बाकी  गन्‍ना  क्रशसं  वरगरह  में

 ४

 लेकिन  क्रशर्स  की  हालत  वहुत  खराब  मैं  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करूंगा
 गन्‍ने  की  उपज  को  देखते  हुए  अधिक  से  अधिक  शगर  फंक्टरीज  खोलने  के  लाइ  सेन्स  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  को  दिए  जायें  तथा  कोल्ह  व  क्रशर्स  को  भी  प्रोत्साहित  किया  जाए  जिससे  कि  भविष्य
 में  भी  गन्ना  क्रश  होता  रहे  और  मौजूदा  गन्ना  भी  क्रश  हो  साथ  ही  गन्ने  का  पेमेन्ट  भी

 शुगर  फंकक्‍्टरीज  के  द्वारा  होता

 अब  मैं  मन्त्री  जी  का  ध्यान  अपने  क्षेत्र  सलेमपुर  और  देवरिया  जनपद  की  ओर  आकर्षित
 करना  चाहूंगा  ।  हमारा  जनपद  ऐसा  है  कि  उसके  उत्तर  में  बीच  में  छोटी  नारायणी
 दक्षिण  में  घाघधरा  और  राप्तो  हैं  जिनके  कारण  हर  साल  देवरिया  जनपद  तबाह  रहता  है  ।  आज
 तक  कोई  भी  ऐसी  योजना  नहीं  बन  सकी  है  जिससे  कि  देवरिया  को  बाढ़  से  बचाया  जा  सके  ।
 वहां  पर  हर  साल  ठंबाही  होती  पिपरासी  बांघ  हर  साल  लाखों  एकड़  जमीन  बर्बाद  करता
 आजतक  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  बीच  में  वहां  बाँध  नही  बन  सका  ठीक  उसी  प्रकार  से  घाघरा
 के  मिनारे  भी  कटाव  हो  रहा  है  ।  तमाम  गांव  कटते  जा  रहे  हैं  ।  यूं  तो  सरकार  ने  पत्थर  ग्रिरवाकर
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 ठोकर  बनवाई  है  लेकिन  वह
 पर्याप्त

 नहीं  है  ।  छोटी  नारायणी  के  कटाव  हो  रहा  है  ।
 तो  मैं  मन्त्री  जी  से  चाहूंगा  कि  नदियों  के  किनारे  जो  गांव  कट  रहे  हैं  उनके  लिए  विशेष  सहायता
 देकर  वहां  पर  पत्थर  गिरवा  कर  और  ग्रोकर  बनवाकर  उनको  बचाया  जाए

 देवस्थिा  जिले  में  14  शगर  फैंक्टरियां  हैं  और  सलेमपुर  तहसील

 नहीं  है  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  सलेमपुर  में  कागज  की  फंक्टरी  लगाई  जाए  क्योंकि  वहां
 पर  कच्चा  कुआल  और  बांस  काफी  मावा  में  सुलभ  हैं  ।  जिन  चीजों  की  इस  के  लिए
 जरूरत  होती  वे  सारी  चीजें  वहां  पर  सुलभ  हैं  में  इतनी  प्राकृतिक  सहुलियतें  हैं  कि और
 कहीं  पर  नहीं  सलेमप्र  में  कागज  की  फंक्‍टरो  लगाई  जाए  ताकि  वहां  के  एम०ए०  और
 बी०ए०  पास  लड़कों  को  रोजी  रोटी  मिल  सके  !

 बात  और  कहना  चाहता  हं  ।  हमारे  यहां  जो  1500  और  2000  की  आबाउी  वाले  यांव

 वे  मुख्य  मार्ग  से  नहीं  जुड़  पाए  हैं  ।  उन  को  मुख्य  मार्ग  से  जोड़ा  जाए  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से
 ग  ।  जले  उन  के  लिए  काफो  रकम  निर्धारित  करे  और  जो  बड़े  बड़े  गॉब

 न  को  मुख्य  मार्ग
 से  जोड़ा  सलेमपुर  तहसील  में  सिचाई  के  साधन  नहीं  हैं  ।  अन्य  जगहों  पर

 नहरें  हैं  लेकिन  वहां  पर  नहीं  हैं  ।  इसलिए  मैं  यह  निवेदन  करू  गा  कि  सलेमपुर  तहसील  में  अधिक  से
 अधिक  टयबवंल  लगाए  जाएं  ताकि  वहां  पर  सिंचाई  की  सुविधा  हो  सके  और  लोग  अपनी  खेती  कर
 सके  और  ५ंदावार  बढ़ा  सके  ।  मैं  सलेमप्र  तहसील  की  तरफ  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  का  विशेष
 रूप  से  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 इस  के  पूवव॑  हमारे  मंत्री  जी  ने  पिछले  सत्त  में  प्रत्यक्ष  (  )  विधेयक  पारित
 किया  था  और  उन  में  जो  खामियां  उन  को  देखते  हुए  यह  कहा  था  कि  प्रत्यक्ष  कर
 विधेयक  को  जनहित  में  ठीक  करने  के  लिए  अलग  से  संशोघन  दौबारा  लाएंगे  ।  मैं  मंत्री  जी  से
 निवेदन  करू  गा  कि  अगर  यह  संशोधन  जल्द  तो  इस  से  लोगों  को  फायदा  होगा  और  अगर

 ,  तो  हमारी  जो  पुरानी  सामाजिक  मान्य  व्यवस्थाएँ  वे  मंग  हो  जाएंगीं  और  छोटे
 करदाताओं  को  बहुत  परेशानी  उठानी  पड़ेगी  ।

 अन्त  में  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  घन्यवाद  देता  हंं  कि  वे  एक  समाजवादी  बजट  ले  कर
 देश  के  80  फोसदी  गांवों  में  बसने  वाले  किसानों  को  विशेष  राहत  दी  है  और  ऐसा

 बजट  पेश  करने  से  हमारे  विरोधी  दलों  के  नेताओं  के  दिलो  में  डर  आ  गया  है  और  वे  कहते  हैं  कि
 ऐसा  बजट  पेश  हआ  जोकि  चुनावी  बजट  है  ।  उन  को  डर  है  कि  इस  बजट  से  80  फीसदी  किसान

 हो  जाएंगें  और  यही  कारण  था  कि  वे  कल  सुनना  नही  चाहते  मैं  मंत्री  जी  को  पुनः
 घन्यवाद  देता  हं  कि  उन्होंने  ऐसा  पहला  सम।जवादी  बजट  पेश  किया  जिससे  गांवों  के टः

 आए  है  आ  र॒  डटस
 पे

 श्रो  एच०  एम०  पटेल  :  उपाध्यक्ष  मैं  यह  अवश्य  कहूंगा  कि  यह  उरूू
 चतुराई  से  तथार  किया  गया  बजट  है  और  एक  शानदार  लोक  सम्पर्क  का  कार्य  इसने  लगभग
 प्रत्येक  के  दिमाग  में  एक  छलावा  पैदा  कर  दिया  इसमें  हर  एक  को  कुछ  न  कुछ  दिया  गया  है  ।
 वेतन  भोगी  औद्योगिक  श्रमिक  किसान--बड़े  और  छोटे  बच्चे  और  यहां  तक  कि  बीमारों  को
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 भी
 नहीं  छोड़ा

 उन्होंने  छलाव  पैदा  किय

 शताब्दी  के  भयंकरतम  सूखे  का  कोई  असर  ही  न  पड़ा  हो  ।  उन्होंने  देश  की  किसी

 बड़ी  आथिक  समस्या  को  हाथ  तक  नहीं  लगाया  |  उदाहरण  के  लिए  मुद्रा  स्क्रीति  को  ही  लें  ।  यह्‌

 सुझाव  दिया  गया  हालांकि  उन्होंने  नहीं  कहा  किन्तु  वित्त  मंत्नालय  के  प्रवक्‍ता  ने  कहा  है  कि  इस
 बजट  का  मुद्रा  स्फ  तति  पर  बहुत  कम  प्रमाव  इससे  पहल  के  मारो  घाटे  को  वित्त  ब्यवस्था

 वाले  दो  बजटों  तथा  इस  वर्ष  के  बजट  से  भी  वर्ष  के  दौरान  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  में  बज़ट  घाटा
 काफी  तो  भी  वह  कहते  हैं  कि  इसका  मलयों  पर  कोई  असर  नहीं  ।  वास्तव  मूल्य
 पर  निश्चित  रूप  से  प्रमाव  पड़ेगा  ।  उन  पर  पहल  ही  असर  पडा  केवल  थोक  मल्य  सूचकांक  पर
 ही  ध्यान  देकर  यह  भावना  पंदा  की  गई  है  कि  उपभोक्‍ता  मल्य  थोडे  से  ही  प्रमावित  हए  हैं  ।  दर्माग्य 5
 से  ऐसी  बात  नहीं  यह  सच  है  कि  मूल्यों  में  वास्तव  में  जितनी  वृद्धि  हुई  है  उससे  «

 हुई  होती  ।  फिर  उपभोक्‍ता  मूल्य  सूचकांक  में  काफी  वद्धि  हुई  है
 और  इससे  आम  आदमी  को

 काफी  कठिनाई  होगी  ।

 ओर  भी  बहुत  सी  बड़ी  समस्याएं  हैं  जिनवत  जिक्र  तक  नहीं  किया  गया  है---बेरोजगारी  की
 समस्या  ।  पहले

 मैं  रियायतों  के  बारे  में  बात  व  ने  पहले  उल्लेख  किया  है  !  रियायतों

 की  यह  लम्बी
 सूची  7  बकि  करों  का  जो  बोभ  डाला  गया

 है  वह  1265  करोड़  रुपए
 अतिरिक्त

 अतिरिक्त  पक  500  करोड़ रुपए  से
 600  करोड़  रुपए के  बीच  किन्तु  बजट  से  थोड़ा  समय  पहले  ही  प्रशासित  मूल्यों  द्वारा  तथा  डाक
 टेरिफ  तथा  रेल

 भाड़े  और  €  था  विभिन्‍न  प्रभारों  में  की  गई  वृद्धि  का  कोई  जिक्र  तक  नहीं
 किया  गया  है  ।

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  आपने  भी  अपने  समय  में  ऐसा  किया

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  हम  इस  बजट  की  बात  कर  रहे  हैं  !  मैं  आपको  अन्य  चीजों  के  बारे
 में  भी  बताऊंगा  ।  ऐसा  कमा  मी  नहीं  किया  गया  था  ।

 श्रो  राम  प्यारे  पनिका  :  आपने  कोयले  के  मूल्य  में  55  प्रतिशत  वृद्धि
 की  थी  जबकि  हमारी

 सरकार  ने  केवल  16  प्रतिशत  ही  वृद्धि  की

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  जो  भी  मेरे  सामने  बंठे  मित्रों  को  थोड़े  समय  के  जनता  काल  से
 कुछ  एलर्जी  मैं  उन्हें  बताता  हूं  कि  श्री  मगत  ने  यह  दर्शाने  का  प्रंयत्त  किया  कि  उस  अवधि  के
 दौरान  अधिकतम  मूल्य  बढ़े  किन्तु  उन्होंने  यह  स्वीकार  किया  कि  यह  1979-80  में  हुआ  ै  उन्हें  यह
 स्वीकार  करना  पशा  कि  1977-78  और  1978-79  में  वास्तव  में  कोई  मूल्य  वृद्धि  नहीं  इसके
 पश्चात  1979-80  में  जनता  सरकार  नहीं  यह  वह  सरकार  थी  जो  3  सहायता से  सत्ता
 में  आयी  ।  इसके  अलावा  1979-80  में  इसलिए  मी  काफी  मूल्य  बढ़े  क्योंकि  उस  वर्ष  सूखा  पड़ा

 इस  वास्तविकता  क  नहीं  किया  इसके  अलावा  पेट्रोल  के  मामले  में  हमें  दूसरी
 बार  धक्का  लगा  ।  यह  सभी  बातें  बताई  जानी  श्री  ।  मैं  इन  सब  बातों  में  नहीं  जाना  चाहता
 क्योंकि  मेरे  विचार  से  यह  सब  वातें  इस  बजट  से  ताल्लुक  नहीं  रखती  !  जैसा  कि  मैं  बता  रहा  था
 इस  बजट  द्वारा  आम  आदमी  कर  दाताओं  पर  तथा  उपभोक्ताओं  पर  लगमग  3000  करोड़
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 *
 रुपए  का  बोझ  डाला  गया  हमें  इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  अब  यह
 दिखाने के  लिए  कि  इस  र  को  लोगों  का  रूयाल  है  आप  उनका  घ्यान  दी  गई  रियायतों  की
 ओर  आकर्षित  कर  रहे  कुछ  सुविच  स्वागत  योग्य  नई  योजताएं  मी  आरम्म  की  गई  हैं  ।
 उनका  थोड़ा  और  खुलासा  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 उदाहरण  के  लिए  कूटीर  ज्योति  बड़ी  अच्छी  योजना  प्रतीत  होती  किन्तु  इसे  चालू  करने के  लिए  दि  नह  कही  ञ  वश्यकता  होगी  पह्ठ  कह  दी  जाएगी  ०  नस
 दा

 गए  किन  बातों  को  आवश्यकता  धोगी  ।  यह  कहां  दी  जाएगी  ?  इसके  लिए  आपके  पास  विद्युत होनी  चाहिए  ।  कई  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  ग्रामीण  इलाकों  में  शतਂ  प्रतिशत  बिजली  पहुंच  चुकी  इन
 राज्यों  में  कुटीर  ज्योति  की  आवश्यकता  नहीं  इसकी  जरूरत-उन  राज्यों  में  है  जहां  के  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  आवश्यक  सीमा  तक  विद्युतीक  रण  नहीं  हुआ  यदि  ऐसा  है  तो  इसके  लिए  ब्रिजली
 कहां  से  आएगी  ।  यह  एक  अच्छी  बात  है  कि  आप  प्रत्येक  कुटीर  प्रत्येक  घर  में  एक  बल्ब  उपलब्ध
 कराएंगे  !  यह  एक  अच्छा  विचार  है|  किन्तु  यह  अल्प  अवधि  के  मीतर  ज्यवहारिक  नहीं  है  ।

 आप  जलघारा  को  इसकी  भी  वही  रिथिति  यह  एक  बहुत  अच्छी  योजना  है  और
 किसानों  के  लिए

 बहुत  उपयोगी  सिद्ध  होगी  ।  किन्तु  किन  किसानों  के  लिए
 ?

 इस  देश  में  बहुसंख्या
 लघु  किसानों  की  है  जिन्हें  3  या  4  वर्ष  के  सूखे  के  पश्चात  सहायता  की  जरूरत  उन्हें  इस
 योजना  से  कोई  लाभ  नहीं  होने  वाला  ।  किन्तु  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  बात  भी  स्वीकार  करता  हूं
 कि  यह  ऐसी  योजनाएं  यह  जब  भी  लागू  होगी  इनसे  लाभ  होगा  बशर्ते  इन्हें  कार्यान्वित  करने

 इस  देश  में  इस  समय  बहुतਂ  से  औद्योगिक  रूप  से  रुग्न  एकक  इगकी  संख्या  100,000  से
 भी  अधिक  है  ।  औद्योगिक  रूप  से  रुग्न  यूनिर्टा  को  सहायता  क  रने  की  सरकार  की  योजना  है  तब
 ऐसे  यूनिटों  की  संख्या  बढ़ती  क्‍यों  जा  रही  यह  एक  ऐसी  बात  है  जिसकी  उन्हें

 छानबीन  करनी
 चाहिए  थी  ।  यदि  उन्होंने  इसकी  छानबीन  की  होदी  तो  उन्हें  एठा  चलता  कि  जो  तंत्र  उन्होंने

 नहीं  कर  रहा  जितनी  कुशलता  से  करना  जब  भी  कोई  ओऔद्योगिक  एक्क  रुग्ण  पड़ता  है
 तो  पहली  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  उसे  जल्द  से  जल्द  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जो
 उसे  देने  का  वायदा  छया  गया  है  ।  ऐसा  तहीं  होदा  जिसके  ५रिणामस्वरूप  जो  एकक  रुग्णता की
 प्रारम्मिक  अवस्था  में  होते  हैं  वारठव  में  रुण्ण  हो  जाते  हैं  ।  फिर  भी  यदि  सहायता  समय  पर  नहीं
 दी  जाती  तो  ये  उद्योग  बंद  हो  जाते  आप  देखेंगे  कि  वास्तव  में  रग्ण  औद्योगिक  इकाइयों  की
 संख्या  में  लगातार  वृद्धि  का  एक  मुख्य  कारण  यह  भी  है  ।  मुर्भे  आशा  थी  कि  वित्त  मंत्री  इस  ओर

 कुछ  ध्याव  देंगे  संभ  ना  उन्होंने  इस  ओर  ध्यान  दिया  लेकिन  अपने  बजट  मे  उन्होंने  इसका  कोई
 जिक्र  नहीं  किया  है

 उन्होंने  सरकारी  व्यय  में  अत्यधिक  वृद्धि  का  कोई  जिक्र  बयों  नहीं  किया  है  ?  यह  एक  प्रमुख
 समस्या  है  ।  विशेष  रूप  से  गैर-विकास  व्यय  में  वृद्धि  हो  रही  वे  क्योंकि

 ब्याज  की  दरें  बढ़  रही  हैं  ।  ब्याज  प्रमार  बयों  बढ़  रहे  हैं  ? बयोंकि  राजस्व  घाटा  अधिक  है  ।  राजस्व
 घांटा  राजस्व  आय  से  बहुत  अधिक  है  और  900  करोड़  रुपये  स ेअधिक  आपको  ऋण  लेना
 पड़ेता  है  ।  राज-सहायदा  दी  जाती  है  ।  क्‍या  आप  इस  राज  सहायता  को  कम  कर  सकते  हैं  ?  जिन
 कॉर्यों  क ेलिए  राज  सहाटता  दी  जाटी  है  उन्हें  कम  करना  कठिन  रक्षा  व्यय  में  भी  ऐसा  ही
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 श्री  एच०  एम०
 है

 है  ।  ये  ऐसे  व्यय  हैं  जिन  पर  कुल
 बजट शरजस्थ  व्यय  का

 बड़ा  भाग  खर्च  होता  इन  बातों की
 ओर  भी  कुछ  ध्यान  देना

 होगा  ।  इस
 बातष्का  कोई  जिक्र नही  किया  गया है  कि  इस  अन्तर  को  पूरा

 कंसे  किया  जाएगा  ।  वया  आप  ऋण  लेना  जारी  रखेंगे  ?  ऋण  का  अर्थ  है  बढ़ता  हुआ  ब्याज  प्रभार
 और  बढ़ता  हुआ  ब्याज  प्रभार  का  बोझ  बहुत  पड़  रहा  मेरे  विचार  से  यह  केन्द्र  सरकार  के
 विकास  व्यय  का  30  प्रतिशत  तक  है  ।  यह  आंतरिक  ऋण  तथा  विदेशों  से  लिए

 गए  ऋण  दोनों  का
 75  से  76  प्रतिशत  है  ।

 यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  समस्‍या  है  जिसका  सामना  देश  को  करना  पड़
 रहा  है  और  कम  से  कम  इस  सभा  के  यह  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  कि  हमारी  सरकार  इस
 समस्‍या  का  समाघान  किस  तरह  से  करना  चाहती  है  ।

 मैं  कुछ  अन्य  मामलों  का  भी  जिक्र  करूगा  |  सरफा र  के  लिये  यह  दाश  करना  जरूरी  क्‍यों  है
 कि  कृषि  पर  परिव्यय  में  40  प्रतिशत  वृद्धि  को  गई  बजट  में  ऐसे  आंकड़े  नहीं  दिए  गए  हैं
 जिससे  इस  मुद्दे  को  स्पष्ट  किया  गया  वास्तव  में  कृषि  के  लिए  किया  गया  योजना  आबंटन
 पिछले वर्ष  से  कम  हीं  यदि  आप  सिचाई  को  भी  इसमें  ज्ञामिल  कर  लें  तब  भी  इसमें 40
 प्रतिशत  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  दित्त  मंत्री  इस  मुद्दे  को  उस  समय  स्पष्ट  करेंगे  जबकि
 वह  वाद-विवाद  का  उत्तर  देंगे  ।

 वित्त  मंत्री  तथा  वाणिज्य  मत्री  नारायण  दत्त  :  मैं  सहकारिता  और
 जल  संसाधन  विभाग  के  अन्तगंत  दिए  गए  बजट  सारांश  के  पृष्ठ  ।4  और

 15
 में  पहले  ही  इस  बारे

 में  स्पष्ट  कर  चुका  दं  आप  उन  आंकड़ों  पर  नजर  डाले  तो  स्पष्ट  हो
 जाएगा

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मैंने  इन्हें  देखा  यह  स्पष्ट  नहीं  है
 ।  यदि  ऐसा  तो  मैं  इसे

 क्स्तार  में  पढ़  गा
 और  मुर्के  उसे  स्वीकार  करने  में  खुशी  मेरी  ऐसी  कोई  इच्छा  नहीं  है  कि

 इस  में  मेरी  बात  सही  साबित  की  जानी  चाहिए  ।  कुछ  अन्य  बातें  हैं  जिनका  स्पष्टीकरण
 यदि  मंत्री  महोदय  करें  तो  मुझे  बहुत  खुशी  क्योंकि  उनका  कहना  है  कि  मानो  सरकार
 विश्वास  मंग  वर  रही  है  ।  उदाहरण  के  दिए  सरकार  ने  जनता  से  दांड  और  ऋणपत्नों  के  लिए
 अंशदान  मांगा  जिसमें  उन्होंने  सम्पत्ति  कर  में  पूरो  छूट  देने  का  वायदा  किया  था  ।  अब  यह
 प्रस्ताव  गया  है  इसको  सीमा  5  लाख  रखी  जाए  ।  वास्तव  में  व॒ुछ  प्रस्तावों  जो  अभी  भी
 सम्पत्ति  कर  में  यह  विशेष  छट  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  जिस  आधार  पर  अंशदान  मांगा  गया
 था  उसमें  संशोधन  नहीं  किए  जाने  चाहिए  थे  ।  इसी  तरह  कुछ  और  प-्वितंन  किए  गए  लोगों से
 दीर्धावधि  वित्तीय  नीति  का  वायदा  किया  गया  आपने  कहा  था  कि  आप  दीर्घावधि  वित्तीय  नीति

 की  ओर  जा  रहे  लेकिन  आप  ऐसा  किस  तरह  करेंगे  ?  जब  आपने  सम्पदा  छुल्क  समाप्त  करने
 का  निर्णय  लिया  आपने  लोगों  को  बताया  था  कि  इसे  शुरू  नहीं  किया  ज  एगा  किन्तु  आपने
 अब  इस  दूसरे  रूप  में  पेश  विया  लेकिन  वास्तव  में  इसमें  न्‍्यनाधिक  रूप  से  कर  की  वही  वसूली
 है  जिसको  अपेक्षा  आपने  सरकार  से  की  थी  जो  कि  10  करोड़  के  करोव  है  ।  आप  इसे  विरासत  में
 मिली  सम्पत्ति  कर  का  हस्तातंरण  मानते  हैं  ।  तीन  वर्षो  में  ही  सरकार  ने  अपनी  नीति  और  अपना
 रवेया  बदल  दिया  है  ।  वया  यह  आपकी  दीर्घावधि  वित्तीय  नीति  के  वायदे  के  अनुरूप  है  ?

 जहाँ  तक  उत्पाद-शुल्क  का  सम्बन्ध  आपने  वायदा  किया  था  कि  आप  दरों  में  विविवता  को
 खत्म  करने  और  एक  समान-दर  बनाने  की  ओर  अग्रसर  ऐसा  लगता  है  कि  आपने  इसे
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 कभावी  बनाने  का  विचार  त्याग  दिया  है  क्योंकि  निःश्चत  रूप  से  आपने  दीघविधि  वित्तीय  नीति  के
 कस्तावों  में  अपने  वायदे  को  प्रा  नहीं  किया  है  ।
 हि  हे

 इसी  तरह
 सूखे

 से  निपटने  के  लिए  कुछ  ही
 माह  पूर्व  अविभार  लगाया  गया  आपने  तब

 ख्रायदा  किया  था  कि  यह  केवल  सूखे  की  अवधि  तक  के  लिए  लगाया  गया  है  और  आपने  इस  अवधि

 को  बढ़ा  दिया  है  और  अब  भी  अधिभार  जारी  आपने  इसका  कारण  यह  बताया  है  कि  आप

 अपनी  सरकार  अस्थिर  करना  नहीं  चाहते  ।  कर  आ.द  में  स्थिरता  बनानी  होगी  ।  लेकिन  इस
 सेसम्बन्ध  में  तथा  अन्य  कुछ  मामलों  में  जो  कुछ  भी  किया  गया  है  वह  उसके  अनुरूप  नहीं  लगता  ।
 जसरकार  को  ऐसे  काम  नंहीं  करने  चाहिएं  जिससे  उसे  अपने  ही  शब्दों  से  मुकरना  पड़े  ।  मेरे  विचार
 से  वह  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  वायदों  को  तोड़ना  है  ।  *

 मेरे  विचार  से  सरकार  को  स्पष्टवादी  होना  सरकार  से  और  स्पष्टवादिता  की
 अपेक्षा  की  जाती  इन  सभी  मःमलों  में  उसे  पूरे  सदन  को  विश्वास  में  लेना  चाहिए

 i  जहाँ  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  का  सम्बन्ध  आर्थिक  सर्वेक्ष  12  प्रतिशत  लाभ  होने ण्में

 की  बात  कही  गई  है  और  तथ्य  यह  है  कि  यदद  तेल  क्षेत्र  को  निकाल  दिया  जाए  तो  सरकारी  क्ष्षेत्र
 1  - ~  ~

 ही शेष  उद्यमों  द्वारा  अजित  लाभ  या  तो  नाममात्र  होगा  या  फिर  होगा  ही  नहीं  ।

 श्री  मुरली  देव  ।  :  बिलकुल  तो  किन्तु  यह  बहुत

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  फिर  आप  ।2  प्रतिशत  क्यों  बताते  हैं

 |  अन्य  कई  बातों  के  सम्बन्ध  में  भी  वित्त  मंत्री  की  अच्छी  मंशा  कुछ  भी  मेरा  उनसे  अनुरोध

 है  कि  वह  किसी  ए  -
 गर

 नी  संगठन
 थे

 स्थापना  व.रने  पर  विचार  र
 ह

 ि  |ससे  यह  सुनिश्चित
 हो  सके  कि  अपेक्षित  उद्देश्यों  को  पूरा  किया  जाएगा  ,  ज॑ंसा  मैने  €ग्ण  औद्योगिक  इकाइयों  का

 उदाहरण  दिया  है  ।  ह

 |  यदि  आपका  यह  विचार  है  कि  कृषि  क्षेत्र  को  उन  विभिन्‍न  योजनाओं  से  वास्तव  में  लाभ

 चाहिए  जिनको  आप  इस  बजट  में  लाये  हैं  और  उसका  लाम  लघु  किसानों  और

 सीमांत  किसानों  को  मिले  तो  मैं  आपको  यह  सुझाव  दूंगा  कि  आप  एक  विशेष  संगठन  बनाएं  जो  यह
 देखे  कि  वास्तव  में  ऐसा  होता  है  ।  अब  तक  आपको  यह  पता  होना  चाहिए  था  कि  आपकी  बहुत  सी

 गरीबी  योजनाओं  से  जिनके  माध्यम  से  काफी  बड़ी  घनराशि  का  वितरण  किया  जा  रहा

 वास्तव  में  उन  लोगों  को  लाम  नहीं  मिल  रहा  जिन्हें  मिलना  चाहिए  अतः  मुझे  आशा  है
 कि  सरकार  हमें  बताएगी  कि  वह  इसके  लिए  क्‍या  करना  चाहती  है  कि  विशेषरूप  से  ग्रामीण  क्षेत्र

 के  किसानों  की  सहायता  के  लिए  जो  कुछ  आवश्यक  वह  किया  सरकार  इस  बारे  में
 स्पष्ट  रूप  से  वताएगी  कि  मद्रास्फीति  को  नियंत्रण  में  लाने  के  लिए  उसका  क्‍या  कदम  उठाने  का

 है  औ  उद्योग  पंजी  ब्राजार  य  शुरू  १  अर  भगतान  की  स्थिति  का  संतुलित

 बनाने  के  लिए  वह  क्‍या  करना  चाहती
 1  8

 मु
 ओर  राम  प्यारे  पनिका  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  माननीय  वित्त

 जी  को  बहुत-बहुत  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  इस  बार  उन्होंने  जो  बजट  प्रस्तुत  किया
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 राम  प्यारे

 उसमें  समाज  के  हर  कमजोर  वर्ग  का  रूष्क्  रखा  गया  किसानों  की  दुख  तकलीफों  को

 कर  और  गाँवों  के  दूरदराज  इलाकों  में  रहने  वाले  आदिवासी  और  रूरत  आ्टिसन  आदि
 सभी  की  समस्याओं  को  हल  करने  और  उन्हें  राहत  प्रदान  करने  का  प्रयास  किया  गया  शायद

 ही  कोई  ऐसा  वर्ग  जिसकी  तकलीफों  को  समभते  उसे  राहत  श्रदान  किए  जाने  को  व्यवस्था

 इस  बजट  में  न  की  गयी  हो  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  समी  की  कठिनाइयों  पर  पेनी  दृष्टि  रखकर
 वतंमान  बजट  प्रस्तुत  क्या  इतना  ही  पिछले  सालों  को  अर्थ-व्यवस्था  स्थिति  को  भी
 ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  इसके  लिए  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  बधाई  के  पात्र  हैं

 अब  मैं  अपोजीशन  में  बंठ  हुए  साथियों  के  बारे  में  क्या  बल्कि  हिन्टुस्तान  के  इस
 देश  की  जनता  को  धन्यवाद  देता  हूं  जो  कल  15  मार्च  को  इनके  कुचक्र  में  नहीं  वरना  इन्होंने
 तो  देश को  पतन  के  रास्ते  पर  ले  जाने  का  निश्चय  व.र  लिया  उत्पादन  ठप्प  करने  की  योजना
 बनायी  थी  परन  देश  को  जनता  ने  इनको  दुत्कार  दिया  ।  इनकी  कोई  योजना  सफल  न  हो  सकी
 अब  ऐसा  लगता  है  कि  ये  कई  वर्षों  तक  बन्द  कराने  का  साहस  न  कर  पायें  ।  बन्द  का  परिणाम  हम
 सब  के  सामने  है  |  हमारे  यहां  एक  कहावत  है  कि  बिल्ली  खम्बा  नोचे  वह  कल  पूरी
 तरह  चरितार्थ

 हो  गयी  जब  तमाम  अपोजीशन  के  लोगों  ने  सदन  में  आकर  चेयर  को  अपमानित
 करने  का  प्रयास  क्या  ।  चेयर  को  अपमानित  करने  का  मतलब  सदन  को  अपमानित  क  रना  और
 सदन  को  अपमानित  करने  का  मतलब  होता  है  इस  देश  की  महान  जनता  को  अपमानित

 इन्होंने  इस  सदन  की  महान  परम्पराओं  को  परवाह  नहीं  की  ।  सिर्फ  गलत  नीतियों  और  गलत
 मों  का  सहारा  लेकर  आगे  बढ़ना  ही  इनका  उद्देश्य  प्रतीत  होता  इनकी  बातों  से  ऐसा  लगता

 है  कि  शायद  इन्होंने  बजट  साहित्य  व  पढ़ने  बगी  भी  कोशिश  नहीं  की  ।  मैने  यहां  सी  पी०एम०  के
 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  सना  और  विरोधी  दल  के  नेता  श्री  सी०  माघव  रे  को  भी  सुना  ।
 अभी-अमी  भूतपूर्व  वित्त  म॑ः  श्री  पटेल  साहब  का  भाषण  भी  सुना  ।  इन  ठीनों  को  सुनते  के  बाद
 हमें  ज॑ंसी  निराशा  हुई  वंसी  शायद  नहीं  हो  संकतो  थी  ।  आपने  उस  दिन  पौने दो  घंटे  बजट
 भाषण  जैसे  एक  के  बाद  एक  आपने  तो  इन  विरोधियों  की  शकक्‍लें  नीचे  गिरती  जाती

 ये  निराश  भ्रौर  हताश  होवःर  चले  गये  ।  जब  अखबार  वा  ने  इनसे  प्र  ह्क्रिया  जानी  तो
 इन्होंने  केवल

 यह  कह
 दिया  कि  चुनावी  बजट  इस  बजट  में  इनको  कोई  दिशा  और

 मैं  5  बातों  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  हूं  ।  पटेल  साहब  चले  गए  मैं  उनको  याद  दिलाना
 चाहता  हूं  से  यहां

 के  बीच
 क

 |  बात  ।  देश  याद  करेगा  कि  उस  समय  कुछ  हिस्सों  में  ही  सूखा
 था  और  इस  साल  शताब्दी  का  सबसे  बड़ा  सूखा  है  लेकिन  इनका  इग्फ्लेशन  आकर  परसैंट  चला  गया

 इनको  इकनामी  की  व्यवस्था  आप  देखें  ।  यही  प्रोडक्शन  का  जहां  तक  प्रश्न  दोनों  को
 तुलनात्यक  मैं  बताना  चाहता  उस  समय  एग्रीव.ल्चर  का  प्रोडक्शन  जनता  प्रतिशत  नीचे  चला  गया
 था  और  इंडस्ट्रियल  प्रोडक्शन  परम्पराओं  परसैंट  ।  इस  कठिनाई  के  बावजूद  हमारी  सकल  राष्ट्रीय  इनंकम

 '

 बढ़ी  है जब  कि  उस  समय  4.7  परसैंट  नीचे  चली  गई  थी  ।  इंडस्ट्रियल  चला  *
 गया  लेकिन  उसकी  तुलना  में  इस  बार  शताब्दी  का  सबसे  बड़ा  सूखा  सूखा  ही  नहीं  बल्कि
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 |  पाप  के  मे  गबभर

 क्षेत्रों  मे ंमयंकर  बाढ़
 की  विभीषिका  हुई  है  लेकिन  इस  सब  के

 बावजूद  35  मीट्रौलाजीकल
 सब-डिवीजन  हमारा  प्रभावित  हुआ  आप  हमारा  रिजल्ट  कृषि  उत्पादन  में  हम  7  और  8

 हैं  मिलियन  ट्नुँसे
 कर  गेलेकिन  पल  ओडक्शन  16  परसेंट  पिछले  महीनों  में  बढ़ा  ह ैऔर

 #  आज  ओसत  10.2  हो  रहा  यही  कोर  .  सैंक्टर  की  इंडस्ट्री  के  बारे  में  मैं  बताना  चाहता
 $  जिसे  आप  डिस्टर्व  करना  चाहते  आप  कोयले  के  उत्पादन  को  बन्द  कर  रहे  बिजली  और  थर्मल
 £  पावर  स्टेशन  दो  बन्द  कर  रहे  हैं  और  सारी  अर्थ-व्यवस्था  को  आप  चरमराना  चाहते  लेकिन
 £  जर्जरित  अथ्थ॑ं-व्यवस्था  हमने  पटेल  साहब  से  ली  थी  आज  आप  देखें  कि  कोल  सँटर  में  उत्पादन ः

 2  परसेंट  और  तिजली  के  उत्पादन  को  थोड़े  ही  दिनों  में  हमने  50  हजार  कर  दिया
 आपने  जो  छोड़ा  था  वह  21  परसेंट  था  और  हमने  प्रयास  कर  के  उसे  55  परसैंट  पर  ला  दिया

 |  यह  मौरव  को  बात  नहीं  है  ”.  यह  दिशा  आपको  दिखाई  नहीं  देती  है

 यही  इस्पात  का  उत्पादन  हमने  84  मिलियन  टन  कर  दिया  ।  चाहे  लोहा  सीमेंट
 बिजली  कोयला  हो  और  जो  इन्फ्रास्ट्क्चर  हमारी  कोर  इंडस्ट्री  का  सब  को  हमने  बढ़ाया

 है  ।  नदीजा  यह  हुआ  है  कि  आज  एक  संरचना  देश  में  बन  चुकी  है  और  हम  आगे  बढ़ते  जा  रहे  हैं

 माननीय  मंत्री  जी  ने  जिन  कठिन  परि.,स्थतियों  में  अपना  बजट  प्रस्तुत  किया  उसके  बारे
 हीं  व  ब.लक  सारे  अखबारों  ने  अपनी  प्रतिक्रिया  बताई  है  और  चेम्बर  आफ

 कामसं  के  प्रेजीडंट  ने  मी  कहा  है  कि  यह  ग्रोथ  औरिएन्टेटड  बजंट  है  ।  आपने  जिस  प्रकार  की
 व्यवस्था  इसमें  को  चाहे  किसान  को  सुविधा  देने  की  बात  इन्ट्रेस्ट  में  आंपने  . उनको  ढाई
 परसैंट  की  छुट  दी  10  परसेंट  पर  उनको  पंसा  मिलने  जा  रहा  है  ।

 इसके  साथ  जलघारा  ज॑ंसी  स्कीमें  लाकर  एक  क्रांतिकारी  कदम  आपने  उठाया  है  ।  इन  सब  के
 कारण  निश्चिततौर  पर  जो  हमारा  लक्ष्य  है  175  का  है  वह  तो  नहीं  लेकिन  जो  इस  साल  160  का
 है  वह  पूरा  करेंगे

 ।  हम  बड़े-बड़े  डेम  और  बड़ी-बड़ी  परियोजनाओं  से  हटकर  हिन्दुस्तान  की  वर्तमान
 परिस्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माइक्रोलंवल  योजना  पर  हम  पहुंचे  हैं  । यह  आपकी  देन  है
 आपने  कपड़ा  और  मकान  व  रोजगार  के  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रखकर  यह  बजट  प्रस्तुत
 किया  है  ।  मैं  उसकी  प्रशंसा  फरता  हूं  ।  देश  का  जन-जन  भी  उसकी  प्रशंसा  करता  है  ।  यहां  तक  कि
 देश  के

 अर्थशास्त्री  भी  उसकी  बहुत  प्रशंसा  करते  हैं  ।  मालूम  क्यों  हमारे  विरोधी  भाइयों  को
 कुछ  दिखायी  नहों  देता  सी०पी०एम०  के  एक  नेता  ते  यह  कहा  कि  इसमें  कोई  नई  दिशा  नहीं
 है  और  न  ही  कोई  नई  बात  है  ।  मैं  अपने  वित्त  मंत्री  और  प्रधान  मंत्री  जी  इतना  सुन्दर
 बजट  पेश  करने  के  लिये  बघाई  देता  हूं  ।

 हमारे  विरोबी  भाई  इनफ्लेशन  की  भी  बहुत  बातें  करते  हैंਂ  अगर  वह  हमारी  राष्ट्रीय
 आय को  देखें  तो  उन्हें  सव  मालूम  हो  जायेगा  ।  हम  अपनी  बहुत  सी  पंचवर्षीय  योजना  के  द्वारा
 देश  को  प्रगति  के  मार्ग  पर  ले  गये  अगर  हमारे  विरोधी  भाई  इनफ्लेशन  की  घनराशि  को  देखें
 तो  उन्हें  सब  मालूम  हो  जायेगा  ।  हमने  तो  इसको  काफी  हद  तक  कंट्रोल  किया  डंफीसिट
 फाइनांसिंग  की  भी  ये  बांतें  करते  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  आंकड़े  देकर  उन्हें  बताना  चाहता
 हैं  ।  1984-85  में  कुल  8.14  परसेंट  डंफीसिट  1985-86  में  9.70  1986-87  में  9.79

 -  परसेंट  डेफीसिट  था  और  इस  वर्ष  अभूतपूर्व  सूखा  ओर  अन्य  कठिनाइयों  के  बावजूद  भी
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 10.17  परसेंट  डेफिसिट  हमने  दूसरेक्षंसाघनों  के  माध्यम  से  इस  कमी  की  पूर्ति  की  इस
 प्रकार  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  यह  घाटा  बहुत  मग्मूली  है  ।  दुनिया  के  जितने  भी  अशथंशास्त्री

 बह  परसेंट  को  ज्यादा
 नहीं  मानते  हैं  ।  हमारे  विरोधी  भाई  जनता  के  दिमाग  में  गलतफहमी

 डाल  कर  उन्हें  मयभीत  कर  रहे  वह  जनता  को  यह  भी  कह  रहे  हैं  हमारी  सरकार  महंगाई
 बढ़ाना  चाहती  मैं  अपने  प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  जी  को  इस  वात  के  लिये  बघाई  देना

 चाहता  हूं  कि  उन्होंने  जनता  के  साथ  जो  वायदे  किये  उनको  उन्होंने  पूरा  किया  मुझे  पूरा
 विश्वास  है  कि

 जो  कदम  हमारे  थवत्त  मंत्री  जी  ने  उठाये  हैं  और  आगे  उठाना  चाहते  हैं  उससे

 ड्  ्फ्लेशन  बहत  ज्यादा  नहों  बढ़ेगा  ।  इसी  के  साथ  जो  हमारे  सामने  महंगाई  की  समस्या  है  वह
 भी  और  अधिक  नहींਂ  बढ़  पायेगी  ।  मैं  तो  यहो  कहूंगा  कि

 जो  बजट  पेश  किया  नया  है  वह  बहुत
 सोच-समभ  कर  पेश  किया  गया  है  ।

 हमारे  सी०  पी०  एम०  के  नेता  बोल  रहे  थे  कि  पिछले  40  वर्षों  से  जब  से  कांग्रेस  सरकार
 ने  बजट  बनाना  झरू  क्या  घाटे  दा  ही  बजट  बनाया  मैं  इनकी  इस  बात  से  बिल्कुल
 सहमत  नही  हूं  ।  उनका  काम  केवल  विरोध  करना  ही  हमारे  सी०  पी०  एम०  के  माई  जब  भी
 कोई  भाषण  देते  हैं  तो  वही  पुराना  रटा-रटाया  भाषण  कर  देते  हैं  अभी  पिछले  शुक्रवार  को
 सोमनाथ  जी  किसी  संवि  संशोघन  बल  १२  भाषण  कर  रहे  थे  तो  उन्होंने  वही  अपना  पुराना
 रटा-रटाया  भाषण  दे  दिया  ।  वह  किसी  भी  चीज  सोच-विचार  नहीं  करते  हमने  तो

 नई-नई  योजनायें  इस  वजट  में  बनायी  हैं  ।  यह  तो  एक  ग्रोथ  ओरियंटिड  बजट  है  और  गरीबों  का
 बजट  अनुसूचित  जाति  और  जनजातियों  के  लिये  जो  फाइनेंशल  कारपोरेशन  की  बात  कही ज।0ध  कऊकछा
 गई  है  वह  एक  बहुत  अच्छी  चीज  है  ।  इससे  ग्रामीण  इलाकों  का  बहुत  विकास  होगा  ।

 अभी  हमारे  पटेल  जी  भाषण  कर  रहे  थे  और  उन्होंने  कुटीर  ज्योति  के  बारे  में  जिक्र  किया  ।
 इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  जो  आंकड़े  प्रस्तुत  क्यि  वह  सब  गलत  मेरे  ख्याल  में  उनकों  इस
 सम्बन्ध  में  पूरी

 जानकारी  नहीं  है  ।  हमने  ट्राइवल  इलाकों  तक  बिजली  पहुंचा  दी  अब  तो
 गरीबों  के  घर  में  भी  बिजली  पहुंच  गई  आप  आज  भी  गरीबों  की  भोंपड़ियों  में  यह  देख  सकते

 वहां  पर  आपको  बिजली  का  बल्ब  टिमटिमाता  हुआ  मिल  हम  तो  उत्तरोत्तर  प्रगति  के
 मार्ग  की  तरफ  अग्रसर  हो  रहे  हमने  किसानों  की  तरफ  भी  काफी  ध्यान  दिया  हमारे
 माननीय  मंत्री  जी  ने  किसानों  को  प्रोत्साहित  करने  का  काफी  प्रयास  किया  यही  कारण  है  आज

 हमारे  किसान  काफी  उत्साही  हो  गये  उत्साह  जग  क्‍या  इसमें  शक  है  ।

 ध

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पंद्रह  मिनट  बोल  चुके  दूसरे  सदस्य  इंतजार  कर  रहे  आप
 -  दूसरों  को भी  समय  दीजिए  ।

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  अभी  तो  मैंने  मूमिका  शुरू  की  मैं  अब  आपको  कुछ  सुभाव  देना
 चाहता  हूं  ।

 ह
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 यदि  किसानों  को  हमने  उत्साहित  कर  जैसा  कि  हमने  किया  यही  नहीं  हमने  श्रमिकों
 *  को  उत्साहित  किया  है  जो  आज

 इण्डस्ट्रियल  उत्पादन  में  लगे  वह  हम  सभी  साथियों  ने  बार  बार

 कह  मैं  आपके  सुझाव  से  सहमत  मैं  उनको  गिनाना  नहीं  क्‍या  इससे  कृषि  उत्पादन

 नहीं  बढ़ेगा  क्या  जलधारा  कार्यक्रम  गरीब  लोग  पम्प  सैट  नहीं  लगा  माननीय  मन्त्री  जी  ने
 सोचा  कि  जो  लोग  गरीब  जो  पम्प  सैट  नहीं  खरीद  पा  रहे  उनको  जलघारा  से  नाममात्र

 :  किराये  पर  पानी  जाय  अब  इसमें  विरोधियों  को  कौन  सी  कठिनाई  मैं  जानता हूं  कि
 साधारण  जनसानस  आज  कांग्रं  स  सरकार  द्वारा  उपस्थित  बजट  के  कारण  राजीव  जी  के  नेतृत्व  में

 करता  है  ५९िणामस्वरूप  चूंकि  उनका  बन्द  सफ़्ल  नहीं  हुआ  इसलिए  वह  इस  तरह  की  बात्त

 मैं  आपको  कल  क्‍या  कहा  करप्शन  हटाने  के  कहा  था  अनएम्पलायमैण्ट  दूर  -

 करने  के  लिए और
 वहा

 था  प्राइसेज  ऊंचा  करने  के  लिए  ।  ये  लोग  करंप्शन  की  किसकी  बात  करते
 क्या  उन  मुख्य  मंत्रियों  की  बात  करते  हैं  जिनपर  हाईकोर्ट स  ने  प्रइनचिन्ह  लगा  दिया  **के  करंप्शन

 की  **  के  करप्शन  की  बात  और  **  के  करप्शन  की  जो  भाईभतीजावाद  और करप्शन
 के  लिए  हाईकोर्ट  क्रै  शिकंजे  में  आ  गये  और  छुट  नहीं  सकते  और  आज  अपने  आ८को  बचाने  के
 डिफँस  में  अपने  को  रखने  के  लिए  यह  तमाम  लोग  एक  ही  बात  करते  आज  विरोधी  जिस  तरह
 से  हठाश  होकर  गलत  संगठन  करने  जा  रहें  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  आप  कहां  जनता

 कहां  लोकदल  हैं  जो  साम्प्रदायिकता  का  गलत  संगठन  कर  रहे  इनका
 केवल  एक  ही  उद्देश्य  है  कि  इस  सरकार  जो  द्रत  गति  से  देश  को  विकास  को  ओर  बढ़ा  रही
 डीस्टेबलाइज  करने  के  लिए  विरोधियों  का  यह  संगठन  1977  के  पहले  जलता  को  श्र  करके  देश
 क्रो  गर्त  में  पहंचाने  के  बाद  आज  गलत  संगठन  कर  रहा  यही  नहीं  लोकदल  को  देखिये

 ॒_्रसंघ  से  सम्बन्ध  जोड़  रहा  है  जो  साम्प्रदायिक  दल  साम्प्रदा.यकता  और  क्षेत्रीयता
 पह  सारे  तत्व  राष्ट्रीय  एकीकरण  के  रास्ते  में  बाघक  हैं  इनको  आज  विरोधी  पक्ष  हिन्दुस्तान  में
 उठाना  चाहता  है  ।  इनको  किसानों  से  मतलब  इनको  वकरर्स  से  मतलब  यह  कहते  हैं  कि

 पब्लिक  सैक्‍्टर  में  इनको  विश्वास  ५ब्लिक  सक्‍टर  को  हानि  पहुंचाने  के  लिए  इन्होंने  इस  सैक्टर
 में  3  रोज  की  हड़ताल  6  रोज  की  की  ।  इनको  पता  था  कि  इस  समय  हमने  थर्मल  पावर  स्टेशन
 को  इतनी  तेजी  से  चलाया  है  कि  किसी  के  पास  दो  रोज़  का  कोयला  है  और  किसी.के  पास  3  रोज
 का  कोयला  इसलिए  इण्डर  ट्रीज  में  टटताल  करके  इन्होंने  थर्मल  पावर  स्टेशन  को  बन्द  क्रने  की
 साजिश  की  थी  और  ये  कृषि  औद्योगिक  उत्पादन  को  धक्का  देना  चाहते  यह  देश  के  किसानों

 मजदरों  के  और  गरीबों  के  नहीं  हैं  केवल  एक  कुर्सी  का  चक्‍कर  है  और  हमारे  प्रधान  मंत्री
 राजीव  गांधी  ने  आज  क्ृषि  के  क्षेत्र  में  अभी  हैदराबाद  में  जो  विचारधारा  किसानों  को  दी  है"**आज
 किसान  आशा  लगाए  हुए  हैं  लेकिन  ये  लोग  करप्शन  और  मंहयाई  की  बात  करते  अगर  आपको
 करप्शन  दे  ना  हो  तो  आप  वेस्ट  बंगाल  में  देखिए  ।  हम  अपनी  बात  नहो  करते  हैं

 हाईकोर्ट  अपनी

 ग्रोहर  लगा  रह  ठै  |  एक  देहाती  कहावत  है  वह  में  कहना  चाहता  हू  देहात  में  एक  तो

 सूप  होता  है  और  एक  छलनी  होती  सूप  में  एक  ही
 छेद

 होता
 है  तो  अगर  सूप  कोई  बात  करे

 तो  समझ  में  आती  है  परूतु  छलनी  भी  बात  करी  है  जिसमें  हजारों  छेः  होते  हैं  करप्शन
 के  हजारों  हजार  एलिगेशंस  उनका  भाई-भतीजावाद  अगर  देखना  हो  **अपने  लड़के  अपने

 न-नननननननन  ++कार्यवाही वृतान्त में स.म्मलित नहीं  नमन  नमन  न  नन+3झ  मनन  भी  न  यनननन-नीणीक॑नीयगईा---ोकभ-ोभभभभ  १

 ++कार्यवाही  वृतान्त  में  स.म्मलित  नहीं  किया  गया  !
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 भतीजों  अपने  दामाद  को  किस  तरह  लाभ  पहुंचाने  का  काम  करते  हैं  उसको  देखिए  ।
 आज  **  को  देखिए  कि  अपने  दासाद  को  क्‍या  बनाना  चाहते

 द्धि
 नहीं  चाहते  आज  देश  के  सामने  राष्ट्रीय  संकट  देश

 डता  क्ठि  है
 ।  राष्ट्रीय  मुह्ों  घर  सबको  एक  साथ  होना  चाहिए

 अमूतपूर्व  सूखे  की  विपत्त  से  हमारी  सरकार  ने  मेहनत  करके  जनता  को  उबारा  इनको  भी  इसमें
 देना  चाहिए  था

 ।  लेकिन  कोई  स  देने  के  बजाए  छोटे  2  मुद्दों  को  संवेदनशील
 1,  और  भाषावाद  को  उभारकर देश  को

 कमजोर  करन  चाहते  हैं  ।  मैं  आपके  ग्राध्यम  से  माननोय  वि  न्त्नी  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  जो  आपने  इस  बजट  के  माध्यम  से  सकल्प  लिए  विश्वास  है  कि  आपका  इतने  दिनों  का

 आपकी  सहानुभूति  को  भावना  से  आप  उनको

 प्रो  जुझार  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  1988-89
 खासतौर  से  इसलिए  कि  इस  बजट  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने

 तरफ  घिशेष  ध्यान  दिया  करीब  करीब  हर  आदमी  यह  महसूस  करता  है  के
 गांवों  के  विकास  के  ऊपर  हो  हमारे  देश  का  विकास  निर्मर  दरता  है  ।  अगर  गांवों  में  खेती  अच्छी
 होती  प्रोडक्शन  अच्छी  होती  है  तो  इण्डस्ट्रीज  भी  ठीक  तरह  से  चलेंगी  और  सभी  तरह  से  हमारा
 देश  सम्पन्न  होगा  ।  मैं  उनको  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होने  मूल  समस्या  को  समभा  है  और
 उसके  हिसाब  से  गांवों  को  सुद॒ढ़  बनाने  के  लिए  विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं  ।  मैं  वित्त  मंत्री जी  को
 इस  बात  के  लिए  भी  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  आज  का  जो  बजट  है  वह  कुछ  विशेष  परिस्थितियों
 में  बनाया  हुआ  पिछले  तीन-चार  सालों  से  देश  के  अनेक  हिस्सों  में  मंयकर  अकाल  पड़ा  हुआ
 खास  तौर  से  जहां  से  मैं  आया  राजस्थान  वहां  पर  मंयकर  अकाल  की  स्थिति  चली  आ  रही

 है  ।  चार  साल  से  बराबर  अकाल  है  ।  सभी  लोग  यह  महसूस  करते  थे  कि  इतनी  बड़ी  इतने
 बड़ें  डाउट  को  फेस  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  लिए  आवश्यक  होगा  कि  किसीं  तरह  के  कोई

 |
 लगाएंगे  जिससे  मौजूदा  कैलेमिटी  पर  टाइड-ओवर  करने  की  कोशिश  की  जाए  लेकिन

 ऐसी  विशेष  परिस्थितियों  के  बावजूद  आपने  गांव  के  डेवलपमेन्ट  का  बजट  यहां  पर  पेश  किया  जोकि

 वास्तव  में  स्वागत-योग्य  है  ।  इसके  लिए  भी  मैं  आपको  बधाई  देता  हूं  ।

 अब  मैं  यहां  पर  कुछ  गांवों  की  कुछ  समस्याओं  का  जिक्र  करु  गा  ।  सबसे  पहले
 चाहता  हूं  कि  आए  इस  बात  को  महसूस  करें  कि  गांवों  की  मल  समस्याओं  को  साहः
 क्या  प्रबंध  किए  गए  हैं  ।  जहां  तक  मेरा  अनुमान  मूल  समस्या  पापुलेशन  की  है  ।  जिस  तेजी  से
 गांवों  में  पापुलेशन  बढ़  रही  है  इस  देश  उसको  रोका  जाए  उसमें  सर्टेन  सेक्टर्स  जो  हैं  अबंन

 एरियाज  के  एजूकेटेड  क्लास  उनमें  पापलेशन  करोब-ब-रीब  कन्टोल  हो
 है  लेकिन  बँकवर्ड

 एरियाज  में  रूरल  एरियाज  में  आपके  प्रयासों  के  ८  थे  ले

 हैं  ।  आप के  प्रयास  के  बावजूद  अमी  वह  कन्ट्रोल  महीं  हो  पाया  है  ।  इसलिए  आप  को  इस  बात  पर  जो
 भागे  जा  कर  सारे  हिन्दुस्तान  बी  एकोनोमी  को  डेमेज  करने  व  रिस्थिति  उस  पर  विशेषतौर

 ्६छएाटठहहफछऋ+आा«ामाााा:ा<या८'ः':य८;)उात  फ  क्षाानफएक  एफअकऑफ$फकसजसकफकक  बॉआसफ४:फकफफडइबफफसनसजसस  न  लज्ज  न  नो  न  नन---------न-ननननननननन--नमन++  3333०,
 ++कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 से  ध्यान  देना  मैं  इस  पर  ज्यादा  नहीं  कहूंगा  लेकिन  इतना  जरूर  निवेदन  कर ूगा  कि  आप
 प्रलोभन  देते  पंसा  भी  देते  हैं  और  दूसरे  इन्सेंटिव  भी  देते  हैं  लेकिन  धीरे  धीरे  जो  आप  का  फैमीली
 प्लानिग  प्रोग्राम  वह  गवनंमेंट  ओब्यिग्टेड  हो  गया  लोग  फंमीली

 प्लानिंग  पैसे  के  लोम  में  करा

 लेते  भूमि  प्राप्त  करने  के  लोभ  में  करा  लेते  हैं  और  गवरनं  मेंट  मशीनरी  के  माध्यम  से  यह  हो  रहा
 है  और  गांव  का  आदमी  इस  ओओग्राम  से  करीब  व.रीब  इनडिफ्रन्ट  हो  गया  है  ।  इसलिए  यह  प्रोग्राम
 कंच  अप  नहीं  कर  रहा  है  |  यह  एक  मूठ  समस्‍या  जिस  पर  आप  को  ध्यान  देरा  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है
 विः  सारी  की  सारी  व  रीब  करीब  75  पर  सेंग्ट  आफ़  दि  रूरल

 पापुलेशन  जो  वह  एग्री८  चर  ५२  डिपेन्डेट  है  और  अभी  तक  उस  पापुलेशन  को  किसी  तरह  से
 डाइवरसीफाई  करने  के  लिए  वोई  सीष्यिस  एपर्ट  नहों  हुआ  है  ।  यहां  तक

 कि  जो  एलाइड  विषयं
 जो  एग्रीकल्चर  से  जुड़े  हुए  विपय  हैं  ज॑से  पाल्टरी  वी-कीप्ग  है  था  फरीशरी  है  और  डेयरी है  या
 इस  तरह  की  और  चीजें  हो  सकठो  वे  उस  तरह  से  विवसित  नहों  हो  पाई  हैं  जिस  प्रोपो्शन  में
 उन  को  विकसित  होना  चाहिए  ।  वे  एक  बहुत  बड़ी  १रसेन्टेज  एश्रीक  बह  अपनी  तरफ  डाइवर्ट
 नहीं कर  पाए  हैं  ।  दू  रफ  जो  डवलण्ड  कन्ट्रोज  हैं  ज॑से  इंगलेंड  है

 और  अमेरिका है  और  दूसरे
 कन्ट्रीज  उनमें  एग्रीकत्चर  के  एल।इड  में  ज॑ंसे  पल्‍ल्‍टरी  डेयरी  और  दूसरे  विषय  उनमें  .

 करीब  करीब
 ?

 बुवल
 पाएुलेशन  एम्पलाय्ड  होती  है  लेदिःहिसदुस्टान

 गें  शारे  का  सारा  बोक

 एग्रीकल्चर  प्र  ही  उस  की  ८जह  से  अकाल  में  बहत  सी  परेशानिय  आठी  हूँ  ।  आप्र  ने  कुछ
 प्रयास किया  है

 कुटीर  उद्योगों  वो  डेवलप  करने  के  लिए  लेकिन  जिस  तरह  का  प्रयास होना

 हर

 मैं  राजस्थान
 के  उस  हिस्से  से

 आया  जिस  में  थोड़ा  बहुत  नहर  का  इन्तजाम हो चुका
 चम्बल की  नहरें  वहां  पर  बह॒दी

 हैं
 लेकिन  वहां  पर  बहुत  बड़ीं  तादाद  में  सीपेज  की  प्राब्लम  बन

 गई  मैं  समभता  हूं  कि  इस  ए।रुया  में  अगर  फीक्षरी  दो  सीरिर्सली  लिया  जाए  और  डव्वलप

 किया  तो  वहां  १र  फी%री  डवंलप  हो  सकती  अभी  उस  की  शुरूआत  नही  हुई
 डाइवर्सीफिकेशन  आफ़  रूरल  चाहे  वृटीर  उद्योग  हों  और  चाहे  एलाइड  सवज॑क्ट्स

 उन  पर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 तीसरी  जो  बहुत  बड़ी  प्राब्लम  है  वह  एन्वाइरनमेंट  की  मैं  गांव  से  आया  गांव  में
 जिस  तरह  से  जंगल  कटते  उन  से  एन्वाइरेन्मेंट  बिगड़  गया  पानी  का  साइकिल  बिगड़  गया

 रेन्स  का  साई  क्रल  बिगड  गया  है  और  आज  जो  लोग  गांवों  में  रहते  उनके  दिमाग  में  यह  बात

 घर  कर  गई  राइटली  ओर  कि  यह  जो  साइकिल  चेन्ज  हुआ  परमानेन्ट  तो नहीं  है  ?

 अगले  साल  भी  टाइमली  रन  होगी  या  नहीं  और  अगले  साल  भी  बरसात  न  तो  ऐसे  वक्‍त  क्‍या

 परिस्थिति  होगी  ।  मैं-यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  १र  सोर्सेज  आफ  इरोगेशन  एवेलएबिल
 जहां  पर  पानी  उपलब्ध  वहां  पर  उस  का  ज्यादा  से  ज्यादा  यूटीलाइजेशन  क्या  जाना

 क्षेत्र  ऐसा  जिस  के  बारे  में  इस  पालियामेंट  में  आज  से  ने  भी  कई  बार  दूसरी

 डिमान्ड्स  मैं
 ने  राजस्थान  की  जो  पालियामेंटरी  कांस्टीटुयेन्सी

 उस  का  करीब  करीब  80  पर  सेन्‍्ट  एरिया  इशोगेटेड  हो  सकने  के  लिए  सक्षम  है  ले.केन  80  पर  सेन्ट

 के  मुकाबले  केवल  14  पर  सेन्‍्ट  ए।रया  को  ही  हम  इर्रगिट  कर  चुक्रे  हैं  । इसलिए  जो  कुछ  डेवलपमेंट

 अभी  हो  रहा  वह  डेवलपमेंट  यूनीफार्म  डेवलपमेंट  नहों  जहां  पर  कोई  सक्षम  लीडर  बेठा

 हुआ  वह  अपने  ऐरिया  में  डेवलपमेंट  करा  लेता  है  और  ऐसी  चींजें  अपने  यहां  बना  लेता  जिन
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 श्री  जुकार

 की  आवश्यकता  नहीं  होती  है  ।  इस  के  मुकाबे  में  जो  दूसरे  एरियाज  हैं  जहां  पर  फैसीलिटीज
 एवेलएबिल  इर्रीगेशन  फंस  ज्  एवेलएविल  उन  एरियाज  को  कन्टीनुयसली  और  रेगूलरली
 निगलेक्ट  विया  जा  रहा  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  आज  की  विशेष  परिष्थिति  में  जबकि

 हमारे  यहां  सीजन्स  का  साइकिल  चेन्ज  हो  गया  जो  कुछ  भी  हमारे  पास  उपलब्ध  साघन  उन
 को  ज्यादा  से  ज्यादा  तादाद  में  आब  यूटिलाइज  करें  ताकि  ये  जो  क्षेत्र  हैं  ये  कुछ  विकास  कर  सके  ।

 उपाध्यक्ष  एक  चीज  और  है  कि  गांवों  के  विकास  के  लिए  जो  सबसे  जरूरी  चीज
 उसका  प्रॉपर  यु'टलांइजेशन  नहीं  होता  वह  चीज  कम्युनिकेशन  ।  उपाध्यक्ष  महोदूय
 केंशन  की  कमी  की  बज्ह  से  हमारे  एरिया  में  जो  प्रोडक्शन  होता  उसको  भी  हम  मंडियों  में

 नहीं  ला  पाते  हैं  ।.  मेरे  क्षेत्र  में  कुछ  ऐसे  भी  क्षेत्र  हैं  जहां  पर  नदियां  बहुत  चार-चार

 माइल  बरसात  के  टाइम  पर  अब्स्टक्शन  हो  जाता  है  और  हमारी  मूवेबिलिटी  बि  समाप्त
 हो  जाती  इसलिए  मैं  निवेदन  करू  गा  वहां  पर  सड़कों  का  विकास  किया  जाए  ताकि
 कास्तकार  की  जो  फछ  भी  पंदावार  होती  उसको  मं  तक  लाया  जा  उसी  तरह  से
 इन  दिनों  में  नए  बोज  भी  डिवेलप  कए  हैं  और  मैं  यह  मानता  हूं  और  मंत्री  महोदय  भी  इस  बात
 से  सहमत  हैं  कि

 जो  फारेस्ट  कट  चुवा  उसको  वापस  लाने  तो  बरसों  लग  जाएंगे  लेकिन

 कुओं  में  पानी  कम  हो  गया  उसको  री-चार्ज  किया  जा  सकता  सॉयल  इरोजन  को  समाप्त
 कर  के  और  जो  कछ  पानी  बरसता  उसको  किसी  प्रकार  से  रोककर  जिससे  कि  वह  जमीन  के
 अंदर  प्रवेश  करने  को  कोशिश  करे  वाटर  लेबल  कम  हो  गया  इस  पानी  के  प्रवेश  करने  से  वह
 री-चार्ज  हो  तो  इससे  हमारे  कुओं  में  पानी  ज्यादा  आ  सकता  यह  काम  तो  जल्‍दी  होः

 रेस्टेशन  में  तो  बहुत  समय  लग  री-फारेस्टेशन  मी  होना  चाहिए  परन्तु
 छोटे-छोटे  चेकडम्स  बना  कर  बरसात  के  पानी  को  जमीन  में  पहुंचाने  की

 कोशिश  ताकि  कुओं  का  पानी  चार्ज  हो  सके  ।
 हु

 अपने  भाषण  को  समाप्त  करने  के  पहले  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता
 अभी  जो  सबसे  ज्यादा  नुकसान  गांवों  में  हुआ  है  वह  जंगल  की  कटाई  से  हुआ  जंगल  की

 कटाई
 में

 85  प्रतिशत  कटाई  फुयुल  परपज  के  लिए  होती  इसलिए  इस  परपज  के  लिए  जो

 लकड़ी  काम  आ  सके  और  जो  जल्दी  पेंदा  हो  इसके  लिए  फास्ट  ग्रोइंग  वेरायटीज  उनको
 ग्रो  करना  चा  हुए  और  जो  इमारती  लकड़ी  जिसको  प्रोडक्टिविटी  बहुत  आवश्यक  है  और  वह
 कीमती  भी  उसको  जलाऊ  लकंड़ी  के  रूप  में  प्रयोग  होने  से  इसलिए  फास्ट  ग्रोइंग

 को  कर  जनता  की  फयुदल  सम्  बन्धी  जरूरतों  को  परा  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  वेसे  मुझे  बहुत  कहना  था  किन्तु  समय  के  अमाव  के  कारण  मैं  इतना  ही

 करो  पो०  कुलनदईबेलू  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  वष॑  1988-89  के
 बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  स्वयं  को  एक  अर्थशास्त्री  और  मारत  के  सबसे
 अच्छे  वित्त  मंत्री  के  रूप  में  चित्रित  किया  वास्तव  में  यह्‌  बजट  किसानों  का  बजट  कुछ  समाचार

 218



 26  1909  सामान्य

 पत्रों  और  अर्थंशास्त्रियों  तथा  अन्य  लोगों  ने  कहा  है  कि  यह  एक  राजनंतिक  बजट  मैं  तो
 समभता  हूं  कि  यह  किसानों  का  बजट

 यह  हमारे  वित्त  मंत्री  का  एक  वुझल  संतुलित  दजट  वारतव  में  इसे  भारत की  स्वतन्त्रता
 के  40  वर्षों  बाद  किसी  सरश्ार  द्वारा  बहुत  चतुराई  से  पेश  किए  गए  एक  बजट  के  रूप  याद  किया

 जाता  रहेगा  ।  यह  बजट  आथिक  उद्देश्य  की  पति  करता  है  न  कि  राजनंतिक  उद्देश्य  बजट  में
 वास्तव में  सभी  वर्ग  के  लोगों  बे

 कुछ  न  कुछ  रियायतें  दी  गई  यह  रियायतें  न

 केवल  विसानों
 को  बल्कि  दलि  भी  दी  गई  अब  दिानों  म  ब्याज  पर  ऋण

 मिल  रहा  इसके  अतिरिक्त  एम्प  सेटों  पर  उत्पाद  शुल्क  हटा  दिया  गया
 उर्वरक  के  मूल्य

 भी  73  प्रतिशत  कम  हो  गये  हैं  इससे  वास्तव  में  गरीब  किसानों  को  सहायता  मिलेगी जो  कृषि पर
 निमंर कर  रहे  इसके  अलावा  बेघर  लोगों  को  ब्याज  की  दर  पर  अपने  घर  देने का  भी
 वायदा  किया  गया  यह  एक  और  वरदान  है  जो  समाज  के  गरीब  और  दलित  वर्ग  को  दिया  गया

 ।  ग्रामीण  मध्य  वर्गीय  लोगों  को  सस्ता  साबुन  सस्ते  के  वल्ब  कुछ  मामलों  में  उनके  बस्तों
 के  लिए  सस्ते  खिः  सस्ते  सस्ते  कांच  के  समी  बिजली  से  चलने  वाले  यन्त्र  और
 स्टील के  बतंन  आदि  दिये  गए  इससे  गरीब  लोगों  को  वाघ्तव  में  और  ही  सहायता  मिलेगी  ।

 सिथेटिक  कपडे  पर  उत्पाद  व  सीमा  शलक  में  कमी  करने  से  श्रमिक  बर्ग  के  लोगों
 ओर  शहरी  निम्न  मब्य  मं  वर्ग  के  लोगों  को  भी  काफो  राहत  मिलेगी  ।  यह  बहुत  अच्छा  प्रयास  है  जो
 वित्तमंत्री  जी  द्वा  |  की  सहायता  करने  के

 लिए  किया  गया  एक  बड़ा  व  महत्वपूर्ण
 प्रयास  वित्तमंत्री  श्री

 तिवारी  द्वारा  यह  किया  गया  है  कि  दवाइयों  की  की  मर्ते  कम  की  गयी  हैं  और

 आधघुछिक  चिकित्सा  उपएकरण  और  आवश्यक  दवाइयों  ५र  छट  दी  है
 ।  इससे  गरीब  वर्गो ंके  लोगों  को

 -
 भी  सहायता  मिलती  है  ।

 आशथिक  दृष्टि  से  देखते  यहे  स्पष्ट  हैं  कि  कई  छूुटों  को  घोषणा  को  गई  वास्तव  में

 उन्होंने  बजट  बनाते  समय  दिमाग  का  उपयोग  किया  है  बजट  गरीब  जनता  और  कमजोर  वर  के
 लोगों  के  लिए  होना  चाहिए  ।  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  प्रशंसा  करता  हूं  और

 उन्हें  बधाई  देता  हूं
 कि  उन्होंने  बहुत  लोकप्रिय  और  इसके  साथ-साथ  कुशलता  से  बजट  का  संतुलन

 वास्तव  उवंरक  के  मूल्य  बहुत  अधिक  थे  ओर  हमारे  फ्रमजोर  कृषि  र
 मुदाय  वर्ग  के  लोग

 पिछले  चार-पांच  वर्षो  से  उवंरक  का  उपयोग  नहीं  कर  पा  रहे  कठिनाई  कई  बार
 वर्षा  नहीं  हुई

 ।  पिछले  4-5  वर्षों  से  वर्षा  नहीं  हो  रही  और  समूचे  देश  में  सूखा  पड़ा  ।
 माननीय  वित्त  मंत्री  इन  सब  बातों  को  जानते  हैं  और  किसानों  और  गरीब  किसानों  की  सहायता  के

 उन्होंने  उवंरक  की  कीमतों  में  साढ़े  सात  प्रतिशत  कमी  की  यह  किसानों  क ेलिए  एक
 शयता  देने  की  प्रवृत्ति  है  जो  वित्तमंत्री  जी  ने  किसानों  के  प्रति  दिखाई

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यत्रमों  के  बारे  में  म॑  नेकहा  है  कि  उन  पर  पुनविचार  किया

 जाएगा और  उन्हें  और  अच्छा  बनाया  जायेगा  यह्‌  एक  और  आश्वासन  है  जो  वित्त  मंत्री  जी  ने  कृषकों
 भौर  गरीब  वर्ग  के  लोगों  को  दिया

 जहां तक  रक्षा  ख्च का  सम्बन्ध यह  पहले  से  ही  बढ़  गया  पिछले  यह  63
 प्रतिशत  या  इसके  लगभग  बढ़  गया  था  ।  पिछले  रक्षा  खच॑ं  12500  करोड़  रुपये  रखा  गया

 ही  रे  ञं  हक  ं
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 यह  500  करोड़  रुपये  कम  हो  गया  है  इसे  12000  करोड़  रुपये  रखा  गया  श्रीलंका
 द्वीप  में  मारतीय  शान्ति  सेना  के  रहने  के  बावजूद  यह  कम  हो  गया  है  ।

 कुछ  विरोधी  पार्टियों  द्वारा  यह  भी  आलोचना  की  गई  थी  कि  इस  पर  भारत  सरकार  द्वारा

 रोज  लगभग  3 करोड़  €पये  खर्च  किये  जा  रहे  विरोधी  दलों  द्वारा  मारत  सरकार  के  विरुद्ध  यह
 आरोप  वास्तव  ऐसा  नहीं  मारतीय  शान्ति  सेना  को  श्रीलंका  में  शान्ति  लाने  के
 लोगों के  मूल्यवान  जीवन  को  बचाने  के  उन्हें  सुरक्षा  देने  के  लिए  और  तमिल्ों को  श्रीलंका  में
 संरक्षण  देने  के  लिए  रखा  गया  हमें  इन  बातों  को  इस  दृष्टि  से  देखना  ब्राहिए  ।  इसलिए  अभी
 भी  श्रीलंका  में  मारतीय  शासन्त  सेना  रुकी  हुई  है  ।

 महोदय  वित्त  मंत्री  के  वर्ष  1988-89  के  बजट  में  वास्तव  में  बढ़े  हुए  और
 राजस्व  बढ़ाने  के  उपायों  को  कौशल  के  साथ  संतुलित  रखा  गया  जिसका  भार  विशेष  रूप  से
 आम  व्यक्ति  पर  न्हों  पड़ता  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मैं  निवेदन  करता  हूं

 कि आपने  किसानों
 के  लिए  ब॑जट  दिया  एक  कौशलपर्ण  बजट  है  और  एक  संतलित  बजट  हम  इसकी  प्रशंसा  करते
 हैं  ।  हमें  तमिलनाडु  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ऐसी  कई  परियोजनाएं  हैं
 जिनको  केन्द्र  द्वारा  अभी  तक  मंजूरी  नहीं  दी  गई  है  ।

 आप  मद्रास  शहर  के  वारे  में  अच्छी  तरह  से  जानते  ।

 हा
 चार  वर्षो

 से  तेलगू-गंगा परियोजना  लम्ब्  डी  है  ।  हमारी  स्वर्गीय  श्रीमती  गांधी  ने  इस  गंगा  परियोजना  की
 शिला  रखी  थी  !  लेकिन  उसे  पूरा  नहीं  किया  गया  अब  हम  जल  समस्या  का  भी  सामना  कर
 रहे  हैं  न  केवल  मद्रास  शहर  में  बल्कि  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  मी
 ।  वहां  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं

 हैं  ।  यही  मुख्य  बात  है  ।  केन्द्र  को  तेलगु-गंगा-१रियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करना  चाहिए  जिससे कि
 कम  से  कम  मद्रास  के  लोगों  को  कृष्णा  नदी  से  जल  मिल  जाये  दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है

 श्रीमती  बसवराजेश्वरो  :  श्रीमती  गांधी  ने  तेलगु-गंगा  प,रेयोजना  की
 शिला  नहीं  रखी  थी  ।  उन्होंने  मद्रास  को  पीने  का  पानी  दिलाने  की  परियोजना  की  नींव  रखी  थी  ।

 श्री  पी०  कूलनवईबलू
 :  यह  तेलगु-गंगा  परियोजना  थी  ।  उस  समय  मुख्यमंत्री  श्री

 हेगड़े  भी  उपस्थित  थे  ।  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  भी  उपस्थित  थे  ।  यहाँ  तक  कि  महाराष्ट्र  के
 मुख्य  मंत्री  श्री  पटेल  भी  थे  ।  मैं  भली  प्रकार  जानता  उस  समय  मैं  एक  मंत्री  था  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  आपने  सर्वोच्च  असंनिक  उपाधि  हम  प्रिय  मुख्य  मंत्री  स्वर्गीय  डा०
 एम०जी०  रामचन्द्रन  को  दी  हम  केन्द्र  के  बहुत  अभारी  है  स्वर्गीय  एम०जी०
 चन्द्रन  को  सर्वोच्च  असेनिक  उपाधि  से  विभूषित  किया  हम  आपसे  अनुरोध  करते  हैं  कि
 मद्रास  के  हवाई  अड्डे  का  नाम  डा०  एम०जी०  रामचन्द्रन  के  नाम  पर  रखा  जाना  क्‍योंकि
 जब  आपने  हमारे  मुख्यमंत्री  को  सर्वोच्च  असेनिक  उपाधि  दी  है  तो  आपको  मद्रास  हवाई  अडडे  का
 नाम  भी  डा०  एम०जी०  रामचन्द्रन  क ेनाम  पर  रखना  चाहिए  ।
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 दूसरा  महत्वपूर्ण  मुद्दा  कावेरी  विवाद  के  बारे  में  जिसे  अभी  तक  सुलभाया  नहीं  गया
 जब  हमारे  मुख्यमंत्री  जिन्दा  तब  वह  केन्द्र  सरकार  से  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  राज्यों  के  बीच
 जल  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  एक  न्यायाधिकरण  बनाने  के  लिए  जोर  डाल  रहे  थे  ।  अब  हम
 उनसे  भीख  माँगने  जाते  हैं  ।

 हर  समय  हम  वस्तु  विनिमय  प्रणाली  से  जल  प्राप्त  करने  के  लिए
 कर्नाटक  जाते  हैं  ।  वह  डरे  मुफ्त  में  नहीं  दे  रहा  है  ।  केदल  वस्तु  विनि  गाली  से  हम  जल  प्राप्त
 कर  पाते  हैं  ।  हाल  ही

 में  उन्होंने  4  टी०एम०सी०  जल  छोड्डा  लेकिन  हमें  बर  जिले  में  फसलों
 के  लिए  10  टी०एमनस  को  आवश्यकता  है  जो  तमिलनाडु  का  एक  अन्न  भण्डार  आपको
 कर्नाटक  सरकार  से  तंजाबूर  जिले  में  फसलों  के  लिए  शीघ्र  6  टी०एम०सी०  जल  देने  का  अनुरोध
 करना

 दूसरी  महत्वपूर्ण  र्पाः  सेत-सम॒द्रम  पर्योजना  सेत-र  मुद्रम  परियोजना  केद्र  के  पास
 20  सालों  से  लि  1  उसे  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  केन्द्र  सरकार  सेतु-समुद्रम

 परियोजना  वो  स्वीकृति  व्यों  नहीं  दे  रही  है  ?  युद्ध
 के

 समय  इस  परियोजना  से  ने  केवल  तमिलनाड ते
 को  बल्कि  पूरे  राष्ट्र  को  अठः  इस  सेतु-समुद्रम  परियोजना  को  स्वीकृति
 दी  जाये  ।

 '
 दूसरी  बात  पूर्वी  तट  मां  के  बारे  में  है  ।  जब  मैं  राजमार्ग  मंत्री  था  तब  मैं  इस  परियोजना

 को  159  करोड़  रुपये  की  लागत  से  पूरा  करने  पर  जोर  दे  रहा  था  |  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण
 योजना  है  ।  यह  परियोजना  मद्रास  से  कुमारी  अंतरोप  तक  लगभग  850  कि०्मी  दूरी  तक  यह
 एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्ररि्योजना  है  और  इसे  स्वीकृति  दी  जानी  चाहिए  ।

 -  हमारे  वित्त  मंत्री  की  बजट  के  लिए  प्रशंसा  की  जाये  ।  उन्हें  वि.सानो ंको  कौशलपूर्ण और
 संतुलित  बजट  बनाने  के  लिए  बधाई  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  चन्दलाल  चन्द्राकर  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  श्री  नारायण  |
 दत्त  तिवारी  जी  ने  इस  बार  जो  वजट  पेश  किया  उसमें  खासतौर  से  किसानों  और  गांवों  की
 समस्याओं  पर  विशेष  ध्यान  देकर  आवश्यक  राहतें  दी  चालीस  वर्षों  में

 शायद  १हली  बार  इतने  |
 विस्तार  से  किसानों  और  दूरदराज  के  इलाकों  में  रहने  वाले  गरीबों  के  बारे  में  विशेष  घ्यान  दिया

 गया  है  ।  इसके  लिए  हम  मंत्री  जी  को  और  प्रधान  मंद्री  जी
 को  बधाई  देते  जहां  तक  हो  सका

 उनको  सुविधाएं  देने  की  कोशिश  की  गई  है  ।  बसे  तो  पता  नही  कितनी  समस्याएं  होंगी  लेकिन
 दो  प्रमुख  समस्याएं  हमारे  देश  के  सामने  हैं  ।  एक  तो  बढ़ते  हुए  मूल्यों  और  दूसरा  गरीबी  के  साथ

 ॒  बेरोजगारी  ।  ये  दोनों  समस्याएं  साधघारणतौरं  १र  भाषण  दे  देने  या  एडहाक  कदम  उठाने  से

 हल  नहीं  होंगी  ।  इसके  लिए  विस्तार  से  सोचने  की  जरूरत  है  कि  ये  क॑से  हल  होंगी  ।  आज  दुनिया  में

 ओर  हिन्दुस्तान
 में  भी  दआाफ  स्पेशलाइजेशनਂ  ति  विशेषज्ञों  का  युग  का  समय  है  ।

 जब
 तक

 हर  चीज  में  विशेषज्ञ  न  हों  तब  तक  कोई  चीज  आगे  नहों  बढ़ती  चाहे  सब्जी  उत्पादन  ईटें

 दनाने  का  कार  पोल्यूशन  रोकना  हो  आदि  ।  हर  काम  में  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।

 पहले  जो  आवश्यकताएं  थीं  वह  चालीस  साल  वाद  मिन्‍न  हो  गई  इसलिए  इस  बात  पर  अधिक  ह
 ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  कि  आवश्यकदा  के  अनुकूल  हम  उपने  यहां  विश्वविद्यालय  खोलें  और

 |

 चाहे  अनुसंधान  केन्द्र  खोलें  ।  आज  जो  कालेजों  से  पढ़ें  हुए  लड़के  निकलते  उनको  नौकरी  नहीं

 |
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 मिलती  उनको  एकेडेमिक  पढ़ाई  पुस्तकों  पढ़ाई  मिलती  है  जबकि  व्यावहारिक  पढ़ाई  होनी
 चाहिए  ।  इसीलिए  पढ़ने  के  बाद  यहां  तक  कि  एम०ए०  पास  लड़के  भी  कंडक्टरी
 या  चपरासी  के  लिए  दरख्वास्त  देते  हैं  ।  पढ़ाई  में  बहुत  समय  लगता  इसलिए  हायर  सेकेंडरी  तक

 तो  ठीक  उसके  बाद  विशेषज्ञों  को  तैयार  करने  की  जरूरत  है
 ।  उसके  लिए  चाहे  इंस्टीच्चूट  खोलें  ।

 लेकिन  आजकल  कुछ  ऐसी  हवा  बन  गई  है  कि  हर  कोई  हायर  सेकंडरी  के  बाद  डिग्री  के लिये  कालेज
 में  जाना  चाहता

 देश  में  किसान  जो  पैदा  करते  उस  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  उसके  लिए
 यूनिवर्सिटी  आफ  हाटिकल्चर  खोली  जानी  चाहिए  ।  उनको  डिग्री  दीजिए  ।  इस  तरह  से  सात-आठ
 या  अधिक  विषयों  पर  यूनिवर्सिटी  खोली  जानी  चाहिए  ।  दूसरा  रग्बर  फारेस्टरी  का  बहुत  से

 नोग  पेड़  लगाना  चाहते  लेकिन  किस  किस्म  का  पेड़  लगना  वह  उनको  मालूम  नहीं  होः
 है  ।  इन  सब  चीजों  के  अर्ध्ययन  के  लिए  यूनिवर्सिटी  आफ  फारेस्टरी  होनी  चाःहए  ।  उसी  तरह  से
 यूनिवर्सिटी  आफ  वंटरीनरी  की  भी  जरूरत  जब  कहीं  जगह  नहीं  मिलती  है  तो  लोग  ढोर  डॉक्टर

 पशुधन  की  हमारे  देश  में  कोई  कमी  नहीं  है  ।  किसानों  की  जमीन  की  जुत।ई  पशुधन  की

 है  और  भी  वई  काम  है  जो  ५शुधन  की  मदद  से  होते  पश्चुओं  की  स॒रक्षा  उतनी  ही

 चाहिए  जसमें  कि  अच्छे  डाक्टर  पंदा  हों  और  उसी  तरह  से  कई  ओर  भी  चीजें  जेसे  मकान

 बनाने  का  हैं  ।  आज  आप  देखें  जमंनी  के  विश्वविद्यालयों  में  20  प्रतिशत  विद्यार्थी  आकिटेक्चर  में  पढते
 |  हैं  जो  |क  सबसे  महत्वपूर्ण  है  ।  हमारे  देश  में  मकान  बनाने  को  समस्या  बड़ी  भयंकर  के

 6  मुताबिक  चार  करोड़  मकान  की  वमी  गिनाई  जाती  लेकिन  कमी  द्
 है

 इसलिए  हमको  भी  मकान  बनाने  की  विद्या  प्राप्त  करने  के  लिये  यूनिवर्सिटी  आफ  आकिटेक्चर
 है  खोलनी  चाहिए  ।  बहुत  से  लोग  कहेंगे  कि  यह  सब्जेक्ट  के  रूप  में  कई  जगह  पढ़ाया  जाता  आज
 क्ड्टे  बनाने  का  वाम  भी  विशेषज्ञों  के  हाथों  में  होना  चाहिये  ।  जितने  भी  ईटों  के  भटटे  हैं  वहां  पर

 *  काम  करने  वालों  को  हालत  आप  देखिये  ।  मैं  जानता  हुं  उनकी  हालत  बंघुआ  मजदूरों  जैसी  मैं
 जानता  हूं  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  से  उत्तर  प्रदेश  से  बहुत

 ने  बे
 ्  टेक्ट  को  भी  यू.नवर्सिटी  होनी  चाहिए  ।  अच्छी  किस्म  की

 *  देनी  चाहिए  ।  इसी  तरह  से  यह  भी  जरूरत  है  कि  मकान  सस्ते  और  मजबूत  बने  ।  जरू
 जिले  २

 मजबूत  मकान  बनाने  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोला  1  रह

 के  आये  कि  मवा.न  कंसे  बनाये  सस्ते  और  मजबूत  मकान  कंसे  बनाये  जायें  ।  जहाँ  बहुत  गर्मी
 पड़ती  है  वहां  ऐसे  मकान  बने  कि  गर्मी  न  लगे  और  जहां  ठण्ड  पड़ती  है  वहां  ऐसे  बनें  कि  ठण्ड  न
 नंगे  ।  आजक्ल  ब्हुत  से  लड़के  बेरोजगार  हैं  और  रोजगार  ढूंढ़  रहे  लेकिन  वह

 मिलता  नहीं  हैं  ।  आज  उद्योग  खोलने  के  लिए  मी  दिकक्रत  हैं  ।  वहां  वह  मनेजर  बन  जाते

 लेकिन  उनको  मैनेजमेंट  का  ज्ञान  नहीं  होता  इसलए  मैं  चाहता  हूं

 च  मनेजमेंट  हो  ।  अभी  सिर्फ  दो-चार  ही  हैं  जैसे  बम्बई  मे
 न

 हमारे देश  में  500  के  करीब  जिलें  हर  जिले  में  इसकी  आवश्यकता  इंस्टीट्यूशडन  आफ
 जः  मैनेजमेंट  यूनिवर्सिटी  आफ  मैनेजमेंट  हो  ।  जिसमें  ट्रेनिंग  दो  जाये  ।  जिसमें  यह  वताया  जाये  कि
 ना  छोटे  उद्योग  को  कंसे  खोला  कारखानों  में  कसा  मैनेजमेंट  हो  ।  चाहे  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज
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 चाहे  मीडियम  स्केल  इंडस्ट्रीज  हों  इनके  लए  भी  मंनेजमेंट  ट्रेनिग  की  आवश्यकता  आज  आप

 ऐसे  विश्वविद्यालय  खोलते  हैं  जहां  डिग्री  का  ही  महत्व  हस्ट्री  पढ़ाई  जाती  आट्सं  पढ़ाई  जाती

 है  ।  लड़के  जब  यहाँ  से  निकलते  हैं  तो  उनको  नौकरी  नहीं  मिलती  ।  आज  आवश्यकता  यह  है  कि
 पढ़ने  के  बाद  काम  उनको  कसी  छोटे  धंधों  में  लगाया  व्यवस्था  करने  का  प्रशिक्षण
 दिया  जाये  ।

 हमारे  यहां  जितनी  भी  फ्सलें  होती  सिंचाई  पर  निर्भर  हर  कोई  चाहता  है  कि  हमारे
 सिंचाई  बिना  सिंचाई  के  फ्सल  नहीं  होती  आप  कितनी  भी  कोशिज्ञ  कर  देश  में

 जितनी  जमीन  है  उसमें  पचास  प्रतिशत  से  अधिक  में  सिंचाई  नहीं  हो  न  हो  अ  हो  सकती
 है  ।  हरियाणा  या  पंजाब  में  हो  जाये  ज्यादा  हो  इसलिए  सिर्फ  हमें  सिचाई  बारिश  पर  ही
 निर्मर  नहीं

 होता  इसके  लिए  भी  ट्रेनिंग  दी  इसके  लिए  ऐसी  यूनिवर्सिटीज  खोली  जायें
 जिनमें  रेन  फंड  क्राप  को  पंदा  करने  की  ट्रेनिंग  दी  जाये  ।  आजकल  सिफं  डिग्री  देने  से  कुछ  नहीं
 आस  कामर्स  में  डिग्री  ले  बी०ए०  हो  गये  लेकिन  नौकरी  नद्दीं  मिलती  अगर  आप  किसी
 विशेष  काम  के  लिए  यूनिवर्सिटी  खोलेंगे  तो  ज्यादा  अच्छा  होगा  ।  सरकार  को  कृषि  पर  ज्यादा  ध्यान

 नह

 देना  चाहिए  ।  हमारी  सरकार  ने  काफी  अच्छे  काम  इस  क्षेत्र  के  लिए  किये  भी  खासतौर  से  अनाज
 और  चावल  अधिक  पंदा  करने  के  लिए  176  जिलों  को  चुना  है  जिनमें  अधिक  धान  की  पंदा
 की  जा  सके

 ।  वसे  तो  हमारी  सरकार  ने  योजना  बनायी  है  और  लक्ष्य  भी  निर्धारित  :
 मान  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  हमें  175  मिलियन  टन  अर्थात्‌  साढ़े  ।7  करोड़  टन  खाद्यान्न  का

 अधिक  उत्पादन  करना  परन्तु  कह  देने  से  ही  उत्पादन  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  इसके  जिए  जरूरी
 है  कि  देश  भर  में  कृषि  सम्बन्धी  विभिन्‍न  की  समीक्षा  की  वसे  तो  हमारे
 वित्त  मंत्री  जी  बहुत  सूक-बूक  से  काम  लेने  वाले  परन्तु  उनसे  अनुरोध  सुझाव  है  कि  आप
 जल्दी से  जल्दी  एक  एग्रीकल्चर  कमीशन  एप्वाइंट  कीजिए  |  वंसे  तो  1928-29  में  मी  एक  रॉयल
 एग्रीकल्चर  कमीशन  इस  देश  में  एप्वाइंट  किया  गया  था  परन्तु  अब  उसकी  सिफारिशं  आउट  ऑफ
 डेट  हो  चुकी  आजकल  के  हालात  में  उनका  कोई  उपयोग  शेष  नहीं  रह  गया  है  सीलिए  बहुत
 दफा  मांग  उठती  है  कि  देश  में  एग्रीकल्चरल  प्राइस  कमीशन  का  गठन  किया  प

 रन्तु  मैं  चाहता
 हैँ

 कि  आप  एग्रीकल्चर  कमीशन  ही  बना  दीजिए  ताकि  उसके  जरिए  हमें  मालूम  हो  सके  कि  कृषि
 और  गांवों  का  किस  तरह  और  कंसे  विकास  करना  खेती  की  पंदावार  बढ़ानी  यह  बहुत

 यहां  पर  कृषि  विभाग  की  ओर  से  कह  दिया  जाता  है  कि  हमने  कई  जगह  कृषि  विज्ञान  केन्द्र
 खोले  जबकि  उनका  इरादा  हर  जिले  में  एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोलने  का  परन्तु  मेरी

 जानकारी के  अनुसार  अब  तक  जहां  ये  केन्द्र  स्थापित  हुए  हैं  न  तो  वहां  कृषि  विश्येषज्ञ  उपलब्ध  हैं
 और  न  कोई  वंज्ञानिक  है  ।

 दस  सब  कुछ  नाम  के  लिए  हो  गया  मैं  चाहता  हूं  कि आप  हर  जिले
 में  एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोलें  और  वहां  साइंटिस्ट  आदि  कृषि  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  उपलब्ध  कराइये
 ठाकि  हमारे  किसान  सीख  सकें  कि  सचमुच  में  खेती  की  पंदाबार  कंसे  बढ़ाई  जा  सकती  विकास

 कंसे हो  सकता  है  ।  हि

 ,  एक  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  सदन  में  बजट  पेश  किए  जाने  की  तिथि  को  अवश्य

 इसकी  बहुत  सालों  से  मांग  की  जा  रहो  पता  नहीं  आपने  अभी  तक  क्यों  नहीं  बदला  ।  आप  यहां
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 28  या  29  फरवरी  को  बजट  पेश  कर  देते  हैं  जो  इस  देश  की  परिस्थितियों  के  सर्वथा  प्रतिकूल  है
 बल्कि  नुकसानदायक  भी  है  ।  सम्मव  अं  कैसों  के  जमारे  में  इसकी  उपयोगिता  रही  हो  क्‍योंकि  वे

 इंगलंड  कीप  ति  के  अनुसार  कार्य  करते  इंगलैंड  का  फायदा  सोचकर  सारे  काम  करते  परन्तु
 पद्धति  हमारे  हितों  के  बिल्कुल  विपरीत  नुकसानदेह  इसलिए  मेहरबानी  करके  आप  इस

 थि  को  अवच्य  बदलिये  ।  बसे  तो  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  इस  मामले  में  परामर्श  देने  के  लिए लिए
 एल०के०  भा  कमेटी  का  गठन  किया  था  और  उन्होंने  भी  सारी  परिस्थितियों  पर  विचार  करने  के

 था  कि  इस  देश  कः  बजट  1  जनवरी  या  |  जुलाई  में  से  किसी  एक  दिन  पेश
 किया  जाना  परन्तु  मेरो  मांग  है  कि  आप  बजट  को  सितम्बर  या  अक्तूबर  में  ही  प्रस्तुत
 करे  ।  उसका  कारਂ  यह  है  कि  आपके  सामने  सारी  स्थिति  स्पष्ट  होगी  कि  परे  देश  में  कितनी  वर्षा

 कितना  उत्  आगामी  फसल  की  क्‍या  सम्भावगाएं  नदियों  और  नालों  में  कितना
 पानी  सिंचाई  की  जरूरत  पीने  का  पानी  मिल  सकेगा  या  कितने  राहत
 के  काम  खोलने  पड़गे  और  उनके  लिए  कितने  ब॑से  की  आवद्य
 में  समुचित  प्रावध।व  कर  सकते  हैं  ।  ऐसे  बजट  का  क्‍या

 लए  नुवसानदाणक  है  ।  क्‍यों  अभी  बजट  पास  5

 अप्रैल  तक  उसके  बाद  15-20  जून
 हीं  हो  जिले  में  वसे  ही

 वात  नहीं  कह  रहा  हूं  ।

 पुभसे  पूर्व  बोलने  वाले  वक्‍ताओं  ने  कहा  कि  आजकल  हमारे  यहां  जलस्तर  काफी
 और  यह  बाद  सही  चाहे  आप  पीने  के  पानी  का  स्तर  देख  लीजि

 ट्यूबवलों  के  पानी  का  स्तर  देख  लीजिए  सभी  जगह  एक  ज॑सी  स्थिति
 उसका  मुख्य  कासण  है  कि  हमारी  नदियों  में  पत्

 ष
 बहुत  ज्यादा  जमा  हो

 गये  उनमें  रोड़े  आदि  वहुत  भर  गए  हैं  जिसके  कारण  थोड़ी  सी  भी  बारिश
 हो  जाने  पर  ब  जाती  है  और  सारा  पानो  बहकर  समुद्र  में  चला  जाता  है  और  हमारे  किसी
 उपयोग  में  नहीं  आता  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  ड्रेजर
 कार्पोरेशन  बनाए

 ।  न्स्सिंदेह  इसमें  काफी  पैसा  लगेगा  और  यह  बहुत  कठिन  काम  है  कन  एक
 बार  यदि  इसका  गठन  हो  गया  तो  हम  हर  साल  कभी  3  हजार  कभी  6  हजार  करो  ड॒  रुपया

 जिस  तरह  राहत  सट्टायता  के  रूप  में  देते  वह्‌  बच  जहां  केन्द्रीय  ड्रेजर  कापोरेशन  देश  की
 मुख्य  जँसे  ब्रह्मपुत  आदि  नदियों  के  लिए  वहीं  छोटी  नदियों  के  रेत  हटाने
 के  लिए  अपना  गग  ड्रेज

 र  कारपोरेशन  बचाया  जाए  द्ाकि  वह  उस  राज्य  की  छोटी  नदियों  के
 सम्बन्ध  में  आवश्यक  काय  करे  ।  जव  तक  नदियों  से  रेत  और  कचड़े  को  बाहर  न  हीं  हर
 साल  बाढ़  भौर  सूखे दी  र*ि  आती  रहेगी  ।  इसलिए  मेरा  वित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि
 देश  में  अविलस्ब  ड्रेंगर  कार्परिशन  गठित  किया  आप  उसके  लिए  कुछ  पंसा  निर्धारित  कर  दें
 ताकि  ड्रेजर  कार्पोरेशन  उसी  के  अनुसार  आगे  कार  करें  तो  आपका  हर  हर  पम्प  काम *  करता  रहेगा  और  पेयजल  और  सिंचाई  के  जल  की.कमी  नहीं  पड़ेगी  ।
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 हमारे  वित्त  मंत्री  जी  एक  राज्य  के  मुख्यमंत्री  भी  रहे  वे  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि
 हमारे  देश  में  हाउसिंग  प्रौब्लम  बहुत  विकट  जहां  हमारे  देश  में  मकान  बनाने  बहुत  जरूरी
 वहां  क्या  हो  रहा  है  कि  जितनी  एग्रीकल्चरल  लैंड  अच्छी  किस्म  की  उपजाऊ  वहां  कॉलोनियां
 बनायी  जा  रही  तो  एक  तरफ  तो  एग्रीकल्चर  लण्ड  कम  हो  रही  है  और  बहत  तेजी  से  कम  हो  रही
 हैऔर  दूसरी  तरफ  आबादी  बढ़  रही  इसलिए  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  जो  जमीन  ऊसर  जिस
 जमीन  में  खेती  न  हो  सकती  जिस  जमीन  में  का  उत्पादन  न  हो  उस  जगह  में  शहर
 बनाने  के  मकान  बनाने  के  लिए  जमीन  दी  जाए  ,  जिस  गति  से  आबादी  बढ़  रही  उस  गति
 से  देखा  तो  शीघ्र  पंदावार  करने  के  लिए  जो  जमीन  बची  वह  समाप्त  हो  जाएगी  ।
 इसलिए  हर  एक  डिस्ट्रिक्ट  में  दो-एक  सेटेलाइट  शहर  ऐसे  बनें  200,  400  और  600  एकड़
 की  जमीन  हो  जिसमें  सड़क  बिजली  दे  अन्य  सभी  सुविधाएं  दे  दें  ।  इन  सुविधाओं  के
 साथ-साथ  आज  के  नवयुवकों  को  काम  धन्धा  सिखाने  के  ट्रेनिंग  सेंटर्स  जिनमें  वे  ट्रेनिंग
 प्राप्त  कर  सर्क  और  ट्रेनिंग  प्राप्त  कर  के  वे  अपना  काम  शुरू  कर  सके  इसके  लिए  उन्हें  अन्य  संभी

 विधाएं  दी  जानी  चाहिएं  जिससे  वे  वहीं  अपने  कारखाने  खोल  सर्के  ओर  शहरों  की

 स
 प्रकार  की  सु
 तरफ  न  भाग  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  थोड़ी  देर  में  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहता  पर्यावरण  भाग  का
 जहां  तक  सम्बन्ध  हमारे  देश  में  इस  बारे  में  .  स्थिति  बिलकुल  खराब  अभी  तो  नहों  लेकिन
 जिस  गति  से  आबादी  बढ़  रही  उससे  लगता  है  जल्दी  ही  विदेशों  में  जो  स्थिति  वह  ा
 जाएगी  ।  विदेश्षों  में  तीनों  जगहें  प्रदूषित  हो  चुकी  नदियों  का  जमोन  और  वायु  भी
 प्रदूषित  हो  चुकी  हिन्दुस्तान  ऐसी  हालत  में  न  इसके  लिए  अभी  से  ही  व्यवस्था  कीजिए  ।
 जो  पर्यावरण  विभाग  बना  उसको  कितनी  ही  चिटिठयां  कोई  असर  नहीं  होता  है  ।
 विदेशों  में  यह  हालत  है  कि  जितनी  भी  नदियां  उनके  पास  जब  जानवर  चलते  वहां  यह  स्थिति
 है  कि  उस  पानी  में  इतना  एसिड  हो  गया  के  उदके  पैर  भी  गल  जाते  ऐसी  स्थिति  यहां
 पैदा  न  इससे  देश  को  बचाने  के  लिए  पर्याथ  ण  सुधारने  के  क्षेत्र  में  तेजी  से  कार्य  करने  की ०]
 जरूरत  है  ।

 उपाध्यक्ष  अब  मैं  ज्यादा  समय  न  लेते  आखिरी  बात  कहना  चाहता  हूं  और
 खासतौर  से  वित्त  मंत्री  जी  से  कि  हर  जगह  बिजली  को  कंमी  ऊर्जा  की  कमी  है  और  इंसकी  मांग
 ज्यादा  है  ।  हमारे  देश  में  इतना  पशुधन  है  कि  उसके  गोबर  से  तमाम  कार्य  |कया  जा  सकता
 इसलिए  गोबर  गंस-पर  आधारित  संयंत्र  इत्यादि  लगाने  के  लिए  गांव  में  लोगों  को  श्रोत्साहन  और
 राहत  दी  जानी  कुछ  आर्थिक  सुविधा  दी  जानी  चाहिए  i  मैं  आपको  बतलाना.चाहता  हं
 कि  गोबर  से  इतना  बढ़िया  किस्म  का  खाद  तैयार  होता  जो  आपके  यूरिया  से  भी  कई  गुना  अच्छा
 होता  है  ओर  जिससे  बहुत  अच्छी  उपज  पंदा  होती  जंगलों  की  लकड़ी  जलाने  के  लिए  बहुत
 अधिक  मात्रा  में  काटी  जाती  है  ।  अगर  आप  गोबर  गैस  के  प्रयोग  के  लिए  कुछ  र  ॥हत  ग्रामीण  जनता
 को  तो  इस  क्षेत्र  में  मी  कटाई  कम  होगी  और  आपके  पेड़  कम  क्‍या  कर  गरोब  बेचारे
 लकड़ी  काटकर  चूल्हा  जलाकर  बड़ी  मुश्किल  से  वनाकर  अपना  पेट  भरते  यदे  गोबर  गंस
 और  गोबर  पर  आधारित  कार्यक्रमों  को  आप  गांवों  में  प्रोत्साहन  तो आपको  बिज़ली  भी  बचेगी
 ओर  जंगल  भी  कम

 उपाध्यक्ष  मैं  इतना  ही  कह  कर  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  करा
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 श्री  एम०आर०  संकिया  :  कैसाध्यक्ष  महोदय  मैं  सामान्य  बजट  पर  कुछ  विचार
 व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।  गत  बं  वित्त  मंत्री  ने  घाटे  को सीमित  रखने  के  लिए  सभा  में  वायदा  किया
 था  परन्तु  इसको  खाद्य  इस्पात  इत्यादि  के  प्रशासनिक  मूल्यों  में  बेहिसाब  वृद्धि
 करके  पूरा  किया  गया  ।

 1.59  म०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोन

 इसके  परिणाम  पिछले  तीन  महीनों  में  हमने  यह  देखा  है  कि  मूल्य  सूचकांक  में
 10  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  इस  वर्ष  भी  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  7484  करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखायां

 है  ।  इस  प्रशासनिक  मूल्यों  में  वृद्धि  से  निश्चित  तौर  पर  मुद्रास्फीतिकारी  कारकों  को  प्रोत्साहन
 मिलेगा  ।  अगले  वर्ष  मूल्य  सूचकांक  में  20  प्रत्शित  तक  वृद्धि  हो  सकती  है  ।  कमजोर  वर्गों  के  लोगों
 को  कुछ  राहत  पदान  करने  के  लिए  वित्त  मंत्री  ने  बजट  में  कुछ  उपाय  किये  हैं  परबम्तु  मूल्यों  में  वृद्धि
 होने  से  वह  राहत  नहीं  मिल  पायेगी  ।  बजट  में  दी  गई  मामूली  राहत  मुद्रास्फीति  अधिक  होने  की
 वजह से  व्यर्थ  हो  जायेगी  तो  मामूली  राहत  कैसे  मिली  ?

 200  म०  प०

 इस  बजट  की  सबसे  गलत  बात  यह  है  कि  इसमें  अर्थव्यवस्था  के  विकास  के  लिए  कोई
 सुझाव  नहीं  दिया

 गया  गेर-विकासात्मक  योजनाओं  विशेषकर  रक्षा  ब्याज  भुगतान  आधथिक

 सहायता
 और  वेतन  पर  होने  वाले  व्यय  में  हृद्धि  को  वजह  से  घाटे  का  बजट  लगभग  85  प्रतिशत

 व्यय  गैर-विकासात्मक  ब्याज  आथिक  सहायता  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  है
 प्रशासन  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  काफो  मात्रा  में  व्यय  कचना  गर-विकासात्मक  व्यय
 और  प्रशासनिक  मूल्यों  में  हृद्धि  बी  वजह  से  घाटे  की  अर्थ  व्यवस्था  का  बोभ  है  और  इससे  निश्चित
 तौर  पर  मुद्रास्फीति

 की  दर  बढ़ेगी  ।  इसलिए  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  इतनी  ऊंची  मुद्रास्फीति  की
 दर

 के  साथ  अथंत्यवस्था  क्या  घाटे  को  अथव्यवस्था  को  सहन  कर  सकेगी  ।  इसके  अतिरिक्त
 अर्थव्यवस्था  तथा  कई  बार  कई  वर्तुओं  पर  उत्पाद  छुल्क  में  हो  गयी  fiaqraat  ्याथतों  के
 उनकी  मांग  बहुत  बढ़  जाणेगी  ।  इसके  पब्णिमस्वरूप  चीजों  के  मृल्य  भी  बढ़ेंगे  और  यही  होने

 रहा  है  ।  इस  मूल्य  वृद्धि  से  नई  मजदूरो  मांग  बढ़ेगी  और  उससे  औद्योगिक  उत्पादों  के  मल्य  में  वद्धि

 हो  जायेगी  ।  ये  समी  चीजें  मिलकर  हमारे  विकास  कायंत्रमों  के  खर्च  अनुमानों  को  अव्यव  रिश्
 कर  देंगी  ।  इसलिए  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  मूल्य  द्ृद्धि  को  रोकने  के  लि

 और  निश्चित  कदम  उठायें  ।

 इस  सम्बन्ध
 मैं  यह  सुझाव  देना

 चाहता  हूँ  कि
 राजस्व

 कोब
 ढ़ाने

 के  लिए  कुछ  ठोस  उपाय
 क्ये  ज।ने  ऋण्

 इस  सम्बन्ध  में  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कृषि  ऋणों  की
 वसूली  के  लिए  ठोस  कदम  उठाये  जाने  इसके  कृषि  ऋणों  को  किस्म  और  प्रणाली
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 में  परिवर्तन  करने  के  लिए  कदम  उठाये  अन्यथा  कृषि  ऋण  कारयंतक्रमों  को  कार्यान्वित
 करने  में  बेंकों  को  बड़ी  दिक्कत  आ  सकती

 जहां  तक  भुगतान  संतुलन  का  सम्बन्ध  मुद्रास्फीति  सम्बन्धी  दबाव  एक  बड़ी  चिता
 का  विषय  है  ।  हम  देश  के  अधिक  भागों  में  अभूतपूर्व  बाढ़  और  सूखे  की  स्थिति  देख  रहे  हमारे
 भुगतान  सन्तुलन  पर  इनका  बहुत  अधिकांश  असर  पड़ा  इसके  अतिरिक्त  इस  सम्बन्ध  में  वतंमान

 विश्व  बैंक  के  अनुमानों  के  हमारे  देश  पर  33000  करोड़  रुपये  विदेशी
 तर  भारत  सरकार  इसे  23000  करोड़  रुपये  के  आसपास  बताती  प्रत्येक  भारतीय

 1500  करोड़  रुपये  से  अधिक  है  और  यह  वतंमान  में  अधिकांश  भारतीयों  की
 त्न्‍र  अधिक  विदेशी  मुद्रा  से  होने  वाली  कुल  आमदनी  का  कम  से  कम  25  प्रतिशत

 दे  जाता  है  ।  आज  क्‍या  स्थिति  है  ?  सारा  देश  विदेशी ऋण  के
 कगार  पर  इस  सम्बन्ध  कुछ  उचित  कदम  उठाये  जाने  चाहिएं  ।

 देना  चाहता  हूं  ।

 मु
 ढ्ृ

 यद्यपि  निर्यात  और  अतिरिक्त  आयात  में  निरन्तर  और  तेजी  से  विकास  के  लिए  वित्त  मंत्री  ने
 कुछ  उपाय  बताये  हैं  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  जब  तक  औद्योगिक  उत्पादों  को  और

 कुशलता  में
 नहीं  किया  जायेगा  तब  तक  इनका  अनुसरण  करना  किस  हद  तक  सम्मव  होगा  ।  वतंमान  में

 सही  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  जब  तक  हमारे  उत्पादों  की  किस्म  में  सुधार
 नहीं  होगा  तब  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना  कंसे  सम्मव  होगा  ?  इस

 इस  दिशा  में  कुछ  कदम  उठाये  जाने  यदि  हम  वास्तव  में  निर्यात  और  अतिरिक्त  आयात
 में  हृद्धि  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  औद्योगिक  उत्पादों  की  गुणवत्ता  में  सुघार  करने  के  लिए  कदम  उठाने

 इस  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  कुछ  कदम  उठाने

 चाहिएं  पेट्रोलिय  के  मूल्य  में  हृद्धि  करके  ही  बल्कि  सावंजनिक  और  निजी  दोनों  क्षेत्रों  में  पेट्रोल
 की  खपत  को  कम  करने  के  लिए  दूसरे  उपाय  अपनाकर  जब  तक  आप  पेट्रोल  की  खपत  की  दर  में
 कमी  नहीं  करते  हैं  तब  तक  भुगतान  सन्तुलन  का  मार  अधिक  क्योंकि  हमें  विदेशों से

 में  कच्चे  तेल  का  आयात  करना  पड़ता  है  ।  इसकी  खपत  में  कमी  करनी  होगी  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  अपने  संसाधनों  का  दोहन  करने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए
 और  घन  का  आबंटन  किया  जाना  ताकि  भारत  के  भुगतान  सन्तुलन  पर  जो  मार  है  उसे

 कम  किया  जा  सके  ।

 मारे  वित्त  मंत्री  और  विपक्ष  के  कई  साथियों  ने  यह  कहते  हुए  बजट  की  सराहना  की  है  कि
 ;  एक  बजट  क्‍योंकि  इसमें  समाज  के  गरीब  से  गरीब  लोगों  को  कुछ  राहत  दी  गई

 है  ॥  किसी  ने  इसको  एक  बजटਂ  और  किसी  ने  एक  बजटਂ  कहा  है  ।  परन्तु
 हमारा  अनुमव

 क्या  रहा  है  ?  पिछले  40  वर्षो  के  प्रत्येक  वर्ष  के  बजट  में  समाज  के  कमजोर
 वर्गों  को  राहत  देने  के  लिए  कुछ  प्रावधान  कि  ये  गये  हैं  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  ये  राहतें  लोगों
 तक  पहुंच  रही  हैं  ?  मुर्के  यह  कहते  हुए  बंद  होता  है  कि  वित्तमंत्री  ने  ऐसे  किसी  भी  प्रस्तावित  उपाय

 का  उल्लेख  नहीं  किया  ससे  यहं  स  न.इचत  हो  जाये  कि  ये  म  उसने  लोगों  को  मिलेंगे  जिनके

 लिए  ये  वास्तव में  हैं  ।  इस  यद्यपि  वंसे  तो  यह  जनता  का  बजट  है  गरन्तु  प्रइन यह  है  कि  ये

 लाभ  किसकों  मिलेंगे  ?  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकरोड़ों  रुपयों  से  चलायी  जा  रही  गरीबी  उन्मूलन

 227



 सामान्य  चर्चा-(जारी|  16  1988

 एम०  आर०

 योजनाओं  की  क्‍या  स्थिति  है
 ?  सही  मायने

 ने
 किसको  मिला  है  ?  इससे  किसको  लाम  हुआ  है  ?

 मैं  कहता  हूं  कि  इन  योजताओं  से  सही  लोगों  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  लाम  नहीं  हुआ
 ये  लाम  हमेशा  विचौति  ही  मिलते  इसलिए  अपेक्षा  की  गयी  थी  कि  वित्त  मंत्री  इस  बजट
 में  कुछ  ऐसे  उपाय  जिनसे  यह  सुनिश्चित  होगा  कि  ऐसे  लाम  गरीब  लोगों  को  मिलें  ।  परन्तु 5
 बजट  में  ऐसा  कोई  उपाय  नहीं  लाया  गया  ।

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  साल  भर  मूल्यों  में  इृद्धि  होती  है  तो

 वाधिक  बजट  बनाने
 की

 कोई  तुक  नहीं  है  ।  यद्दि  दिन  प्रतिदिन  मूल्यों  में  हृदि  होती  उपभोक्ताओं
 की  कोमत  पर  मूल्यों  में  दिन  प्रतिदिन  परिवर्तन  होता  तो  एक  वार्षिक  वजट  का  क्या  अर्थ  रह
 जाता  है  हम  लोगों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखकर  एक  बजट  बनाना  चाहते  है  ।  परन्तु  क्या  बजट
 से  लोगों के  हित  पूरे  हुए  हैं

 अथवा  नहीं
 ?

 मैं  समभता  हूं  कि  इससे  लोगों  का
 हित  बिलकुल  भी  पूरा

 नहीं  हुआ  है  ।  इसलिए  जब  तक  मूल्य  ढृद्धि  को  रोक  रखगे  के  लिए  .  कुछ  ठोस  उपाय  नहीं  किये-जा
 सकते  तब  तक  एक  वाधिक  बजट  बनाते  का  कोई  अर्थ  नहीं  है  परन्तु  बजट  में  मूल्य  भुगतान
 संतुलन  और  घाटे  की  अर्ध॑व्यवस्था

 वी  समस्या  के  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  माषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 2.10  म०  प०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 प्रतिवेदन

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शोला  :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 2.103  स०  प०

 सामान्य

 श्री  लक्ष्मण  मलिक  :
 मैं  वर्ष  1988-89  के  सामान्य  बजट  का  समर्थन  करता

 हूं  ।  यह  अत्यन्त  लोकप्रिय  बजट  है  ।
 यह

 ग्रामोन्मुखी
 *

 है  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  बा  सामयिफ  बजट  ४्र  रने  के  लिए  घन्यवाद  करता  हूं  जिसमें  उन्होंने  देश
 के  ग्रामीण  किसानों  के  उत्थान  के  लिए  गर  रने  की  योजनाओं  का  पुनर्गठन  किया  इस
 बजट  में  ग्रामीण  व्यक्तियों  के  उत्थान  के  लिए  बनाई  गई  सरकार  की  राजनंतिक  तथा  अर्थ  व्यवस्था
 सम्बन्धी  दीतियां  बताई  गई  बजट  में  राज-सहायता  तथा  विकासोन्मुख  प्रोत्साहन  के  समागम
 से  भूख  तथा  बाढ़  से  पीड़ित  गांवों  को  मदद  दीं  गई  है  ।  इस  बजट  में  कृषि  के  लिए  योजना  परिब्यय
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 मे  काफी  बृद्धि  की  गई  खाद्यान्न  तथा  उवंरक  पर  राज-सहायता  में  20  प्रतिशत  की  हृद्धि की
 गई  है  ।  कृषि  के  लिए  दिये  जाने  वाले  कर्ज  पर  ब्याज  दर  घटा  दी  गई  है  ।  कृषि  के  लिये  आवश्यक
 वस्तुएं  जैसे  कि  विद्यत  चालित  बागवानी  सम्बन्धी  मुर्गी  पालन  मक्खी  पालन
 सम्बन्धी  उपकरणों  को  सस्ता  कर  दिया  गया  वीटनाशक  ओऔदबधियों  एर

 प्रतिशत  से  घटाकर  70  प्रतिशत  घटा  दिया  गया  सरकार  ने  कोल्ड  स्टोरेज  कम्पोनेन्ट्स  पर  भी

 उत्पाद-शुल्क  40  प्रतिशत  से  घटा  कर  15  प्रतिशत  कर  दिया  फूड  प्रोसेसिग  तथा
 पैकेजिंग  उद्योग

 को  भी  राहत  दिये  जाने  का  आश्वासन  दिया  गया  गांवों  में  पंजीकृत  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा
 निर्मित  उत्पादनों  पर  भी  सरकार ने  प्रोत्साहन  दिया  है  ।

 पैकेज  कार्यक्रम  की  घोषणा  के  वल्येषतौर  पर  ग्रामीण  व्यक्तियों  के  मैं  वित्त  मंत्री
 का  धन्यवाद  करता  इस  प्रकार  उन्होंने  ग्रामीण  लोगों  पर  ज्यादा  ध्यान  दिया  है  खादी  तथा
 ग्रामीण  बोर्डों  द्वारा  जैली  तथा  अचार  बनाये  जाने  पर  उत्पाद  शुल्क  में  छट  दिये  जाने के  संबंध
 में  उठाये  गये  कदम  को  मैं  सराहना  करता  हूं  ।

 सूखा  प्रमावित  क्षेत्रों  में  पम्पसेटों  का  मालिकाना  हिए  जाने  के  लिए  जलथारा  योजना  शुरू
 करने  के  लिए  मैं  वित्त  मंत्री  की  सराहना  करता  ज्योति  कुटीर  योजना  बिजली  देने  के  लिए
 झुरू  की  गई  ग्रामीण  आवास  कार्यक्रम  के  लिए  उन्होंने  100  करोड़  रुपये  का  एक  पृथक  कोष  भी
 बताया  है  ।

 सरकार  ने  शहरों  में  रह  रहे  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  सन्तुष्ट  करने  क ेसाथ-साथ  ही  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  रह  रहे  लोगों  अथवा  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  जंसे  दलित  व्यक्तियों  के
 लिए  ढेर  से  उपहार  भी  देने  का  फंसला  किया  है  ।

 करों  में  कोई  बढ़ोतरो  नहीं  होगी  ।  बचत  करने  के  लिये  ज्यादा  प्रोत्साहन  दिया
 बजट  में  एन०आर०ई०जी०आर  ०एल०ई०जी०पी०  तथा  आई०आरण्डी०पी०  वार्यत्रमों  के  लिए
 आबंटन  में  वृद्धि  किये  जाने  की  वजह  से  हनन  और  अधिक  सफलता  प्राप्त  किये  जाने  की

 ग्रामीण  व्यक्तियों  का  समर्थन  प्राप्त  करने  के  लिए  वित्त  मंत्री  न सोच  समभक र  कदम  उठाये
 हैं  यद्यपि  उन्होंने  गरीबी  हटाने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  परिव्यय  में  हृद्धि  की  उन्होंने  हरिजनों  तथा
 जनजातीय  व्यक्तियों  के  लिए  पृथक  से  10  लाख  कुएं  बनाने  को  घोषणा  की  है  ।

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  निगम  की  स्थापना  एक  स्वागत
 योग्य  कदम  है  ।  यह  हरिजन  और  आदिवासी  व्यक्तियों  के  लिए  आप  को  मालूम  होगा  कि  कुछ
 राज्यों  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  निगम  पहले  से  ही  कार्यरत  घन  की  कमी
 की  वजह  से  बे  सुचारु  रूप  से  नहीं  चल  रहे  मैं  वित्त  मत्रीसे  अ  करू गा  कि  वह  इन

 हु  लाने  के  लिए  राज्य
 सरकारों  को  निदेश  दें  ।  स्कूल  अध्यापकों  तथा  दुग्य  उत्पादवों  के  लिए  ग्रुय  बीमा  योजना
 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  निगर्मों  के  कार्यकलापों  में

 -

 कृषि  क्षेत्र  में  लघु तथा  सीमान्त  किसानों  को  अधिक  सहायता  एवं  फसल  बीमा  योजना  को

 लागू  किए  जाने  की  आशा  है  ।  सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  पर  आधारित
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 साक्षरता  तथा  दूरसंचार  सम्बन्धी  प्रौद्योगिवरैमिशन  को  पहले  ही  योजना  में  शामिल  कर  लिया  है  ।

 यह  सरकार  का  बहुत  ही  अच्छा  प्रयास  है  ।  आवास  योजनाओं  से  विशेष  रूप  से  इन्दिरा  आवास

 योजना  के  बजट  में  होने  से  लोगों  को  आवास  योजनाओं  में  लाम  मिलेगा  ।

 मैं  इस  बजट  को  पिछले  दस  वर्षों  में  सबसे  कम  कर  लगाने  वाला  बजट  समभता  हूं  ।  इस  वजट
 से  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  की  आकांक्षाएं  पूरी  होंगी  ।  उनका  कहना  था  जब  तक  देश  की  ग्रामीण
 आबादी  को  ऊपर  नहीं  उठाया  जाता  देश  प्रगति  नहीं  करेगा  ।  वर्तमान  वजट  निचय  ही  अधिकांश
 देशवासियों  के  लिए  एक  अच्छी  खबर  इस  बजट  के  कीमतों  में  ढृद्धि  को  कुछ  हद  तक

 उत्पाद  छाल्क  में  राहत  देकर  तथा  अन्य  कुछ  राहत  देकर  बराबर  कर॑  दिया  गयः

 मुझे  प्रशन्‍तता  है  कि  सरकार  ने  उद्योग  के  स्थान  पर  कृषि  क्षेत्  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  तथा
 ग्रामीणवासियों  वी  ओर  ध्यान  देने  का  निश्चय  किया  मैं  सरकार  से  आग्रह  करू  गा  कि  वह  इस
 बात  को  देखे  कि  योजनाओं  को  ठीक  से  एवं  समय  पर  लागू  किया  जाए  तथा  जो  अधिकारी
 योजनाओं  को  ठीक  से  लागू  नहीं  करते  उनके  कार्यवाही  की  नियंत्रक  और  महालेखा
 परीक्षक  के  घन  के  दुरुपयोग  एवं  अनियमित  व्यय  सम्बन्धी  प्रतिवेदनों  एवं  निष्कर्षों  पर  तुरन्त
 वाही  की  जानी  कार्यालय  प्रतिष्ठान  में  अनावश्यक  व्यय  को  कम  किया  जाना

 चाहिए  ।
 प्रत्येक  क्षेत्र  मे ंविभागीय  योजनाओं  में  समन्वय  होना  चाहिए  ।  बजट  के  उद्देश्यों  का  दरुपयोग  करने
 वालों  को  जिम्मेदार  ठहराया  जाना  चाहिए  तथा  कोई  भी  व्यक्ति  जो  कि  योजनाओं  में  लाग  करने
 में  बाधक  है  तथा  भ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  देता  है  उससे  सख्ती  से  निपटना  मैं  सरकार  से
 अपील  करू  गा  कि  वह  इस  बात  को  देखे  कि  मूल्यों  में  कोई  छृद्धि  न  हो  और  किसी  प्रकार  का
 भ्रष्टाचार  न  हो  ।

 मैं  अपने  राज्य  उड़ीसा  तथा  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  मी  कुछ  कहना  पारादीप
 पोर्ट  का  सही  तरीके  से  विकास  नहीं  हुआ  पारादीप  पोर्ट  देश  के  दस  बड़े  बन्दरगाहों  में  से  एक

 है  ।  इसकी  उपेक्षा  की  गई  है  इसका  विकास  एवं  आधुनिकीकरण  किये  जाने  को  आवश्यकता  है  ।
 यह  बहुत  खेद  की  बात  है  कि  पारादीप  पोर्ट  का  विकास  करने  के  लिए  पर्याप्त  कोष  का  प्रावधान

 नहीं  है  ।  चूंकि  इस  राज्य  की  अथं-व्यवस्था  इसी  पोर्ट  पर  निर्मर  है  सरकार  को  इस
 पोर्ट  के  विस्तार  एवं  विकास  के  लिए  आवद्यक  कदम  उठाने  चाहिए  |  पारादीप  में  मछली  पालन
 तथा  तेल  शोधन  सुविधाएं  एवं  जहाज  बनाने  के  यार्ड  की  स्थापना  करनी  चाहिए  ।  इन  परियोजनाअ
 तथा  राज्य  की  चालू  परियोजनाओं  को  लागू  करने  के  लिए  प्रावधान  किया  जाना  मैं  विर
 मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  को  देखें  कि  सभी  चालू  परियोजनाएं  समय  पर  पूरी  की
 जाय  ।

 पारादीप  में  एक  समेकित  इस्पात  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  इसके  तुरन्त  ही  बाद  इसे
 देतारी  में  लगाने  का  निर्णय  ले  लिया  गया  ।  परन्तु  उस  स्थान  पर  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  नहीं  किया
 गया है  ।  बेरोजगार  युवकों  को  अतिरिक्त  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  यह  आवद्यक  हैँ  कि  इस्पात
 संयंत्र  देतारी  में  जल्दी  स्थापित  किया  जाए  ।
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 श्री  गंगा  राम  :  माननीय  समापति  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने
 वर्ष  1988-89  का  जो  बजट  देश  की  सर्वोच्च  विधायिका  अर्थात्‌  इस  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया
 मैं  उसका  स्वागत  करता  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  बजट  में  मानबीय  तथा  नैतिक  मूल्यों  का
 समावेश  जिस  सुन्दर  ढंग  से  किया  गया  वह  सराहनीय  यह  बजट  किसानों  और  गरीबों  का
 बजट  इसमें  बड़े  लघ्‌  एवं  सीमान्त  खेतिहर  तथा  भूमिहीन  ग़रीब

 अल्पसंख्यकों  तथा  सदियों  से  सताए  गए  दलितों  तथा  पीड़ितों  के  लिए  जो  कुछ
 किया  गया  वह  राष्ट्र  पिता  गांधी  तथा  गरीबों  की  मसीहा  स्व०  इन्दिरा  जी  तथा  दीन  दुखियों
 की  वेदना  और  पीड़ा  को  हृदय  में  समेटे  हुए  और  उन  को  अधिक  से  अधिक  राहत  पहुंचाने  के  लिए
 कृत-संकल्प  हमारे  युवा  तथा  लोकप्रिय  प्रधान  मंत्री  राजीव  जी  की  परिकल्पनाओं  को  धरती  पर
 उतारने  का  सफल  प्रयत्न  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  इस  सन्तुलित  बजट  के  लिए  बधाई  के  पात्र

 हैं  ।
 इस  बजट  में  कराघान  की  मोजूदा  दरों  पर  41,985  करोड़  रुएए  का  सकल  कर  राजस्व  प्राप्त

 होने  का  है  और  व्यय  के  अनुमान  को  दृष्टिगत  करते  हुए  8,120  करोड़  रुपये  के  घाटे  का

 अनुमान  है  ।  नए  करों  को  सीमित  दायरे  के  अन्दर  ही  रखा  गया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  अनवर

 मिर्जापुरी  का  यह  शेर  प्रासंगित  प्रतीत  होता  है  :

 कुछ  इस  तरह  तोड़  ए  बागवां
 शाख  हिलने  न  पाए  न  आवाज  हो
 वरना  गशलन  में  रौनक  न  फिर  आएगी
 दिल  गर  हर  कली  का  दहल

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  फूल  इस  तरह  तोड़े  हैं  कि  शाख॒  मी  नहीं  हिलने  पाई  है  और
 न  आवाज  ही  हुई  जिसके  फलस्वरूप  गुलशन  की  हुर  कली  का  दिल  आनन्दित  हो  रहा  यह
 बजट  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  के  युवा  तथा  स्वस्थ  चिन्तन  का  प्रतीक  है  और  हमारे  समाजवादी
 वित्त  मंत्री  जी  की  समाजवादी  विचारधारा  का  परिचायक  है  ।

 इस  देश  में  555  लाख  खेतिहर  मजदूर  जिनमें  अनुसूचित  जाति  के  182,5  लाख
 और  अनुसचित  जनजाति  के  7  7  लाख  खेतिहर  मजदूर  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  और
 असंगठित  हैं  ।  इस  बजट  में  इन  गरीबों  की  दयनीय  दशा  सुधारने  का  प्रशंसनीय  प्रावधान  किया  गया

 मेरा  सभाव  है  कि  इस  वर्ग  के  परिवारों  में  से  प्रत्येक  परिवार  के  कम  से  कम  एक  व्यक्ति  को
 लगभभ  500  रुपये  प्रति  माह  बेकारी  भत्ता  देने  का  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  ।  देश  के  अन्य  पात्र
 परिवारों  को  बेकारी  भत्ता  देने  की  प्रक्रिया  का  शुभारम्भ  इस  छोटी  सी  योजना  के  साथ  कर  देना

 चाहिए  ।  जहां  तक  मुफे  ज्ञात  इंगलेंड  तथा  स्वीडन  में  इस  प्रकार  का  बेकारी  भत्ता  दिये  जाने  की

 व्यवस्था  है  ।  स्वीडन  में  तो  यह  मत्ता  रोजगार  में  लगे  व्यक्टियों  के  वेतन  के  काफी  सन्निकट

 परीक्षण  के  तौर  पर  माननीय  वित्त  मंत्री  मेरे  उपरोक्त  सुझाव  पर  विचार  करने  की  कृपा  मैं

 यह  अवश्य  कहना  चाहूंगा  कि  देश  में  गरीब  लोग  यह  विश्दास  लिए  जी  रहे  हैं  :

 रात  भले  लम्बी  हो  लेकिन  निश्चित  कमी  सुबह  आएगी

 जड़ता  सभी  तिरोहित  होंगी  नई  चेतना  लहराएगी  ॥
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 इस  बजट  भाषण  के  पष्ठ  9  पर  कुटीर  ज्योति  और  जल-धारा  का  प्रावधान  किया  है  |

 यह  एक  नई  कल्पना  है  तथा  नया  चिन्तन  मान्यता  है  और  वह  प्रशंसनीय  है  ।  कुछ  लोगों  ने
 बाहर  कहा  है  कि  कुटीर  ज्योति  की  योजना  के  प्रत्येक  भौंपड़ी  में  एक  बल्ब  लगाया  जाना
 प्रस्ता  वेत  है  ।  इस  से  जो  उनकी  फूस  की  भझोंपड़ी  वनी  हुई  उस  में  आय  लग  जाएगी  ।  विशेषकर
 विरोधी  दल  के  लोग  बाहर  यह  कहते  हैं  के  एक  बल्ब  लगा  कर  उनकी  भौंपड़ी  को  जलाने  की
 व्यवस्था  की  गई  है  किन्तु  खेंद  का  विषय  है  कि  जेसे  ही  कोई  भी  अच्छा  कार्य  हमारा  दल  करता  है
 हमारे  वित्त  मंत्री  करते  प्रधान  मंत्री  करते  तो उस  की  आलोचना  करना  कुछ  लोगों  की  आदत
 बन  गई  है  लेकिन  मैं  आथ  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  वुटीर  ज्योति  और  जल-धारा  की  योजनाओं
 से  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्र  के कमजोर  वर्गों  में  एक  नया  उत्साह  पंदा  हुआ  सात  सौ  रुपये  की
 मासिक  आय  वाले  छोटे  और  सीमांत  कृषकों  के  लिए  आवास  और  शहरी  विकास  निगम  यानी  हडको
 द्वारा  आवास  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  एक  नया  कार्यक्रम  छूरू  किया  जा  रहा  इस  पर
 सात  प्रतिशत  ब्याज  +वया  जाएगा  और  उसकी  वसूली  22  वर्ष  में  की  जाएगी  ।  इसके  साथ-साथ  मैं

 य  वित्त  मंद्वरी  जी  से  अन॒ुशोध  करना  चाहंगा  कि  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  जो  कार्य
 देश  में  हो  रहा  है  वह  बड़ा  ही  प्रशंसनीय  कार्य  उस  योजना  के  अन्तगंत  भी  अधिक  घन  का
 प्रावधान  करने  की  व्यवस्था  की  जानी  चा  क्‍योंकि  इस  योजना  की  सर्वत्र  भूरि-भूरि  प्रशंसा  की

 जा  रही  है  ।  इससे  गरीब  लोगों  को  अपने  सिर  के  ऊपर  छत  मिल  रही  है  ।  इस  योजना  के  लिए  और
 अधिक  धन  का  प्रावधान  किया  जाना  चा

 इस  बजट  में  गत  वर्ष  से  कहीं  अधिक  रुपया  समन्वित  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  के  लिए

 रखा  गया  है  ।  180  करोड़  रुपया  अनुसूचित  जातियों  और  185  करोड़  रुपया  अनुसूचित  जर

 के  लिए  दिया  गया  मैं  अनुरोध  करू  गा  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  इसमें  थोड़ी-सी

 करें  ।  200  करोड़  रुपया  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  करने  की  कृपा  करें  ।  इसका  विशेष  है
 कि  देश  में  15  करोड़  अनुसूचित  जाति  और  साढ़े  सात  करोड़  अनुसूचित  जनजातियों  की  संख्या

 जब  अनुसूचित  जातियों  को  जनसंख्या  दुगनी  है
 तो  थोड़ा-सा  रुपया  इस  विशेष  समन्वित  योजना  के

 अन्तगंत  बढ़ा

 मैं  यह  मी  कहूंंगा  कि  शासन  यहां  में  घन  तो  आवंटित  कर  देता  है  लेकिन  उसका  व्यय  सही
 ढंग  से  नहीं  होता  है  ।  गत  वर्ष  भी  125  करोड़  से  अधिक  रुपया  दिया  गया  था  लेकिन  उसका  13

 —  अफतजिक जवततंथा

 या  14  प्रतिशत  रुपय्य  खर्च  हो  पाया  और  बाको  रुपया  सामान्य  बजट  में  ट्रांसफर  कर  दिया
 इस  बात  को  सुनिध्चित  कर  लेना  चाहिए  कि  जब  हम  गरोबों  के  लिए  कोई  योजना  बनाते  तथा
 धन  का  प्रावधान  क.नते  हैं  तो  उसके  खर्च  करने  वा  भी  प्रबन्ध  करे  ।  उसकी  मोनेटरिंग  भी  बहुत  ही
 जरूरी  है  ।

 मैं  माननीय  वित्त
 मंत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने--जब  वे  उत्तरप्रदेश  के  मुख्य

 मंत्री  थे  तो  उन्होने  उत्तर  प्रदेश  मे  |  की  एक  ध्वंरचना  करने  की  योजना  बनायी  थी  जो  कि
 उनके  निजी  दिमाग  की  निजी  उपज  थी--उसी  तरह  से  50  करोड़  रु  र

 निगम  अनुसूचित  जातियों  और  के  लिए  बनाया
 समभता  हूं  50  करोड़  रुपया  कुछ  कम  पड़ेगा  ।  25  करोड़  की  इतनी  बड़ी  आबादी  के  लिए  इस

 i  i
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 राशि  को  बढ़ा  कर  100  करोड़  कर  मैं  समभता  हूं  कि  इससे  उनका  और  अच्छा  विकास

 हो  सकेगा  ।

 एक  बात  मैं  जरूर  इस  सदन  के  समक्ष  कहूंगा  ।  देश  की  सरकार  के  काम  तथा
 नीति  हम  सदन  में  बंठ  कर  निर्धारित  करते  हैं  लेकिन  उनकी  क्रियान्वयन  मेदान  में  बंठ  कर  हमारे
 सरकारी  कमंचारी  और  अधिकारी  करते  हालांकि  कभी-कभी  उन  पर  लांछन  लगाया  जाता
 है  ।  इनके  लिए  इस  बजट  में  कोई  विशेष  सुविधा  नहीं  दी  गयी  है  ।  स्टेंडडं  डिडक्‍्शन  को  दस  हजार

 से  बारह  हजार  रुपये  किया  गया  मैं  आपको  उदाहरण  दे  कर  बताना  चाहता  हूं  कि  भारत
 सरकार  के  हमारे  एक  सचिव  को  आठ  हजार  तंख्वाह  मिलती  है  तो  इसमें  से  इनकम  टंक्‍्स  की

 कटौती  हो  कर  जो  तंख्वाह  उसके  पास  बचेगी  वह  एक  सेक्शन  आफिसर  की  तंरूवाह  के  बराबर

 होगी  ।  बहुत  से  देशों  में  सरकारी  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  को  आय  कर  से  मुक्त  किया  हुआ
 है  ।  मैं  अनुरोध  करूगा  कि  यह  जो  12  हजार  की  स्टेंडडं  है  इसको  15  हजार  रुपये  कर
 दें  क्योंकि  सरकारी  कर्मचारियों  की  तंख्वाह  में  से  बहुत  सा  रुपया  इनकम  टैक्स  में  चला  जाता
 देश  में  ये  सरकारी  कमंचारी  और  अधिकारी  ही  एकमात्र  ऐसे  आयकर  दाता  हैं.जिनका  इनकम  टैक्स
 सोस  पर  काट  लिया  जाता  हैं  और  जिनको  कुछ  छिपाना  नहीं  पड़ता  बाकी  करोड़पति  और
 लखपति  लोग  तो  अपनी  आय  का  बहुत  सा  रुपया  छिपा  कर  ब्लक  का  काम  करते  इन  पर
 विचार  करने  की  है  ।

 अन्त  में  मैं  अपने  क्षेत्र  की  बात  कहना  हमारे  यहां  चम्बल  घाटी  में  भारत  सरकार
 ने  ईई  सी  के  सहयोग  से  दस्यु  प्रभावित  क्षेत्र  विकास  योजना  बनायी  थी  ।  लेकिन  मुझे  बड़ा  खेद  है
 कि  उस  पर  बहुत  मंथर  गति  से  कार्य  हो  रहा  है  ।  कई  पुल  स्वीकृत  हो  चुके  हैं  लेकिन  अभी  तक  बने

 जट  में  इस  योजना  के  लिए  थोड़ा  सा  रुपया  और  बढ़ा  कर  ब्जाता  तब  तो
 और  अच्छा  होता  ।

 मैं  आगरा  के  ग्रामीण  जिसको  हालत  बहुत  खराब  उसको  पिछड़ा  क्षेत्र
 घोषित  करनें  के  लिए  कई  बार  भारत  सरकार  से  और  राज्य  सरकार  से  आग्रह  कर  चुका  लेकिन
 अभी  तक  इस  दिकज्षा  में  कोई  कार्य  नहीं  किया  गया  मैं  अनुरोध  करूगा  कि  जब  विशेषकर
 पर्यावरण  और  की  सुरक्षा  के  कारण  आगरा  में  सभी  उद्योग  बन्द  कर  दिए  गए  तब  इस
 क्षेत्र  को  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  करके  वहां  कें  औद्योगिक  विकास  की  दिशा  में  भारत  सरकार  विशेष

 घ्यान  दे  ।  ।

 अन्त में  इस  अच्छे  बजट  के  लिए  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री जी
 को

 बधाई  देते हुए  रंग  जी
 की  कुछ  पंकितियां  कहना  चाहूंगा

 सबको  वसन  और  आवास

 नैतिकता  पना  विश्वास

 उगे  हैं अभी  अमन  के  पंछी
 उसके  उड़ने  को  असीम  आकाश  दो  ।”

 हमारा  हमारा  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  और  प्रधानमंत्री.जी  इसी  ध्येय  को  लेकर
 चल  रहें  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  जनतांत्रिक  बजट  के  माध्यम  से  हम  अपने  लक्ष्य  की  ओर
 आगे  बढ़ते  रहेंगे  ।
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 श्रीमती  चबसवराजेश्वरोी  :  माननीय  सभापति  मैं  1988-  के
 किये  गये  बजट  का  स्वागत  करती  हूं  ।  बट  का  स्वागत  करते  हुए  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चांहूंगी  ।.

 1988-89  का  बजट  मध्यम  वर्ग  के  व्यक्तियों  तथा  समाज  के  सभी

 वर्गों  के  व्यक्तियों  के  समर्थन  में  यह  यथाथंवादी  बजट  हैं  जिसमें  वित्त  मंत्री  जी  ने  समाज  के

 वर्गों  की  मदद  करने  में  काफी  दिलचस्पी  दिखाई  मैंने  सोचा  था  कि  विपक्ष  के  माननीय
 सदस्यगण  निश्चय  ही  कुछ  संरचनात्मक  सुभाव  देंगे  कि  किस  प्रकार  से  हम  इन  योजनाओं  को  लाग
 कर  सकते  कसे  हम  देखें  कि  निर्धनतम  व्यक्िोों  को  लाभ  पहुंचे  तथा  किस  हृद  तक  इन  क्रार्यक्रमों
 से  जरूरतमन्द  लोगों  को  लाभ  पहुंच  सकता  है  ।  लेकिन  ऐसा  करने  की  बजाय  वे  इसकी  आलोचना
 कर  रहे  हैं  और  कह  रहे  हैं  कि  इस  बजट  में  कुछ  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  समझती  कि  इस  बजट  में  कुछ

 ऐसा  है  जिस  का  विरोध  करने  की  जरूरत  हो  ।  अभी  भी  वे  समझ  सकते  हैं  कि  इस  की
 आलोचना  न  करें  ।  वे  विपक्ष  के  सदस्य  हैं  इसलिये  वे  इसकी  आलोचना  करना

 इस  बजट  में  जो  कई  नई  योजनाएं  लाई  गई  हैं  मैं  उनका  स्वागत  करती  हूं  ।  उनके  नाम  हैं
 कुटीर

 रियायतें  हैं  जो  कि  किसानों  को  प्रदान  की  गई  हैं  ।  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  को  सम्पूर्ण  कृषको ंकी ओर
 से  तथा  भारतोय  कृषक  समाज  की  प्रतिनिधिं  होने  के  किसानों  को  दी  गयी  सभी  रियायतों  के
 लिए  मैं  उनका  घन्यवाद  करती  हूं  ।  लेक्ति  किसानों  की  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिये  अभी  काफी

 कुछ  कि.या  जाना  हूं  ।  ा

 सम्पूर्ण  किसान  समुदाय  देशव्यापी  आन्दोलन  कर  रहा  हूँ  ।  वे  लोग  लाभकारी  मूल्यों  की  मांग
 कर  रहे  हैं  ।  उनका  कहना  है  कि  उन  पर  ब्याज  के  सम्पूर्ण  कर्ज  को-यूरी  तरह  समाप्त  कर  दिया
 जाए  ।  उनका  कहना  हे  कि  रियायती  दर  पर  उनके  पम्प  सेटों  को  बिना  बाघा  के  ब्द्यत  मिलनी
 चाहिये  ।  यह  ज्यादा  अच्छी  सलाह  हुं.गी  यदि  वह  इन  मुद्दों  पर  भी  विचार  आजकल  घारणा
 यह  हैँ  कि  उत्पादन  लागत  कम  होनी  चाहिये  क्योंकि  यदि  हम  किसान  को  लाभकारी  मूल्य  देना
 चाहते  हैं  और  जब  उत्पादन  लागत  बढ़  जाती  हूँ  तो  निश्चित  रूप  में  उपमोक्‍ता  पर  प्रमाव  पड़ेगा  ।
 उपभोक्ता  को  वस्तुएं  उचित  मूल्य  पर  मिलें  इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिये  हमें  देखना  होगा  कि  कृषि

 किसान  विकास  पत्र  इत्यादि  ।  इस  बजट  में  मुख्य  रूप  से  प्रोत्साहन  तथा

 की  लागत  जितनी  हो  सके  कम  की  जाए  ।  उत्पादन  लागत  अथवा  कृषि  लागत  को  कम  करने  के
 लिये  हमें  बहत  सी  देनी  होगीं--उनके  अलावा  जो  हम  पहले  ही  दे  चके  हैं---जै  से  कि
 औजारों  पर  उत्पाद  शुल्क  को  ट्रंक्टर  तथा  टायरों  पर  उत्पाद  शुल्क  को  समाप्त  करना
 बहुत  से  व्यक्तियों  का  कहना  हूं  कि  ट्रंक्टर  सिर्फ  बड़े  किसान  ही  इस्तेमाल  करते  हैं  ।  ऐसी  बात  नहीं

 है  क्‍योंकि  छोटे  किसानों  को  भी  अगली  फसल  के  लिए  भूमि  को  तंयार  करने  हेतु  ट्रंक्टर  क्री  जरूरत
 है  ।  यदि  किसान  एक  वषं  में  दो  फसलें  या  तीन  फसलें  पंदा  करना  चाहता  है  तो  उसे  फसलों  के  लिए
 भूमि  तंयार  करने  को  हालत  में  होना  चाहिए  ।  इसके  लिए  भूमि  को  तंयार  करने  हेतु  एक  छोटे
 किसान  को  भी  ट्रेंक्टर  ब्राहिए  ।  इस  दशा  में  हमें  ट्रंक्टरों  इत्यादि  पर  से  उत्पाद  शुल्क
 हटा  ड्रेना  चाहिए  ताकि  खेती  की  लागत  कम  हो  सके  ।

 -  इस  क्षेत्र  मे ंअनुसंघान  के  लिए  आपने  अधिक  घनराशि  खर्च  नहीं  की  कृषि
 अनुसंधान  को  हमने  अधिक  महत्व  नहीं  दिया  चूंकि  हमने  कृषि  उत्पादन  में  अधिक
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 प्रगति  नहीं  की  हम  वांछित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  यद्षपि

 हमारा  लक्ष्य  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  1700  लाख  टन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना  था  हम  1500  लाख  टन
 से  अधिक  पैदा  नहीं  कर  सके  ।  किसानों  को  बहुत  सी  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ता  हमने
 उनकी  कठिनाईयों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  उनको  मिलावट  वाला  मिलावट  की  गई
 नाशक  दवायें  तथा  मिलावटी  उर्वरक  दिये  जाते  हमने  इसके  बारे  में  अखबारों  में  पढ़ा  यह
 जानकर  दुःख  हुआ  कि  एन०  एस०  सी०  द्वारा  दिये  गये  खराब  बीजों  के  कारण  कई  एकड़  घरती  पर
 बीज  उगे  ही  नहीं  ।  किसान  क्‍या  कर  सकते  हैं  ?  वे  अपनी  पंदावार  कंसे  बढ़ा  सकते  जब  हम
 खाद्यान  उत्पादन  लागत  की  तुलना  विदेशों  के  साथ  करते  हैं

 तो  गेहूं  तथा  गन्ने  की  उत्पादन
 लागत  हमारे  देश  में  अधिक  है  ।  हम  पैदावार  बढ़ाने  में  भी  सक्षम  नहीं  रहे  इन  बातों  को  ध्यान

 में  रखा  जाना  चाहिए  और  हमें  भरपूर  कोशिश  करनी  चाहिए  तथा  यह  देखना  चाहिए  कि  खेती
 कम  हो  और  खाद्याननों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  ।  यदि  इन  दो  बातों  पर  ध्यान  दिया

 ऐर  अनुसंघान  कार्य  किया  जाता  है  तथा  उसके  बारे  में  किसानों  को  जानकारी  दी  जाती
 है  तो  मेरे  विचार  में  देश  में  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्यान्न  पैदा  हो  सकते  हैं  जो जनसाधारण  को  कम

 क्रीमतों  पर  उपलब्ध  कराये  जा  सकते  हैं  ।  की

 उदाहरण  के  तौर  पर  देश  में  इस्पात  के  उत्पाद  को  लीजिए  ।  विदेशों  में  इसकी
 उत्पादन  ल'गत  की  तुलना  में  यहां  इसकी  उत्पादन  लागत  अधिक  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिए

 खपत  तथा  अन्य  निवेशों  की  लागत  अधिक  है  ।  इसके  लिए  हम  क्‍या  कर  सकते  हैं  ?  हमें
 उत्पादन  लागत  को  कम  करने  के  उपायों  पर  विचार  करना  होगा  ।  यदि  आप  उत्पादन  लागत  को
 कम  नहीं  करते  हैं  तो  विश्व  बाजारों  में  अन्य  देशों  का  मुकाबला  करना  बहुत  मुद्िकल  है  ।

 उत्पादन  लागत  को  कम  नहीं  किया  जाता  तब  तक  हम  खाद्यान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  कर  सकते  ।

 इसलिए  कुषि  क्षेत्र  में  आवश्यक  अनुसंधान  क्या  जाना  चाहिए  ताकि  किसानों  को  उचित
 जा  सके  और  वे  अपने  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  सके  ।

 ,  लघ  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  मेरे  विचार  में  बजट  प्रस्तावों  में  वे इनके  लिए  एक
 अलग  बैंक  बना  रहे  आई०  डी०  बी०  आई०  के  अघीत  यह  एक  सहायक  बेंक  होगा  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में[छोटे  लोगों  द्वारा  छुरू  किये  गये  बहुत  से  लघु  उद्योग  अब  रुग्ण  हो  गये  सीमेंट
 के  विषय  20  टी०  पी०  डी०  अथवा  50  टी०  पी०  डी०  अथवा  100  टी०  पी०  डी०  क्षमता  वाजी
 बहत  सी  लघ  इकाइयां  स्थापित  की  गई  थीं  |  मारतीय  सीमेंट  निगम  ने  उन्हें  जो  प्रौद्योगिकी  दी  है
 वह  लाभ  लागत  की  दृष्टि  से  उपयुक्त  नहीं  है  ।  निवेशों  तथा  अन्य  कच्चे  माल  की  लागत  बहुत
 अधिक  है  ।  वे  बडी  इकाइयों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर  सकती  ।  उनके  लिए  बड़ी  इकाइयों  के
 साथ  प्रतिस्पर्घा  करना  बहुत  मुश्किल  है  क्योंकि  उनको  उत्पाद  शुल्क  देना  पड़ता  है  तथा  उन्हें  अन्य

 प्रोत्साहन  तथा  रियायतें  नहीं  दी  गई  जब  तक  लघु  इकाइयों  जो  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  लगाई
 गई  हैं  को  प्रोत्साहन  तथा  रियायतें  नहीं  दी जाती  तब  तक  वे  अपनी  लघु  इकाइयों  को  5  यवहारिक
 रूप  से  नहीं  चला  पायेंगे

 मैं  समभती  हूं  कि  सरकार  जारी  करके  लघु  उद्योगों  को  दिये  गये  प्रोत्साहनों
 तथा  रियायतों  को  वापस  लेने  वाली  है  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करती  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  आदेझ्ष

 जारी  न  करे  तथा  प्रोत्साहनों  और  रियायतों  को  जारी  रहने  दे  ।  इस  दशा  मेरे  विचार  में  कई
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 ओर लघु इकाइयां होने ॥"फफसफसससअफलसफलकसकसछफफमफफफस नकऊनकाक्‍्तक्‍न++  ग्रामीण

 और  लघ  इकाइयां  रुग्ण  होने  के
 कगाइ

 पर  हैं  तथा  इससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअधिकाधिक ऊ  अधिकाधिक
 बेरोजगारी  पैदा  होगी  ।  मुझे  आशा  है  कि  मनन  इस  पर  ध्यान

 दूसरी  बात  यह  है  कि  एक  बांघ  बनाने  के  बाद  अधिकाधिक  समस्‍यायें  आ  रही  हैं  ।  जहां
 कहीं  मी  सिंचाई  का  आधिक्य  है  अधिकांश  भूमि  अधिक  पानी  के  कारण  या  अवंधਂ  खेती  के  कारण

 क्ष्तर-युक्त  होती  जा  रही  है  ।  कई  एकड़  भूमि  क्षार-युक्त  होती  जा  रही  है  जो  कई  साल  तक  क्षार-मुक्त
 नहीं  हो  सकती

 ।  यह  बहुत  बुरी  बात  है  क्योंकि  जब  तक  पानी  के  प्रयोग  के  लिए  हमारे  पास  उचित
 प्रबन्ध  नहीं  होगा  तव  तक  भूमि  की  उपजाऊ  शक्ति  नष्ट  होती  रहेमी  ।  भगवान  ने  हमारे  देश  को
 ऐसी  उपजाऊ  भूमि  दी  कसी  भी  तरह  की  फसल  पैदा  करने  के  लिए  हमारी  भूमि  बहुत  उपयुक्त

 है  ।  परन्तु  इसको  उचित  जल  प्रबन्ध  के  बिना  अधिक  पानी  देकर  हम  नष्ट  दर  रहे  हैं  तथा  भूमि

 क्षारयुक्त
 होती  जा  रही  है  ।  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देना  होगा  ।

 सूखे  और  बाढ़  को  हमने  प्राकृतिक  आपदायें  माना  एक  और  आपदा  है  जो  हाल
 में  आई  है  ।  रामचर  मैं  देखती  भा  रही  मेरे  विचार  में  दो  महीने  पहले  एक  मुख्य  नहर  में

 दरार  पड़  गई  थी  ।  यह  दरार  काफो  बड़ी  हो  गई  थी  तथा  कई  महीनों  तक  इसकी  मरम्मत  नहीं
 की  |  उस  क्षेत्ञ  के  सभी  किसानों  पर  यानि  5  से  6  लाख  एकड़  से  मी  अधिक  भूमि  पर

 बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  क्योंकि  उनको  एक  बूंद  मी  पानी  नहीं  मिल  सका  ।  हम  इस  समस्या  का
 समाघान  कंसे  करेंगे  ?  इसे  मी  एक  तबाही  मानना  होगा  और  किसानों  को  बहुत  असुविधा  हों

 बैंकों  से  लिए  गये  ऋणों  का  भुगतान  नहीं  कर  सकेंगे  ! जब  तक  वे  ऋण  का
 मड्ी भुगतान
 नहीं  कर  देते  तब  तक  उन्हें  दूसरी  फसल  के  लिए  ऋण  नहीं  मिलेगा  ।  इसे”एक

 प्राकृतिक  अ  ना  चाहिए  तथा  दरार  के  कारण  प्रमावित  लोगों  को  आगे  ऋण  दिया  जान

 चाहिए  ।  यदि  मुख्य  दरार  की  5  या  10  दिन  में  मरम्मंत  कर  दी  जाती  है  तो  मैं  बात  को  समझ
 सकती  हूं  परन्तु  यदि  इसकी  मरम्मत  दो  या  तीन  महीने  में  की  जाती  है  तो  मेरे  विचार  में  यह
 किसानों  के  लिए  एक  सदमा  है  तथा  इस  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इन  दिनों  में  हमने  इधर-उधर  की  योजनायें  बनाई  हैं  परन्तु  मेरे  विचार  में  देश  में
 प्राकृतिक  संसाधनों  के  लिए  कोई  पर्याप्त  व्यापक  योजना  नहीं  बनाई  गई  है  ।  प्राकृतिक
 क्‍या  हैं  ?  वे  हैं  भूमि  तथा  खनिज  सम्पदा  ।  क्‍या  पहले  हम  पूरी  तरह  उनकी  खोज

 कर  सकते
 हैं  ?  पूरी  तरह  हमने  उनकी  छानबीन  नहीं  की  है  क्योंकि  अभी  भी  काफी  भूमि  बेकार

 पड़ी  काफी  भूमि  बिना  जताई  के  पड़ी  काफी  मात्रा  में  पानी  है  जिसको  हम  प्रयोग  में  ला  सकते

 हैं  ।  हमने  सिंचाई  के  प्रवाह  अथवा  लिफ्ट  सिंचाई  या  भूमि  जल  अथवा  खनिज  भूमि
 तथा  पानी  की  पूर्ण  तरह  छानबीन  नहीं  की  है  इनकी  पहले  छान-बीन  की  जानी  चाहिए  तथा  फिर

 हमें  दूसरो  ओर  ध्यान  देना  ऐसा  करने  से  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काफी  रोजगार  पैदा
 वे  वल  यहो  नहीं  ।  हमें  गवं  है  कि  मगवान  ने  हमें  इतनी  सम्पदा  दी  हमें  पानी  को

 प्रयोग  में  लाने  को  कोशिश  करनी  चाहिए  जो  उपलब्ध  है  तथा  खनिज  सम्पदा  का  भी  उपयोग
 करना  चाहिए  तथा  जहां  कहीं  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  मेरे  विचार  वहां  कम  से  कम  हम
 कुछ  पेड़-पोधे  लगा  सकते  हैं  जिससे  हमारे  खेतों  में  हरियाली  हो  सके  ।  अगली  योजना  बनाते  समय -
 ऐसी  बातों  को  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इस  बात  पर  ध्यान  देना  मेरे
 विचार  गें  प्राकृतिक  क्षेत्र  में  हम  न्याय  नही कर  रहे  हैं  ।
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 श्रम  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  सभ  स्वागत  करती  हूं  क्‍यों
 कि  श्रमिकों  को  प्रबन्ध  में  माग  लेने  के  लिए  कहा  गया  है  तथा  उन्हें  समी  सविधायें  दी  गई  इस
 तरह  देश  में  भयंकर  सूखे  के  बावजूद  औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  औद्योगिक  उत्पादन  में
 वृद्धि  इसलिए  हुई  है  क्‍योंकि  हमारे  देश  में  बेहतर  श्रमिक  सम्बन्ध  हैं  ।  वे  बहुत  अच्छी  तरह  कार्य
 कर  रहे  श्रमिक  प्रभावित  हैं  तथा  उन्होंने  निर्णय  किया  है  कि  उन्हें  अपने  कारखानों  के
 साथ  तरक्की  करनी  जब  कमी  उनके  कारखानों  में  तरक्की  होगी  वे  मी  तरक्की  इस
 तरह  के  दृष्टिकोण  मेरे  विचार  हमारे  देश  में  श्रमिक  बहुत  अच्छी  तरह  कार्य  कर  रहे  हैं
 अच्छा  सहयोग  है  तथा  मविष्यनिधि  इत्यादि  ज॑से  प्रोत्साहन  दिये  गए  सरकार  द्वारा
 इन  सभी  बातों  का  ध्यान  रखा  गया  है  तथा  हाल  ही  में  उन्हें  प्रबन्ध  में  भागीदार  बनाया  गया
 मुझे  आशा  है  कि  इससे  हमारे  ओद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।

 अन्तिम  परन्तु  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में
 गरीबी  हटाओ  कार्यक्रमों  के  लिए  काफो  धनराशि  दी  गई  मेरे  विचार  में  हमें  इसका  स्वागत
 करना  चाहिए  ।  परन्तु  इसे  लाग  करने  में  हम  काफी  भ्रष्टाचार  देखते  आ  रहे  हैं  जो  वि  पे

 पर  चल  रहा  है  ।  किसी  मी  तरह  हमें  यह  देखने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  ऐसी  आश्वंकाओं  से
 किस  प्रकार  बेहतर  तरीके  से  ब्रच  सकते  मेरे  विचार  में  आगे  जहां  भी  इन  कार्यक्रमों  को  लागू
 किया  जाये  वहां  उचित  निगरानी  की  जानी  चाहिए  ।  जब  हम  इस  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  पर  भारी
 घनराशि  खर्च  कर  रहे  हैं  तो  हमें  देखना  होगा  कि  गरीब  लोगों  को  इन  कायंत्रमों  से  विस  तरह  बेहतर
 लाभ  होगा  ।  अन्यथा  फिलहाल  जो  कुछ  भी  हम  खर्च  करते  हैं  व्यय  जाता  है  |  कुछ  गम्भीर  विन्षार
 करना  होगा  तथा  जो  क़ुछ  हम  करते  आ  रहे  हैं  उसकी  अपेक्षा  बेहतर  इरादे  से  काम  करना

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंसफाई  के  बारे  में  हम  काफी  कछ  कह  चके  मुझे  खशी  है  कि  माननीय
 न्त्री  ने  ग्रामीण  पर्यावरण  के  महत्व  को  महसूस  है  ।  गांव  में  घसते  ही  हम  देखते  हैं  कि  वह

 जगह  बहुत  दूषित  है  |  मुझे  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  कारण  स्पष्ट  हैं  |  परन्तु  स्वतन्त्रता  के
 40  वर्ष  बाद  भी  क्‍या  हम  गांवों  में  वही  माहौल  देखना  चाहते  हैं  ?  मेरे  विचार  में  यह  उाचत  नहीं
 है  कि  यदि  कोई  विदेशी  गांव  में  आता  है  तथा  ग्रामीण  जीवन  को  देखता  है  तो  जिस  तरह  गांव
 की  औरतों  का  रहन-सहन  है  उसे  देख  कर  हमें  शर्म  आयेगी  ।  बजट  में  ही  कहने  की
 अपेक्षा  हम  सीधे  कह  सकते  हैं  कि  हर  गांव  में  हम  कई  शौचालय  बनाने  जा  रहे  मेरे  विचार  से
 इससे  समस्या  का  समाधान  हो  जायेगा  और  सभी  औरतें  बजट  का  स्वागत  करेंगी  ।  बहस  का  जवाब
 देते  समय  मेरे  विचार  में  माननीय  मन्त्री  बताएंगे  कि  सभी  ग्रामीण  क्षत्नों  में  हम  बहत  से  शौचालय
 बनाने  जा  रहे  हैं  |  मंत्री  महोदय  ने  इस  प्रस्ताव  की  घोषणा  करनी  है  ।

 |
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 इस  देश  में  इस्पात  की  बहुत  मांग  सन्‌  2000  तक  हमें  काफी  अधिक  इस्पात  की
 आवद्यकता  होगी  ।  विजयनगर  संयंत्र  को  स्थापित  करने  से  लिए  आपको  ह8वीं  योजना  की
 विधि  पर  गौर  करना  योजना  में  हम  इसे  शा/मल  नहीं  कर  सके  ।  चूंकि  इस  सम्बन्ध में
 काफी  मांग  की  गई  है  और  होसपेट  क्षेत्र  मे ंकाफी  खनिज  सम्पदा  मी  है  तथा  अच्छा  लौह  अयस्क  भी

 पट मिलता  मेरा  अनुरोध
 है  कि  योजना  को  बनाते  वक्‍त  हमें  होसपेट  में

 विजयनगर
 संयंत्र  स्थापितं

 करने
 के  लिए  बिचार  करने  की  कोशिज्ञ  करनी  चाहिए  ।

 *  अन्तिम  कर्नाटक  में  ताप  विद्युत  के  सम्बन्ध  में  भ्राप  वश्  द्योगों  के  के  क्करे
 हमे  जानते  हूँ  और  समस्त  देश  में  ऊर्जा  प्रतिबन्ध  के  कारण  उत्पादन  थोड़ा  भा  गया  ga.  आठूज्ी

 नशा
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 योजना  के  दौरान  ज्यादा  से  ज्यादा  र्टव्यू  विद्युत  केन्द्र  शुरू  करंने  पर  अधिक  जोर  दिया  जाना

 चाहिए  ।  अन्यथा  ऊर्जा  प्रतिबन्ध  के  कारण  समस्त  विकास  गिर  जायेगा  ।  मेरा  अमुरोध  है  कि

 1000  मेगावाट  का  एक  सुपर  तापीय  संयंत्र  होसपेट  मेरे  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  जाये  ताकि
 जोकि  पन  विद्यु  त  पर  निर्भर  है---उस  विद्युत  संकट  से  उबरे  सके  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  समय  देने  के  लिए  आपको  धन्यवाद  देती  हूं

 क्रो  राम  नाटायण  सिह  :  सभापति  इस  सदन  में  जो  बषं॑  1988-89  का
 सामान्य  बजट  प्रस्तुत  किया  है  उसमें  सोसायटी  के  हर  वर्ग  को  राहत  दिए  रिलीफ  देने
 की  बात  कही  गयी  यदि  सतही  स्तर  से  देखा  जाए  तो  यह  बजट  वेलकम  के  योग्य  है  परन्तु  जब
 हम  इसे  गहराई  से  देखते  हैं  तो  हमें  चलता  है  कि  इसमें  4784  करोड़  रुपये  का  डंफिसिट  है
 जिससे  हमारे  देश  में  इन्फ्लेशन  चीजों  को  कीमतें  बढ़ेगी  और  गरीब  आदमियों  पर  उसका
 सीधा  प्रमाव  सरकार  को  इस  डंफिसिट  को  कम  करना  चाहिए

 गे

 सरकारी  विभागों  में  जिस  तरह  से  दिनों-दिन  फिजूलखर्ची  बढ़ती  चली  जा  रही  ह

 अंकुश  लगाए  जाने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  उसकी  वजह  से  हमारा  नॉन-प्लान  एक्सपेंडीच

 रहा  मैं  विस्तार  में  न  जाकर  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  गत  वर्ष  आपने  मिनिस्टर  साहबान  की
 कोठियों  को  डेकोरेट  करने  के  लिए  89  लाख  रु०  व्यय  दूसरी  ओर  एक  सर्कूलर  निकाल  कर

 एम०  पीज०  की  कोठियों  में  सफेदी  किए  जाने  तक  की  मनाही  कर  दी  ।  उसका  कारण  यह  दिया  गया  है
 कि  सारा  देश  मीषण  सूखे  को  विभीषिका  से  ग्रस्त  इसलिए  सफेदी  की  जरूरत  नहीं  है  ।  वहीं  दूसरी
 ओर  सरकारी  प्रतिष्ठान  एअर  इण्डिया  जहां  50  लाख  रुपया  खर्च  करके  कंलेण्डर  और

 छपंवायी  गयी  हैं  ।  अभी  वुछ  समय  पूर्व  इसी  हाउस  में  स्कूटर्स  इण्डिया  लिमिटेड  के
 डिस्कशन  हुआ'*ਂ  जिसको  कीमत  तकरीबन  200  करोड़  रुपए  उसको  30  करोड़  के  अंदर

 साहब  को  गवनंमेंट  दे  रही  है
 । अगर  यह  फिजुलखर्ची  कम  तो  जो  गरीब  आदमी  हैं

 राहत  मिल  सकती  है  ।  गरोब  आदमी  जिसको  4  रोटी  की  भूख  उसको  आपने  एक  रोटी  द॑

 उससे  वह  जिन्दा  तो  रह  लेकिन  उसकी  तसलल्‍्ली  नहीं  होगी  ।

 किसानों  के  लिए  मैं  अर  करना  चाहता  हूं  कि  प्री-पार्टीशन  के  वक्‍त  जो  पंजाब  था  वह
 रावलपिडी  से  लेकर  गुड़गावां  तक  उस  समय  किसान के  दो  एग्रीकल्चर  इंस्ट्र  मेंटस
 और  उसके  12  महीने  का  गवनंमेंट  के  कर्ज  में  कभी  नीलाम  नहीं  होता  मभे  याद  हैं
 पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  1937  के  अन्दर  जब  इलेक्शन  हुए  गवनंमेंट  आफ  इंडिया  एक्ट  1935  के

 उस  वक्‍त  रोहतक  गए  वहां  लाखों  आदमी  उनको  सुनने  को  बंठ  हुए  पं०  श्रीराम
 शर्मा  कांग्रेस  के  प्रेसीडेंट  बड़े  फ्रीडम  फाइटर  थे  1  उन्होंने  पंडितजी  क  |  कहा  कि  सर
 छोद्ू  राम  की  पॉलसी  को  आप  क्रिटीसाइज  वरना  यहां  कांग्रेस  खत्म  हो  जाएगी  क्‍योंकि  इनकी
 पार्टी  और  इनकी  पॉलिसी  किसानों  के  लिए  बहुत  कर  रही  हूं  ।  पंडतजी  ने  जो  स्पीच  दी
 सबसे  पहले  यह  कहा  कि  पं०  श्रीराम  हर्मा  ने  कहा  हँ  कि  सर  छोट्ू  राम  की  पॉलिसी  को  क्रिटीसाइज

 किया
 मैं  सर  छोद्ू  राम  की  पॉलिसी  से  सहमत  सिफ  एक  हो

 डिफरेस  मैं  तो  यहूँकहता  हूं
 कि  पहले  हम  आजादी  बाद  में  किसानों  और  मजदूरों  काਂ  फीयदा  करेंगे
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 हैं कि  पहले  हमें  किसानों और  मजदूरों  का  भला  करना  आजादी  फिर  लेते  ये गरीब
 लोग  इस  तरह से  पं०

 जवाहरलाल  नेहर ूने  भी  इसको  एप्रूव किया  |  अगर वह  कानून  अब
 बन  जो  अंग्रेजों  के  समय  में  तो  इस  तरह  से  किसानों  के  जंमीन  और  अनाज
 नीलाम  न  हों  ।

 तीसरी  बात  यह  हैँ  कि  किसान  अनाज  पैदा  करता  अन्नदाता  सारे  हिन्दुस्तान  को
 अनाज  देता  रोटी  देता  हैं  ।  उसकी  एक  ही  इंडरट्री  खेती  ।  उसकी  इस  इंडस्ट्री  को  इंडस्ट्री
 डिक्लेयर  किया  जाए  ।  ठाकि  इंडस्ट्री  के  अंदर  जितनी  भी  सहूलियतें  उनको  वे  सहूलियतें  मिल
 सके  ।  अगर  किसान  को  सहूलियतें  मिल  जाएंगी  और  वि.सान  अच्छी  हालत  में  हो  तो  गांव
 की  आथिक  स्थिति  सुबर  जाएगी  ।  देश  की  80  फीसदी  आबादी  गांवों  में  रहती  वह  किसान के
 साथ  बावस्ता  हूँ  ।  गांव  का  छोटा  सब  किसान
 से  ताल्लुक  रखते  हैं  ।  अगर  किसान  की  हालत  अच्छी  हो  जाएगी  तो  सब  लोगों

 की
 हालत  अच्छी

 हो  जाएगी  ।  इस,लए  अगर  आय  गांव  के  अंदर  रहने  वाले  लोगों  की  हालत  ठीक  करना  चाहते  हैं
 |  कृषि  को  इंडस्ट्री  डिक्लेयर  आपको  करना  पड़ेगा  ।

 ह

 चौथी  बात  य  कि  हिन्दुस्तान  के  अंदर  जितनी  भी  नदियां  उन  पर  बांब  बां।घए  ताकि
 बिजली  पंदा  हो  और  नहरें  निकाल  सके  ।  अब  पंजाब  और  हरियाणा  औरों  के  मुकाबले  में  अच्छी

 में  दे  ये  अच्छी  हाल  डाड  ०  हर  लाल  नेहरू  नी हलत  में
 मे

 इसलिए  अच्छी  हालत  में
 हैं  कि

 भाखड़ा  डेम  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  की  मेहरबानी
 से  बना  ।  उससे  बिजली  गंदा  पानी  आया  और  पंजाब  तथा  हरियाणा  को  हालत  अच्छी  हुई  ।

 ब  थीन  डंम  पंजाज  के  अंदर  बन  रहा  हूँ  ।  आहिस्ता-आहिस्ता  बन  रहा  हैं  ।  दस  साल  हो
 अगर  जल्दी  बनवा  दिया  तो  उससे  कद्मी  हरियाणा  और  राजस्थान  आदि  सब  कौ  फायदा
 होगा  और  बिजली  की  कमी  नहीं  रहेगी  ।  उसके  बाद  आप  लोगों  को  और  गांव  के  मजदूरों

 के  लिए  कछ  करने  की  जरूरत  नहीं  हे  ।  वे  खुद  सेल्फसफिश्येंट  हो  जाएंगे  ।

 मेरे  कछ  माई  कहते  हैं  कि किसान  मालदार  हों  गए  कौन  किसान  मालदार  हो  गया
 मुर्के  कहीं  नहीं  दिखाई  देता  हूँ  ।  मैंने  नौकरी  के  सिलसिले  में  पंजाब  और  हरियाणा  के  एक-एक
 जिले  को  देखा  दस-दस  दफा  गया  मैंने  वहां  देखा  कि  किसी  का  लड़का  कनाड़ा  गया
 किसी  का  अमेरिका  गया  हैँ  और  किसी  का  लड़का  मिलिट्री  में  कमंल  बन  गया  है  और  किसी  का

 त्न्‍न  बन  गया  हूँ  ।  कोई  किसान  जमीन  की  वजह  से  मालदार  नहीं  हुआ  है  । ट्

 मेरे  कई  दोस्त  कहते  हैं  कि  बड़े  किसान  हैं  ओर  छोटे  किसान  अब  तो  2  एकड़  से  18
 तक  जमीन  रह  गई  है  ।  जिसके  पास  18  एकड़  से  बड़ी  उसका  सौलिंग  एक्ट  के  अंदर

 भगडा  चल  रहा  जब  वह  हार  तो  उसकी  जमीन  चली  जाएगी  ।

 पांचवीं  बात  नौकरियों  के  सम्बन्ध  में  आज  के  दिन  80  फीसदी  आदमी  गांव मेंਂ  रहते  हैं
 भ्रौर  20  परसेंट  झहर  में  रहते  हैं  ।  नौकरियों  के  अंदर  स्थिति  यह  है  कि  20  ,  परसेट  शहरी  लोगों

 ने  80  परसेंट  नौकरियां
 ली  हुई  हैं  और  80  परसेंट  गांव  के  लोगों  के  लिए  सिर्फ  20  परसेंट  नौकरियां

 बची  हुई  तो  आप  गांव
 वालों  के  लिए  कॉस्टीट्यूशन  एमेंडमेंट

 कर
 के  80.  फीसदी  ब्लौकरियां

 रिजवं  कीजिए  ।  उसके  अंदर  हरिजन  भी  आ  आदिवासी  भी  3  बेकवर्ड  मी  आ
 आ  इससे उन  लोगों  अच्छी  हालत हो  जाएगी  ।  अब

 जो  के  लोग  आंपूकों  मालदोर
 देते  हैं।वे  जमीन  की  वजह  से  बल्कि-जिनके  बापृ/कन्‌ंल  जनृल्‌

 का
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 नहीं  वे  नौकरियों  में  नहीं  आ  सकते  हैं  1
 है  बनिस्बत  किसान  के  जिसकी  15  या  18  एकड़  जमीन  उसकी  हालत  बुरी  इसलिए  मैं  यह
 अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  इन  लोगों  यदि  आपने  हालत  सुधारनी  तो  इनकी  सबविस  का  भी
 रिजवंशन  होना

 छठी  बात  मैं  रिम्‌युनरेटिव  प्राइस  के  बारे  में  कहना  चाहता  गेहूं  शुरू  हुआ  और  अब
 172  रुपए  प्रति  क्विंटल  आ  गया  |  आप  बाहर  से  मंगाते  तो  250  रुपए  प्रति  क्विंटल  से  कम
 पर  नहीं  मिलता  एक  महीने  172  रुपए  बिवंटल  बिकता  है  और  ग्यारह  महीने  200,  225,
 250  या  300  रुपए  बिकता  उसको  सिर्फ  172  रुपया  मिलता  है  और  बाको  |]  महीने  300  रुपए
 पर  बिकता  यदि  उसको  300  रुपए  के  दाम  मिल  जाएंगे  और  किसान  की  अच्छी  हालत  हो

 तो  आप  को  क्या  ऐतराज  सिर्फ  एक  महीने  172  और  बाकी  समय  इतना  मेंहगा  गेहूं
 यह  किसान  के  साथ  अन्याय  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 सातवीं  बात  यह  है  कि  आप  हम  सब  लोग  दिल्ली  में  रहते  हैं  ।
 गांव  हैं  और  मैं  उस  वक्‍त  की  बातें  अर्ज  कर  रहा  हूँ  जब  दिवली  की  आबादी  5  लाख  50  साल
 पहले  ।  अब  दिल्ली  को  आबादी  80  लाख  के  करीब  हो  गई  है  ।  जमीन  की  कीमतें  कितनी  बढ़  ग

 गवनंमेंट  किसानों  की  जमीनों  को  एक्वायर  करती  है  और  5,  10  या  12  रुपया  प्रति  गज  की
 दर  से  उसको  जमीन  का  दाम  देती  जब  कि  वही  जमीन  यदि  प्राइवेट  लोगों  को  दी  तो  एक
 हजार  रुपए  गज  जाती  अगर  उसको  भी  उतने  पैसे  और  अगर  कोई  क्सा

 कोई  फंक्ट्री  किसान  भी  लगा  तो  क्या  मुसीबत  है  ?  और  लोग  भी  लगा  रहे  वह  भी
 लगा  तो  क्या  हो  जाएगा  ?  इसके  साथ-साथ  यहां  जमीन  डी०डी०ए०  अ  क्ररती  उसकी
 जमीन  अगर  कोई  अलॉटी  बेचता  तो  उसका  आघा  मुनाफा  डी०डी०ए०  लेती  जब

 न्‍
 कि  वह

 मुनाफा  तो  किसान  को  मिलना  चाहिए  जिसकी  जमीन  ली  गई  थी  क्‍योंकि  डी०डी  ने  अपने
 डिवेलपमेंट  चार्जेज  तो  शुरू  में  ही  ले  लिए  इस  तरह  से  किसानों  के  साथ  बड़ी  ज्यादती  हो  रही

 इस  ज्यादती  को  आप  दूर  कर  तो  सही  मायने  में  आप  किसानों  की  मदद  करेंगे  ।

 फिर  आप  देश  में  फलड  आ  रहे  सुखा  आता  हेलस्टॉरम  आ  तो  किसानों
 की  फसलें  तबाह  हो  जाती  लेकिन  उसको  मुआवजा  नहीं  मिलता  क्‍योंकि  फसल  का
 मुआबजा  तो  अर  बों-खरबों  में  होता  लेक्नि  जमीन  जोतने  पानी  उसकी  म  जदूरी  का
 भी  कुछ  प॑सा  मिलना  बह  भी  नहीं  मिलता  इस  तरह  हर  तरह  से  और  हर  जगह
 उसके  साथ  अन्याय  और  बेइंसाफी  हो  रही

 अब  मिनिस्टर  साहब  ने  फरमाया  कि  डेढ़  प्रसेंट  सूद  किसानों  को  कम  कर  डेढ़
 परसेंट  से  क्‍या  कमी  होदी  है  गरी  उसको

 6  या  3  परसेंट

 तो  उससे  उनको  कुछ  राह  मैक्सीमम  लिमिट

 होती  उसी  प्रकार  से  *  लए  भी  मैक्सीमम  ज॑से  एक  इंडस्ट्रीय
 मैक्सीमम  लिमिट  बनंवा  लेता  है  सरकार  की  उसी  नीति  के  तहतਂ  किसानों  के  लिए

 2  परसेट  सद  देता  है ny  7  थ्पं  जन  |  >
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 जमीन  तो  वह  50  हजार  रुपया जब  उसको  जरूरत  वह  निक
 मिलनी  चाहिए  जिसमें  इसका  इंद्राज  ताकि  जब  उसको  जरूरत

 तो  आज  क्या  होता  है  कि  उसको  बैंक  से  लोन  लेते  समय  कम
 |

 को  10  से  25  परसेंट
 तक  रिश्वत  देनी  पड़ती  कहीं  तो  दस  से  काम  चल  जाता  लेकिन

 कहीं  25  परसेंट  तक  देनी
 ड़ती  यदि  आप  उनकी  म॑  क्समम  लिमिट  बांधकर  उसको  पासबुक  दे  तो

 जब  उसको  जरूरत
 वह  रुपया  बैंक  से  निकलवा  सकेगा  और  उसको  इस  प्रकार  से  रिश्वत  नहीं  देनी  पड़ेगी  ।

 निकलवा  सके  ।

 3.00  म०  प०

 आठवीं  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  बंड  जो  इरिक्वरेबल  मनी  जिसको  आप  वसूल
 नेही  कर  बड़े-बड़े  इंडस्ट्रियलिस्ट  का  जो  कर्जा  आप  माफ  करते  आपने  4720  करोड़  रुपया
 माफ  किया  है  इंडस्ट्रियलिस्टस  और  किसानों  अगर  कोई  हमारे  बुजुर्ग  प्रो०  साहब
 भी  फरमा  रहे  कि  किसानों  के  जो  कर्ज  वह  थोड़े  से  माफ  होने  हरियाणा  के  मुख्य
 मंत्री  श्री  देवीलाल  ने  हरियाणा  में  जो  कर्जे  माफ  किये  उनका  गलत  प्रचार  किया  जब
 बडे  जादमियों  के  कर्ज  माफ  हो  सकते  हैं  तो  क्या  का  रण  है  कि  किसानों  के  कर्ज  माफ  नहीं  हो  सकते
 हैं  ?  हम  यह  नहीं  कहते  हैं  कि  आप  किसानों  का  एक  लाख  माफ  कर  दो  ।  हम  तो  थह  कहते  हैं  कि

 जो  किसान  10  हजार  और  20  हजार  के  नीचे  भा  गये  हैं  उनके  कर्जे  थोड़  माफ  कर  दिये

 इसके  सा५  ही  अगर  उनके  पास  कुछ  नहीं  है  तो  उसके  कर्ज  माफ  होने  चाहिये  ।  आपको  किसानों  के

 दिमाग  में  यह  बात  लानी  होगी  कि  यह  गवनंमेंट  किसानों  की  है  और  वह  विसानों  की  मदद  करती

 है  ।  आप  कहते  हैं  कि  खाद  की  बोरो  की  कीमत  9  रुपये  कम  व.र  दी  गई  इसको  कीमत  कम

 करने  से  कोई  फर्क  विसान  को  नहीं  पड़ता  इन्हीं  सब  कारणों  से  मैं  कहता  हूं  कि  किसानों  के

 लिए  यह  बजट  अच्छा  नहीं  है  ।  वेसे  तो  इस  हाउस  के  तमाम  सदस्यों  की  हमदर्दो  किसानों  से  है  ।

 लेकिन  अफसोस  की  बात  यह  है  कि  सबके  कहने  के  बावजूद  भी  इनकी  बेसिक  समस्याएं  दूर  नहीं  हुई
 अगर  आप  यह  दो  चीजें  कर  दें  तो  किसान  आपसे  कोई  सबसिडी  नहीं  मांगेगा  ।  आप  जितनी

 भी  सबसिडी  किसानों  को  देते  हैं  वह  सारी  की  सारी  मिडल  मैन  खा  जाता  इसकी  तरफ  भी

 आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।  अगर  किसान  10  हजार  रुपये  कर्जा  लेता  है  तो  उसके  बंदले  में  उसकी
 जमीन  गिरवी  रख  ली  जाती  हैं  ।  एक  फैक्ट्री  वाला  जिसकी  10  फंक्ट्रियां  कर्जा  लेने  पर  अगर

 उसकी  एक  फैक्ट्री  गिरवी  रख  ली  जाएगी  तो  उससे  उसको  तो  कोई  फरकक  नहीं  लेकिन  किसान

 इसमें  मारा  जाता  इसलिए  किसानों  की  जो  समस्याएं  उनकी  तरफ  आपको  ध्यान  देना

 चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  आपको  यह  भी  देखना  चाहिए  क़े  जो  सबसिडी  आप  किसान  को  देते  हैं
 क्या  बह  उन  तक  पहुंच  रही  है  या  नहीं  हिन्दुस्तान  में  जितनी  भी  नदियां  हैं  अगर  उ  नके  ऊपर
 आप  बांघ  बना  दें  तो  किसानों  को  पानी  आसानी  से  मिल  सकेगा  और  वह॒  आपसे  कुछ  नहीं
 मांगेगा  ।

 दूसरा  मेरा  कहना  यह  हैं  कि  शहरी  सम्पत्ति  जो  कि  बहुत  बड़ी  तादाद  में  बढ़ती  जा  रही
 उसके  ऊपर  सीलिंग  होनी  चाहिए  ।  अगर  आंप  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  गरीब  आदमी  और  गरीब  होते
 चले  जाएंगे  ओर  मालदांर  बड़े  भारी  मालदार  होते  जाएंगे  ।

 1  अब  मैं  हरिग्राणा  की  1-2  समस्याकों  के  बारे  भें  अज॑  करना  एक  एस०वाई०एल०

 कनाल  जो  सके  पंजाब  से  पानी  हरियाणा  की:सरफ़  लाती  है।यह  45  क
 रोड़ਂ  इफये

 हकीस

 हर
 0
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 श्री  राम  नारायण

 लेकिन  यह  अब  45  करोड़  से  366  कर  |  द
 है  कि  यह  3  मार्च  तक  पूरी  हो  |  ।  इसी  तरह  से  सरसा  नदी पर  एक्वार्डक्ट  एक

 साल  में  अगर  बना  दिया  जाये  तो  100  करोड़  रुपये  का  फायदा  हरियाणा  के  किसानों  को
 थीन  डम  भी  बना  दिया  जाये  तो  काफी  फायदा  किसानों  को  होगा  ।  हमारे  यहां  यमुना  नगर  में
 थर्मल  प्लांट  गवनंमेंट  एजेन्सी  के  द्वारा  बनाया  जा  रहा  उसको  भी  जल्दी  बनाने  की  हिदायत
 अगर  आप दे  दें  दो  अच्छा  होगा  ।

 अब  मैं  कनसाइनमेंट  टंक्‍्स  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  हरियाणा  के  मुख्यमंत्री  कई  बार
 आपसे  मिल  चुके  हैं  ओर  कई  मीटिंगे  भी  की  हमारे  यहां  फरीदाबाद  और

 गुड़गांव  में  जो  फंकिट्रयां  हैं  उन  सबके  हैड-आफिस  दिल्ली  में  वहां  से  न  तो  कोई  सेल्स-टेक्स
 मिलता  है  और  न  ही  इनकम-टेक्स  ।  इससे  हरियाणा  को  50  करोड़  रुपये  का  नुक्सान  हो  रहा  है  ।
 पिछले  8  साल  से  कनसाइनमेंट  टंक्‍्स  का  बिल  पास  कराने  की  कोशिश  हो  र  ही  लेकिन  वह
 अभी  तक  पास  नहों  हो  सका  ऐसे  अनेकों  इशू  हैं  जो  कि  अभी  तक  हल  नहीं  हो  सके  इसके
 अलावा  इसके  द्वारा  केरल  ओर  आन्ध्र  प्रदेश  को  भी  नुक्सान  हो  रहा  जिन  राज्यों  में
 कांग्रेस  पार्टी  का  राज  वह  तो  इस  बारे  में  कोई  औबजक्शन  नहीं  करते  इसलिए  मेरा  आपसे

 अनुरोध  है  कि  आप  इस  पर  विचार  करें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०
 हस्तक्ष  प  करना  चाहता  हूं  इसलिए  नहीं  कि  मुझे  कोई  प्रशंसा  हासिल  क
 कछ  चीजें  सीधे  ही  रिकार्ड  में  आ  जायें  |

 मैंने  विपक्ष  के  सदस्यों  जिन्होंने  इससेें  माग  लिया  तथा  साथ-साथ  अपने  पक्ष  के
 सदस्यों  के  भाषणों  को  ध्यानपूर्वक  सुना  मैं  चर्चा  को  प्रारम्म  करने  वाले  श्री  माधव  रेड्डी  के
 द्वारा  दिये  गये  माषण  में  एक  बहुत  आधारभूत  गलतफहमी  को  पाकर  चकित  मैं  उन  मुद्दों  पर
 बात  करू  जो  मुख्य  आलोचना  उन्होंने  की  है  और  जिसका  बाद  में  विपक्ष  के  कछ  सदस्यों  द्वारा
 समर्थन  किया  गया  था  यह  है  कि  बजट  कोई  दिशा  नहीं

 एक  साननीय  सदस्य  :  यह  सच  है  ।

 भरी  बो०  के०  गढ़यो  :  यह  निर्णय  आपको  नहीं  करना  है  ।  लूम  नहीं  है  कि  क्‍या
 उनके  सामने  मारत  की  कोई  तस्वीर  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  उन्हें  देश  के  स्वरूप  की  जानकारी
 है  और  मैं  नहीं  कि  क्‍या  उन्हें  दिशा  का  कोई  बोध  है  कि  दिशा  क्‍या  होती

 ह

 ः
 यदि  आप  समस्त  देश  पर  गौर  करें  तो  कि  हम  इस  सत्ता  पक्ष  के  सदस्य  ज्रथा

 साथ-साथ  विपक्ष  के  सदस्य  दावा  कर  सकते  हैं  कि  यह  देश  किसानों  का  है--यह  देश  ग्रामीण  जनता
 का  है--+और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सहायता  दिगे  कऊने  की  ज्यादा  जरूरत  अधिक  आवद्यकता
 हम  क्ोषितप्तथा  व्यविवासिधों  आदि  के  शआारे'मेंਂ बात  कश्ते  हैं  +यदि  इस  ब्रज
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 26  1909  )  सामान्य  चर्चा--[जारौ|

 में  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  आदिवासी  जनजातियों  की  छोटी  भोंपड़ियों  में  रोशनी  हो
 जाये  तो  क्या  यह  एक  दिशा  नहीं  है  ?  यदि  बजट  में  यह  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  वहां  पम्पसेट
 और  हरिजन  तथा  अनुसू चित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  से  संबद्ध  लोगों  को  अधिक  वित्तीय
 सहायता  प्राप्त  करने  का  अवसर  मिले  और  यदि  बजट  में  इस  बात  को  कोशिश  की  गई  है  कि
 आवास  निर्माण  के  लिए  वतंमान  वित्तीय  अभिकरणों  के  अलावा  भूमि  विकास  बेंक  को  भी  इसकी

 भूमिका  अदा  करने  दी  जाये  जोकि  सारे  देश  में  फंला  है  तो  क्या  यह  एक  दिशा  नहीं  है  ?  यदि
 कीमतों  के  बढ़ने  के  बावजूद  बजट  में  उवबंरकों  की  कीमतें  घटाने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  तो  क्या  यह
 दिशा  नहीं  है  ?  यदि  बजट  में  यह  दिशा  है  कि  आवश्यक  बस्तुयें  जरूरतमंद  अ्यक्ति  के  पास  पहुंचनी

 पिछली  प्रणाली  को  शक्तिशाली  बनाया  जाना  चाहिए  और  काला-बाजारी  को  खतम
 दिया  जाना  चाहिए  तो  क्‍या  यह  एक  दिशा  नहीं  व्यवध्रान  *'  मैं  कोई  प्रशंसा  हासिल  करने
 लिए  नहीं  कह  रहा  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  नहों  कर  रहा  हूं  ।

 यही  है  कि  मैं  कहता  हूं  कि  वे  ह  नहीं  समझ  पाते  हैं  कि इस  बजट  का  उद्देश्य  क्‍या
 उन्हें  इस  देश  के  लोगों  के  बारे  में  ठीक-ठीक  जानकारी  नहीं  है  ।  वे  नहीं  जानते  हैं  कि

 लोगों  की  आवश्यकतायें  क्‍या  हैं  और  ऐसे  कौन से  क्षेत्र  हैं  जिन  पर  बल  देने  की  आवश्यकता  है  जहां
 बजट  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इस  बजट  में  ऐसे  क्षेत्रों  की  ओर  ध्यान  दिया  गया  है  जहां  बल  देने  की  आवश्यकता  है  जहां
 लोगों  की  उन  स्थितियों  में  सुधार  करने  पर  ध्यान  दिया  गया  है  जो  बहुत  अधिक  खराब  हैं  ।  और
 यह  सब  इस  विचार  से  किया  जा  रहा  है  ।

 आप  व्यय  पर  गौर  करे  ।  हम  सब  अपने  देश  में  विकास  को  यह  गति  चाहते  हमें
 विकास  की  गति  को  बढ़ाना  है  इसके  लिए  क्‍या  व्यय  रखा  गया  है  ?  यह  28,715  करोड़  रूपये
 क्या  इससे  इस  देश  में  विकास  वी  गति  में  तेजी  नहीं  आयेगी

 ?  -  विकास  के  क्षेत्र  में
 विशेषरूप  से  आधारभूत  ऊर्जा  निवेश  के  लिए  आंकड़ों  पर  गौर  करें  ।  हमारा  कोयला  तथा  लिगनाईट
 का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  को  तुलना  में  11%  बढ़ा  हमारा  विद्युत  उत्पादन  7:6%
 बढ़ा  हमारा  विक्रय  हेतु  तेथार  इस्पात  का  उत्पादन  5:9%  और  सीमेंट  का  उत्पादन  81%,  बढ़ा
 है  ।  हमारी  रेल-यातायात  से  कमाई  बढ़ी  है  और  हमारे  औद्योगिक  उत्पादन  में  देश  की
 अ्ंव्यस्था  पर  गंभीर  सूखे  के  दवाव  के  बावजूद  10  2%  की  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  कई  माननीय  सदस्यों

 जिक्र  किया  है  कि  कृषि  विकास  और  उत्पादन  कुछ  स्थिर  हो  गये  हैं  ।  इस  बजट  में  कृषि  उत्पादन
 और  कृषि  विकास  में  वृद्धि  करने  की  व्यवस्थों  है  ।  इस  वर्ष  इस  क्षेत्र  में  40  प्रतिशत  और

 अधिक  व्यय  की  व्यवस्था  इसलिए  यह  कहना  और  वंह  भी  उन  लोगों  द्वारा  जो  अर्थ

 शास्त्र  नहीं  समभते  बल्कि  ऐसे  व्यक्तियों  द्वारा  जिन्हें  अर्थशास्त्र  में  अच्छी  माहरत  और  समभ

 हासिल  है--श्री  सी०  माघव  रेडडी--कि  यह  बजट  दिशाहीन  पूरी  तरह  से  निराघार  है  और
 स  प्रकार  की  आलोचना  करने  के  लिए  कोई  आधार  नहीं  है  ।

 माघव  रेडडी  और  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  नियंत्रित  मूल्यों  के  बारे  में  मी  उल्लेख  किया

 है  ।  मैं  समभता  हूं  कि  वे  इस  बात  को  नहीं  समभते  हैं  कि  क्‍या  नियंत्रित  मूल्य  और  इसमें  वृद्धि एक
 राजस्व  सम्बेस्की  उपाय  है  या  नंहीं  |  ऐसा  नहीं  कभी-कमी  नियंत्रित  में  वस्तु

 के  उत्पादन में  घोटे  को  रोकने  के  बुद्धि  की  जाती  है  ।  5  पट  था

 +#43
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 जहां  तक  नियंत्रित  मूल्यो  का  सम्बन्ध
 ्‌्ै

 मैं  आपको  एक  उदाहरण  देता  हूं  तथा  वह  पेट्रोल के
 त्तो बारे  में  क्‍या  आप  जानते  हैं  कि  जब  हमे  पेट्रोल  की  कीमतों  में  वृद्धि  की

 पेट्रोलियम  उत्पादों  पर  हम  क्‍या  राज  सहायता  दे  रहे  आप  राज  सहायता  के  बारे  में  भी  कह
 रहे  ये  कि  इसे  कम  किया  जाना  चाहिए  लेकिन  मिट्टी  के  तेल  पर  दी  गयी  राज  सहायता  किसके

 है  ?  एक  लीटर  मिट्टी  के  तेल  पर  1-8  रुपये  की  राज  सहाबता  है  ।  रसोई  गस  के  एक  सिलेंडर
 पर  43:89  रुपये  की  राजसहायता  अकेली  इन  दो  चीजों  पर  1015  करोड़  रुपये  को
 राजसहायता  है  ।  मिट्टी  के  तेल  का  प्रयोग  कौन  करता  है  ?  आम  आदमी  इसका  प्रयोग  करता  है  ।

 )

 यदि  आप  नहीं  समभते  तो  मैं  आपकी  मदद  नंहीं  कर  मैं  यशां  सकल  |  खोल
 सकता  ।

 मुझे  यह  सुनकर  भी  आइ  कि  जब  हम  उत्पाद  शुल्क  में  रियायतें  देते  हैं  तो  वे

 हैं  कि  इन  रियायतों  को  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  उतना  ही  राज्यों  का  हिस्सा  कम  हो
 जायेगा  ।  राज्यों  को  मिलने  वाला  राजस्व  कम  हो  जायेगा  ।  उत्पाद  शुल्क  में  रियायतें  इस  उद्देश्य
 से  नहीं  दी  मयीं  यदि  आप  उन  सब  वस्तुओं  को  देखें  जिन  पर  रियायतें  दी  गयीं  तो  आपको
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 श्री  माधव  रेड्डी  ने  एक  और  त्रुटि  की  हमने  मूल  उत्पाद  शुल्क  पर  1.28  प्रतिशत  का
 उपकर  लगाया  उसके  सम्बन्ध  में  उनका  कहना  है  कि  यह  राशश  राज्यों  को  नहीं  मिलेगी  ।

 स्पष्ट  करता  हूं  कि  उत्पाद  शुल्क  लगाने  से  हमें  लगभग  902  करोड़  रुपये  प्राप्त  इस  उत्पाद

 शुल्क  में  राज्यों  को  हिस्सा  दिया  जायेगा  ।

 श्री  संफुद्ीन  चोधरो  :  उपकर  की  राशि  में  राज्यों  को  हिस्सा  नहीं  दिया

 श्रो  बी०  के०  गढ़बी  :  उत्पाद  शुल्क  में  हमने  जो  रियायतें  दी  हैं  उससे  जो  हानि  होगी  उसमें
 भी  राज्यों  का  हिस्सा  होगा  ।  उन्होंने  दूसरी  बात  यह  भी  कही  है  कि  राज्यों  को

 लघु  बचत
 इन्दिरा  विकास  पत्रों  ओर  किसान  विकास  पन्नों  से  उनका  हिस्सा  नहीं  मैं  यह  भी
 कर  देता  हुं  कि  इन्दिरा  विकास  किसान  विकास  पत्नों  और  लघ  बचत  पत्रों  से  भी  राज्यों

 को  हिस्सा  मिलेगा  ।

 श्री  क्स॒ुदेव  झाचाय  कितना  हिस्सा  मिलेगा  ?

 थी  थो०  के०  गढ़जो  :  वित्त  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार---वही  75  प्रतिशत  ।  आप
 तुभसे  पूछ  रहे  आप  उस  सामान्य  सी  बात  को  नहीं  समभते  ।  जितना  उन्हें  लघु

 बचतों  में  मिल  है  उतना  ही  मिलता  रहेगा  ।  लेकिन  वे  यह  नहीं  समझते

 मैं  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  उत्पाद  शुल्क  में  510  करोड़  रुपये  की  रियायत  दी  हम

 49  करोड़  रुपये  की  राशि  विशेष  उत्पाद  शुल्क  से  प्राप्त  करेंगे  ।  इस  अ्क्रार  इस  मद  से  राज्यों  को
 122  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  आय  होगी  ।  लेकिन  बेहतर  यही  होगा  कि  :  आ्लालोचना  करने  से  पहले
 वे  पूरी  चीज  को  अध्ययन  करे  लें  ्ि

 |

 दूसरे  अएनों  का  जबाब  अऑज्रत्म  जबाब  में  दिया  ऋ येगा  ।  लेकिन  घाटे  के  सम्बन्ध  बढ़ते
 हुए  व्यय  के  सम्बनक्षमों:*#जिसे  आप्र  का  कहते  तथा  राज़स्व

 ।
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 व्ययों  के  सम्बन्ध  में  मैं  उतना  ही  चितित  हूं  जितना  कि  अन्य  लोग
 ।  जहां  तक  राजस्व आय  और  '

 राजस्व  व्यय  का  सम्बन्ध  है  मेरे  अनुमान  से  ये  1979-80  से  शुरू  हुए  सरकार  के  राजस्व  खाते
 में  घाटा  आ  गया  यह  वास्तव  में  चिन्ता  का  विषय  लेकिन  राजस्व  आय  में  सन्‍्तोषजनक  वृद्धि
 हुई  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  उनमें  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  लेकिन  व्यय  में  ज्यादा  वृद्धि  हुई  यह

 स्वीकार  करना  पड़ेगा  ।

 जो  क्षेत्र  हैं  हम  उनकी  जांच  करे  ।  आप  विकास  करते  योजना  के  अन्तगंत  क्षाप
 सम्पत्ति  बनाते  क्या  आप  इसका  रख-रखाव  नहीं  करंगे  ?  आप  गांब  में  स्कूल  बनाते  क्‍या
 आपको  यह  नहीं  करना  चाहिए  ?  आप  हैंस्पताल  बनाते  हैं  ।  क्या  आपको  यह  नहीं  चलाना  चाहिए  ?

 रक्षा--क्या  आपको  सीमाओं  पर  खतरा  औरਂ  अन्य  किसी  संमाव्य  खतरे  का  सामता  करने
 के  लिए  आपको  रक्षा  नहीं  चाहिए  ?  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  कहना  गलत  है  कि
 सम्पर्ण  गे  र-विकासात्मक  व्यय  खराब  हैं  ।  सेवाओं  तथा  अनुरक्षण  के  क्षेत्र  में  इसके  अलावा  कोई
 विकल्प  नहीं  है  ।  आपको  यह  तो  करना  ही  होगा  ।  राजस्व  छाटों  के  क्षेत्र  में  मिट्टी
 का  तेल  और  रसोई  गस  पर  दीं  गयीं  राज  सहायताओं  के  बारे  में  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  ।  क्या
 आप  यह  बर्दाइत  कर  सकते  हैं  कि  उन्हें  किसानों  को  न  दिया  जाय  ?  किसानों  का  क्‍या  योगदान

 सदी  की  सबसे  भयंकर  सूखे  के  बाबजूद  एक  भी  आदमी  भूख  से  नहीं  मरा  है  ।  क्या  आपको

 मालूम
 है  कि  दो  वर्ष  पहले  सहारा  के  समीपवर्ती  देशों  में  सूखा  के  कारण  लाखों  लोग  भूख  से  मर

 गये  थे  ?  इसके  बावजूद  लोग  कहते  हैं  कि  भारतीय  कृषि  तथा  भारतीय  अथंव्यवस्था  वर्षा  पर  निमेर
 है  ।  निश्चित  रूप  से  हमारी  अर्थव्यवस्था  अधिकतर  वर्षा  पर  निर्मर  है  लेकिन  आपने  इस  बात  पर
 ध्यान  किया  कि  इस  बार  औद्योगिक  विकास  की  दर  10  प्रतिशत  से  अधिक  हुई  है  ?  आप  विगत
 वर्षों  के  आंकड़े  देखें  तो  यह  औद्योगिक  विकास  की  ऋणात्मक  थी  ।  ऐसा  क्‍यों  है  ?  इसकी  वजह  यह
 है  कि  यह  पहला  वर्ष  है  जब  हमने  यह  परिणाम  निकाला  है  कि  यह  पुरानी  कहावत  ,  फ्रूठी  सिद्ध  हुई
 है  कि  भारतीय  कृषि  वर्षा  पर  आधारित  जंसाकि  आप  अतीत  में  कहते  रहे  हमारे  देश  के
 40  प्रतिशत  उद्योग  कृषि  ;  उत्पादन  पर  आधारित  हैं  तथा  नये  विकसित  आधुनिक  क्षेत्रों  में
 60  प्रतिशत  उद्योग  कृषि  उत्पादन  पर  आधारित  नहीं  आघुनिक  क्षेत्रों  के  उद्योगों  पर  भयंकर  सूखा
 और  मौसम  की  प्रतिकूलता  का  कोई  असर  नहीं  पड़ता  इसलिए  यह  औद्योमिक  विकास  दर  में  वरद्धि
 प्राप्त  हुई  है  ।  यह  हम  सबके  लिए  गौरव  की  बात  होनी  चाहिए  ।  यह  किसी  दल  का  मामला  नहीं  है
 यह  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  लचीलापन  है

 i  तक  घाटे  की  अथंव्यवस्था  का  सम्बन्ध  हम  सब  उस  बारे  में  यह  बात
 नहीं  है  कि  हम  चितित  नहीं  हैं  ।  आप  हमें  हमारे  जेत्ता  एक  भी  ऐसा  विकासशील  देश  जिसमें
 हमारे  जैसा  लोकतांत्निक  ढांचा  हमारे  ज॑ंसी  संघीय  पद्धति  और  वह  अपने  दा  यित्वों  पटने
 के  लिए  बजट  के  घाटे  को  कम  कर  सके  ।  ऐसा  एक  भी  देश  नहीं  है  ।  क्योंकि  आप  अधिक  विकास
 करते  हैं  तो  आपको  अधिक  व्यय  करना  पड़ेगा  !  यदि  आप  अपने  संसाधनों  में  वृद्धि  नहीं  कर  सकते
 तथा  संसाघनों  में  वृद्ध  की

 एक  सीमा  परन्तु  उत्पाद  शुल्क  में  जो  रियायतें  दी  गयी  हैं  उनकी
 भी  दुर्भाग्यवश  के  और  आज  आलोचना  की  गई  किसान  को  दी  गयी  रियायतों  की  आलोचना

 की  जा  रही  हम  दायित्वों  को  कसे  पूरा  करेंगे  ?  मैं  विषक्ष  के  समी  सदस्यों  से  सुझाव  मांगता  हूं
 कि  किस प्रकार  व्यय  को  निग्रंत्रित  किया  जाए  तथ।'अर्थंव्यवस्था  को

 किस  स्थिति में  रखा  यहाँ

 पर  कुछ  लोग  20  30  50  करोड़  आदि  का  सुभाव  देते  इससे  कुछ  फर्क  नहीं
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 पडता  क्षेत्र  कौन  से  हैं  तथा  प्राथमिकर्कछुं  कौन  सी  हैं  ?  हम  सब  मिलकर  प्राथमिकताओं  के  बारे
 में  विचार  करें  और  आप  हमें  बतायें  कि  कौन  सी  प्राथमिकता  को  पहले  शुरू  किया  क्‍या  हम
 रनिक  तैयारी  को  छोड़  सकते  हैं  ?  क्या  हम  अपने  देश  में  शिक्षा  को  छोड़  सकते  हैं  ?

 क्‍या  हम

 औद्योगिक  क्षेत्ष  और  अपने  किसानों  के  क्षेत्र  मे ंकमी  कर  सकते  हैं  ?  क्या  हम  अपने  देश  में  अनुसंघान
 तरिक्ष  अनुसंघान  तथा  अन्टाकंटिका  के  विकास  में  कमी  कर  सकते  हैं  ?  क्या  हम  इनमें  कमी  कर

 सकते  हैं  ?  निश्चित  ही  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए  सभापति  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि
 विषम  परिस्थितियों  में  यह  एक  अच्छा  बजट  यदि  आप  इस  देश  में  एक  उद्योग  का  विकास
 करना  चाहते  हैं  तो  लोगों  के  पास  क्रय  शक्ति  भी  होनी  चाहए  ।  अधिकांश  लोग  कृषि  क्षेत्र  के  हैं  ।
 वे  किसान  हो  सकते  खेतिहर  सजदूर  हो  सकते  यदि  उनकी  क्रय  शक्टि  नहीं  होगी  तो  उद्योग
 के  लिए  पर्याप्त  स्वदेशी  बाजार  नहीं  हो  सकता  और  उद्योगों  में  व्‌  द्ध  तथा  विकास  नहीं  हो  सकता  ।
 अच्छी  अर्थंव्यवस्था  के  लिए  विकास  जरूरी  आज  जरूरत  आलोचना  की  सभी  ६
 विकास  के  लिए  ठोस  सुमावों  की  इसका  जबाब  विकास  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  जब  इसके

 लिए  प्रयास  किया  जा  रहा  है  तो  आप  विकास के  मार्ग  में  बाघायें  डाल  रहे  मुझे  मालूम  है  कि
 आप  आलोचना  करने  के  लिए  अपनी  जिम्मेदारी  नहीं  समझते  ।  ज़नता  ने  हमें  राष्ट्र  को  चलाने
 की  लिए  जिम्मेदारी  सौंपी  आप  कुछ  भी  सहन  कर  सकते  हैं  लेकिन  हम  वसा  नहीं  कर  सकते  -।
 आपने  कल  जो  कुछ  किया  उसे  हम  सहन  नहीं  कर  सकते  ।

 हमने  जनता  पार्टी  के  कुछ  सदस्यों  को  यह  कंहते  हुए  देखा  है  कि  हम  1979-80  की  बात  क्‍यों
 करते  1977-78  और  1978-79  की  क्‍यों  नहीं  करते  ।  समापति  अधिक  समय  लिये
 बिना  मं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  1976-77  के  बाद  उत्तराधिकार  के  रूप  में  उन्हें  क्या  मिला  ।
 विदेशी  मुद्रा  कितना  था  और  खाद्यान्न  का  भंडार  कितना  था  ?  उस  समय  यह  कांग्रेस  सरकार
 ने  जुटाया  था  लेकिन  आपने  खर्चीले  पुत्र  की  तरह  खर्च  कर  आपने  चीनी  का  मूल्य  2  रुपये
 प्रति  किलो  दिया  जिससे  किसानों  को  गन्ना  अपने  खेतों  में  जलाना  पड़ा  ।  इन  सब  बातों  का
 श्रेय  आप  मत  लीजिए  ।  संसाधन  जुटाव  के  लिए  आपने  सोने  की  नीलामी  हम  वंसा  न  हीं  *
 जेसा  आपने  किया  ।

 महोदय  व्यय  के  सीमित  क्षेत्र  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  व्यय  को  सीमित
 करने  का  प्रयास  किया  है  और  निः:सन्देह  हमें  यह  विश्वास  है  कि  जिस  प्रकार  हम  पिछले  वर्ष  सफल
 सिद्ध  हुए  घाटे  दो  सीमित  किया  मुद्रास्फीति  को  सीमित  किया  गया  उसी  प्र  करार  इस  वर्ष
 मी  हम  घाटे  को  सी  मत  रखेंगे  ।  इस  बारे  में  किसी  प्रकार  का  किसी  प्रकार  की  गलतफहमी

 आशा  है  कि  मैंने  माननीय  सदस्य  श्री  माधव  जो  यहां  उपस्थित  द्वारा  उठाए  गए
 मुद्दों  में  से कुछ  मुद्दों  का  स्पष्टीकरण  दे  दिया  है

 ।  उनके  बहुत  से  मुद्दे  तो  बहुत ही  अ्रांतिपूर्ण  थ ेऔर
 मैं  समझता  हूं  कि  अब  वे  सही  सन्दर्म  में  देखे  जाएंगे  ।  समापति  महोदय  इन  शब्दों  के  साथ  इस
 वाद-विवाद  में  हस्तक्षेप  करने  की  अनुमति  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।
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 प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  माननीय  सभापति  मानमीय  वित्त  मंत्री  जी
 ने  स्वतन्त्रता  वर्ष  में  बजट  पेश  किया  है  ।  इस  बजट  का  केवल  मैं  ही  स्वागत  नहीं  करती
 हूं  बल्कि  देश  के  सभी  वर्गों  ने इस  बजट  का  स्वागत  किया

 बजट  किसी  भी  देश  की  अथंव्यवस्था  का  एक  प्रंतिबिम्ब  होता  उससे  उस  देह  की  अर्थ -
 व्यवस्था  की  भकलक  दिखाई  देती  है  ।  इस  देश  की  जनता  ने  बड़े  सुखद  आइचयं  से  इस  बजट  को  देखा

 है  नी  अधिक  रियायतें  देते  हुए  भी  एक  संतुलित  बजट  पेश  किया  गया  इससे  ऐसा
 प्रतीत  होता  है  कि  यह  बजट  एक  विवेकपूर्ण  ढंग  से  बनाया  गया  यह  बजट  किसानों  का  बजट

 यह  ग्रामोन्मुखी  बजट  है  ।  जो  भी  इसमें  टैक्‍स  लगाये  गए  है  व्रे  विलासिता  की  य  स्तुओं  पर
 लगाये  गये

 हैं
 ।  जिनका  असर  कुबेरपतियों  पर  ही  होगा  ।  एक  सामान्य  एक  सामान्य

 एक  सामान्य  श्रमिक  और  शेड्युल्ड  कास्ट्स  और  शेड्युल्ड  ट्राइबस  के  व्यक्तियों  को  इससे  लाभ

 यह  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  इस  बजट  में  जो  रियायतें  दी  गयीं  हैं  वे  गांवों  तक
 जानी  यह  न  हो  कि  व्यापारी  और  काला  बजारी  करने  वाले  व्यक्ति  इन  सुविधाओं  का
 लाभ  गांवों  तक  पहुंचने  न  दें  । इसका  आपको  बहुतट  विवेकपूर्ण  ढंग  से अवलोकन  करने  की  जरूरत  है  ।

 इस  बजट  में  गृहणियों  को  जो  सुविधाएं  आपने  दी  उनका  भी  मैं  हृदय  से  स्वागत  करती
 सुबह  से  लेकर  संध्या  तक  जिन  वस्तुओं  को  भी  गृहणी  छूती  उन  सबको  आपने  या  तो

 उत्पादन  कर  से  मुक्त  कर  दिया  है  या  उन  पर  से  उत्पादन  कर  कम  कर  दिया  है  ।  त्रेंस

 कुकिंग  में  काम  आने  वाली  साबुन  आदि  के  साथ-साथ  सबसे  बड़ा  सुहागन  आशीर्वाद
 आपने  लिया  इससे  आपके  राजस्व  में  कोई  बहुत  अधिक  फर्क  तो  नहीं  पड़ेगा  किन्तुं  सुहाय  के
 प्रतीक  पर  उत्पादन  शुल्क  माफ  करके  उनका  आशीर्वाद  जरूर  आपने  लिया  साथ  ही  बच्चों  को

 दिया  उनके  खिलोनों  पढ़ने  लिखने  के  सामान  पर  उत्पादन  कर  माफ  क्र  दिया
 गी  तरह  से  इस  देश  के  बहुत  से  व्यक्ति  बीमारियों  से  ग्रस्त  उनके  लिए  दवाइद्यों  पर  से

 करों  में  छट  दी  इन  सब  चीजों  का  मैं  स्वागत  करती  हूं  ।

 हमारे  विरोधी  दल  के  लोग  सिर्फ  विरोध  के  लिए  इस  बजट  का  विरोब  कर  रहे  अन्दर  से
 वे  भी  इसको  पसन्द  करते  इनका  खास  आलोचना  का  विषय  जो  साढ़े  7  हजार  करोड़  का

 घाटा  दिखाया  गया  वह  है  और  इनका  कहना  है  कि  इससे  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  ।  लेकिन  यह  इनका
 भ्रम  मुद्रास्फीति  इस  बजट  घाटे  से  नहीं  इसके  लिए  हमें  अतिरिक्त  साधन  जुटाने  होंगे  ।
 बसे  मी  विकासशील  देश  में  घाटे  की  अ्थं-व्यवस्था  चलती  ही  है  और  उसके  लिए  अतिरिक्त  साधन
 जुटाने  पड़े

 ।

 एक  और  आलोचना  डाक  दरों  में  ढृद्धि  के  लिए  की  गई  है  और  रेल  भाड़े  में  वद्धि  की  भी
 आलोचना  की  गई  मैं  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि आज  हम  हर  गांव  के  हर  घर  में  डाक
 पहुंचाते  इतनी  अधिक  के  लिए  कोई  बहुत  बढ़ोतरी  नहीं  की  गई  है  और  जो  की
 गई  है  वह  आने  वाले  सुखद  मंविष्य  की  गई  इतना  सा  त्याग  सबको
 करना
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 प्रो०  कमारी

 समापति  हमारे  देश  के  5  र्छूल  75  हजार  गांवों  में  80  प्रतिशत  जनता  रहती
 जिसका  मुख्य  धन्धा  कृषि  किसानों  को  जो  छूट  आपने  दी  उसका  मैं  हृदय  से  स्वागत  करती

 हूँ
 । आपने  खाद  कीटनाशक  दवाओं  पर  किसानों  को  छूट  दी  है  और  तीन  नए  प्रयोग  आपने

 किए  हैं  ।  ग्रामीण  दूसरा  कुटीर  ज्योति  और  तीसरा  है  इन  तीनों  का  मैं  हृदय  से
 स्वागत  करती  हूं  ।  इस  बारे  में  एक  प्रशइन  मेरे  मन  में  आता  है  और  वह  यह  है  कि  40  प्रत्तिशत  गाँव

 ऐसे  हैं  जहाँ  बिजली  नहीं  इसलिए  मेरे  दिमाग  में  यह  एंक  प्रश्न  चिह्न  लग  गया  है  कि
 ज्योतिਂ  उन  गाँवों  तक  कसे  पहुंच  सकेगी  ।  मैं  राजस्थान  से  आती  वहां  वा  बिजली  बोड  घाटे
 में  चल  रहा  है  और  वहां  पर  मुश्किल  से  2-3  घण्टे  बिजली  मिलती  है  ।  अकाल  से  जूमते  हुए  जनता

 कुएं  में  पानी  होते  हुए  भी  बिजली  के  अभाव  में  वह  पानी  नहीं  निकाल  ऐेसी  स्थिति  में  हमारी
 योजना  कहीं  कांगज  में  न  रह  इसके  लिए  हमें  पहले  से  ही  कुछ  योजना  बना  लेनी
 आज  हमारे  देश  में  परमाणु  संयंत्रों  के  माध्यम  से  3-4  प्रतिशत  बिजली  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  हो
 रही  है  ।  यहाँ  पर  यूरेनियम  आदि  रा-मेटी  रियल  उपलब्ध  हैं  तो  हम  अतिरिक्त  अटामिक

 प्लांट्स  के  बारे  में  च्यों  नहीं  सोचते  हैं  ।  मैं  यह  भी  निवेदव  करना  चाहूंगी  कि  एटोमिक  प्लान्ट
 जैसा  आपने  कलपक्कम  में  स्वदेशी  टंकनीक  से  लगाया  तरह  से  प्रयोग  देश  के  अन्य  कोने  में
 मी  होने  परमाणु  संयंत्र  लगाने  में  आठ-नौ  साल  लग  जाते  मेरा  यह  सुझाव  है  कि
 आपको  अधिक  थमंल  पावर  प्लांट  लगाने  चाहिए  और  खासतौर  से  राजस्थान  ज॑से  पिछड़े  इलाके  में
 ताकि  कुटीर  ज्योति  जलघारा  ज॑सी  योजना  को  कार्यान्वित  कर  सकें  |  मैं  यह  मी  निवेदन  करना

 चाहूंगी  कि  आपने  चालीस  प्रतिशत  बिजली  तथा  सिंचाई  के  लिए  वृद्धि  की  मैं  यह  कहना  चाहूंगी
 कि  हमें  सिंचाई  में  छोटी  योजनाओं  तथा  एनीकट  योजना  पर  विशेष  ध्यान  देना  एन॑ं०
 आर०इ०पी०  तथा  आइ०आरण्डी०पी०  के  तहत  इन  योजनाओं  को  लिया  जाना  चाहिए  |  मंत्री  जी
 पर्वतीय  क्षेत्र  के  हैं  इशस्लंलिए  पर्वतीय  क्षेत्रों  को  कुछ  सुविधाएं  «ो  मेरा  उनसे  निवेदन  है  कि
 रेगिस्तानी  क्षेत्रों  को  भी  पर्वतीय  क्षेत्रों  क ेसमान  समंभना  चाहिए  ।  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  इलाके
 में  जहां  आप  पेट्रोलियम  की  खोज  कर  रहे  मैं  समझती  अगर  वहां  पेट्रोल  निकला  तो  वह
 इलाका  अंश्ब  कण्ट्री  के  सरान  विकसित  हो  सकता  है  इसलिए  आपको  अधिक  से  अधिक  खोज  करनी
 चाहिए  ।  राजस्थान  में  सबसे  अधिक  समस्या  पीने  के  पानी  की  आजादी  के  चालीस  वर्षों  बाद
 भी  कई  गांव  ऐसे  हैं  जहां  पीने  का  पानी  नहीं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  पिछले  वर्ष  कृपा  करके
 पच्चीस  करोड़  रुपए  राजस्थान  के  पीने  के  पानी  के  लिए  दिए  लेकिन  वह  ऊंट  के  मुह  में
 जीरा  के  समान  जहां  पानी  नहीं  वहां  इससे  कुछ  नहीं  होगा  ।  आपको  अतिरिक्त  व्यवस्था
 करनी  पड़ेगी  तथा  साथ  ही  हाई  प्रेशर  रिग्स  राजस्थान  को  मुफ्त  में  देने  होंगे  ।  हाई  प्रेशर  रिग्स
 का  होना  जरूरी  है  क्‍योंकि  उसके  बिना  पानी  नहीं  निकल  सकेगा  और  लोग  प्यासे  आज
 राजस्थान  के  36252  गांव  अकाल  से  पीड़ित  हैं  ।  तीन  करोड़  सत्रह  लाख  वहां  की  जनसंख्या  है  तथा
 तीन  करोड़  साठ  लाख  पशु  अकाल से  पीड़ित  आपने  कहा  है  कि  88-89  के  लिए  137  करोड़

 रुपए  की  व्यवस्था  करेगे  |  मेरा  निवेदन  है  कि  216  करोड़  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  अकाल
 से  पीड़ित  लोगों  को  बचाया  जा  पिछले  वर्ष  आपने  पांच  लाख  मीट्रिक  टन  गेहूं  राजस्थान  को
 फ्री  आफ  कास्ट  दिया  था  जिससे  चार  साल  से  अकाल  से  पीड़ित  लोगों  को  बचा  सके  इस  समय
 आपने  गेहूं  नही  दिया  है  ।  परिणाम  यह  है  कि  उन  लोगों  को  पौष्टिक  आहार  नहीं  मिल  पा  रहा
 विटामिन-ए  की  कमी  से  रतौंघी  नाम  की  बीमारी  वहां  हो  गई  है  जिससे  रात  को  दिखाई  नहीं  देता  ।
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 ज्यादा  से  ज्यादा  पौष्टिक  आहार  नहीं  मिला  तो  अधिक  व्यक्ति  अंधे  होते  चले  मेरा  निवेदन

 है  कि  अनाज  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिससे  पौष्टिक  आहार  लोगों  को  दे  सके  ।  सूखा  और  बाढ़
 एक  तरह  से  परमानेंट  फीचर  हो  गया  ज्यों-ज्यों  दवा  त्यों-त्यों  मर्ज  बढ़ता  ही  गया  ।  मेरा

 निवेदन है  कि  हमें  स्थाई  रूप  से  सूखे  से  निपटना  होगा  ।  सखे  का  मुख्य  कारण  ढ़ढ़ना  होगा  ।  इसका

 मुख्य  कारण  यह  है  कि  वनों  की  कटाई  अंधाघुंध  तरीके  से  हुई  इस  समय  देश  के  पन्द्रह
 प्रतिशत  भाग  में  वन  परन्तु  एक  एस्ट्रोलोजर  ने  देखा  है  कि  दस  परसेंट  जमीन  पर  ही  वन  हैं  और
 राजस्थान  में  दो  परसेंट  जमीन  पर  वन  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  हमें  उनकी  सुरक्षा  करनो  होगी
 तभी  हम  आगे  बढ़  आज  हमारे  देश  में  1554  बांघ  हैं  ।  बड़े  बांधों  से  फायदा  तो  हुआ  है

 साथ  जंगल  भी  डूब  गये  हैं  और  बहुत  सी  जमीन  बेकार  हो  उत्पादन  कम  हो  है  ।
 मैंने  पहले  भी  कहा  था  और  आज  भी  कह  रही  हूं  कि  आपके  पास  जो  छोटी  योजनाग्रें
 घीन  पड़ी  हुई  हैं  जसे  गम्मीरी  बाड़ी  देवास  योजना  उनके  बारे  में  आपको  ध्यान  देना
 चाहिए  ।  अकाल  राहत  के  जो  कार्थ  हो  रहे  हैं  उनमें  सिचाई  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।  इन्दिरा

 घी  कंनाल  जो  कि  राजस्थान  की  एक  मर  गंगा  जो  बन  गई  तो  जैसे  गंगा  फली  भूत
 भी  होगी  ।  उसके  लिए  बहुत  कम  पैसा  देते  कई  बरसों  से  उस  पर  काम  चल  रहा  लेकिन

 यह  योजना  खत्म  नहीं  हो  पा  रही  है  ।  इसमें  हमें  राशि  अधिक  बढ़ानी  चाहिए  ।  आज  जो  बेरोजगारी
 बढ़  रही  है  उसका  मुख्य  कारण  है  हमारे  उद्योग  घंधे  बड़े-बड़े  शहरों  तक  ही  सीमित

 विकेन्दीकृत  उद्योग  लगाने  होंगे  और  खास  तौर  से  जो  जिले  पिछड़े  हुए  हैं  उनको
 से  पिछड़ा  हुआ  घोषित  करके  वहां  उद्योग  लगाने  होंगे  ।

 उ.4ा  म०  प०

 वक्‍कभ  पुरुषोत्तमन  पीठासीन

 राजस्थान  की  जमीन  रत्न  गर्भा  जहां  पर  काफी  मात्रा  में  मिनरल्स  लेकिन  उन  पर
 ध्यान  नहीं  दिया  गया  मेरा  इलाका  चित्तौड़गढ़  लाइम  स्टोन  से  मरा  हुआ  परन्तु  सीमेन्ट
 उद्योग  के  लिए  सम्पूर्ण  क्षेत्र  में  जितना  काम  होना  चाहिए  वह  नहीं  हुआ  है  इसलिए  इस  उद्योग  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  राजस्थान  में  जिक  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  है।आगूचा  नाम  के
 स्थान  पर  और  वहां  आपने  चित्तौड़गढ़  में  सुपर  जिक  स्मेल्टर  योजना  को  स्वीकृति  दे  दी

 लेकिन
 काम  शुरू  नहीं  हो  पाया  है  ।  मेरा  मंत्री  जी  से  कहना  है  कि  इस  योजना  को  तुरन्त  आगे

 क्र  फास्फेट  देश  में  सबसे  ज्यादा  राजस्थान  में  मिलता  उससे  हम  खाद  वग  उत्पादन  कर  सकते

 परन्तु  इस  ओर  ध्यान  नहीं  गया  चित्तौड़गढ़  इसके  लिए  सबसे  अच्छी  जगह
 ब्राडगेज  बढ  रही  वहां  पर  सरफेस  वाटर  है  और  वहां  पर  राक  फासफेट  से  सम्बन्धित

 खाद  का  कारखाना  लग  सकता  कर्ज  की  अथंव्यवस्था  हमारी  अर्थव्यव€था  को  विकृत  कर  रही
 है  ।  हमारे  राजस्व  का  17  प्रतिशत  ब्याज  की  अदायगी  में  खर्च  हो  रहा  अगर  हम  यह  कहें  कि
 इस  समय  हमारे  देश  में  एक  लाख  पांच  हजार  दो  सौ  सढ़ुसठ  करोड़  रुपये  का  कर्ज  और  उसमें
 22  प्रतिशत  विदेशी  कर्ज  है

 ।  विश्व  वेंक  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  विश्व  में  96  क्जंदार  हैं  उनमें
 मारत  का  स्थान  चौथा  कोरिया  के  बाद  हिन्दुस्थान  यह  कर्ज  इतना
 ज्यादा  बढ़  रहा  है  कि  हमारा  नान  प्लान  का  जो  एक्सपेंडिचर  है  निरन्तर  बढ़ता

 जा  रहा
 नान  प्रोडक्टिव  के  राजस्व  में  74  प्रतिशत  खर्च  करते  हैं  जैसे  डिफेंस  इसी  प्रकार  से  फूड
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 निर्मेला  कमारी

 तथा  फटिलाइजर  में  ऐसी  यदि  रही  तो  1992-93  तक  जितना  हम  इन्बेस्ट
 करेंगे  उतना  हमें  ब्याज  में  देना  पठगा  ।  जंसा  क्रि  प्लानिंग  कमाशन  ने  कहा  है  कि  पांचवी  पंचवर्षीय
 योजना  में  हमने  आधा  खर्च  सरकार  ने  अपने  साधनों  से  किया  परन्तु  पंचवर्षीय  योजना  में
 सारा  का  सारा  इन्वँस्टमेंट  कर्ज  से  किया  यदि  यही  स्थिति  रही  तो  हमारी  अधंब्यवस्था  बहुत
 विक्रृत  हो  जाएगी  ।  हमें  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  हमारा  कर्ज  कम  से  कम  हो  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं
 सुझाव  देना  चाहूंगी  कि  निर्यात  को  बढ़ाया  जाए  ।  दूसरे  हमारे  देश  में  अधिकतर  सरकारी  उपक्रम

 और  प्राइवेट  फंक्‍्टरियों  घाटे  में  चल  रहे  हैं  और  उनका  घाटा  लगातार  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ।
 सभी  प्राइवेट  कारखाने  रुग्ण  हो  चुके  हैं  !  यदि  घाटे  के  पीछे  उनके  मेनेजमैंट  का  खराब  होना  है  तो  मैं
 निवेदन  करू  गी  कि  उन  कारखानों  के  प्रबन्धक-मण्डल  को  तुरन्त  बदल  देना  चाहिए  ताकि  हमारी
 घाटे  को  अथं-व्यवस्था  ठीक  की  जा  सके  ।  मेरा  विचार  है  कि  हमारे  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  बिगड़ने
 के  पीछे  मूल  कारण  काले  घन  की  समानान्तर  अंथ्थ-व्यवस्था  का  होना  है  ।  काले  धन  को  बाहर
 नकालने  का  आपने  प्रयास  अवष्य  किया  कई  विकास  पत्र  जारी  किए  १रन्तु  हमें  उसके  मूल

 उसका  प्रजनन  कसे  होता  उस  ओर  ध्यान  देना  होगा  ।  जब  तक  काले  घन  की  समानान्‍्तर
 स्था  पर  अंकुश  नहीं  लगाया  जाएगा  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  में  सुधार  नहीं  आ  मैं

 यहां  आंकडों  के  जाल  में  ज्यादा  न  जाकर  यही  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  आपको  सबसे  पहले  इस
 ओर  ध्यान  देकर  इसे  नियन्त्रित  करना  इसके  साथ-साथ  मुद्रास्फीति  १५र  भी  काबू  करना

 इमने
 मुद्रास्फीति  पर  नियंत्रण  नहीं  किया  तो  सम्भव  है  ऐसी  स्थिति  भी  आ  जाए  जैसे

 ट  जमंनी  में  आई  थी  ।  इसलिए  सभी  पहलुओं  को  घ्थान  में  रखते  हुए  ही  आपको
 कार्यवाही  करनी  हमारे  देश  की  जतसंरूया  विश्व  की  जनसंख्या  का  15  प्रतिशत  है  पर  नत
 हमारी  इनकम  विदव  की  आमदनी  का  1-5  प्रतिशत  ही  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  आंकड़े  और  पूरे
 विश्व

 के  मानचित्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  योजनाएं  बनानी  अर्थ-व्यकस्था  को  नियंत्रित  करना
 आपने  इस  बजट  के  माध्यम  से  इस  दिश्ञा  में  कुछ  कदम  उठाए  जो  स्वागत  योग्य  हैं  और

 उनसे  आगे  चलकर  सारो  व्यवस्था  में  सुधार  आयेगा  ।  इन  शब्दों  के  मैं  सदन  में  प्रस्तुत  बजट
 का  समन  करती  हूं

 धार

 2३ इजराइल  और

 श्री  उमाकान्त  मिश्र  :  समापति  बहुत  पुराने  राजनंतिक  अर्थश्ञास्त्र  का
 सिद्धात्त  है,जो  आज  भी  लागू  होता  और  जिसे  महाकवि  कालिदास  ने  अपनी  रचना  में
 आदर्श  धूयंवंश  का  राज्यवर्णन  करते  हुए  लिखा  है  :

 प्रजानाम्‌  एव  भृत्यत्यथंम्‌  ताम्यो  बलिमगहीत  ।
 सहस्त्न  गुण  मुत््रष्टम्‌  आदत्सेहि  रसम  ॥

 इसका  मतलब  है  कि  प्रजा  की  तरक्की  के  भलाई  के  लिए  और  ऐश्वर्य  के  लिए  शासन  या
 राजा  प्रजा  से  टेक्स  लेता  जिस  प्रकार  सूर्य  पृथ्वी  से  जल  ग्रहण  करके  उससे  सहस्त्न  गुना  जल
 पृथ्वी  पर  घकेल  देता  उसी  तरह  राजा  भी  प्रजा  से  जितना  टैक्स  लेता  उसका  कई  गुना
 जनता  के  कल्याण  में  लगा  देता  है।आज  भी  यह  सिद्धान्त  उतना  ही  महत्व  रखता

 हमारा  राजसत्ता  या  सरकार  जनता से  टैक्स  के  रूप  में  जो  राजस्त्र  लेती  उसका  कई  गुना
 जनता  के  कल्याण  कार्यों  में  लगा  दिया  जाता  है  |  यहां  पर  गढ़वी  साहब  ते  बिल्कुल  सही  चित्रण

 त
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 किया  आप  देख  सरकार  की  ओर  से  विभिन्‍न  मतों  में  जो  सबसिडी  दी  जय  रही

 चाहे  खाने  की  चीजों  के
 खाद  के  मामले  एल०  पी०  जी०  के  सम्बन्ध  मिट्टी  के  तेल

 वह  कई  हजार  करोड़  रुपये  के  रूप  में  दी  जाती  है  और  यह  राज्य  कत्तंव्य  ड्यूटी  उसे
 करना  चाहिए  ।

 यह  बजट  स्वागत  के  योग्य  है  ।  जब  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  वर्ष
 985-86  का  बजट  इस  सदन  में  पेश  किया  था  तो  उस  समय  नानी  पालकीवाला  और  फिककी  जंसे

 की  ओर  से  उसकी  बड़ी  तारीफ  की  गयी  थी  जबकि  हमने  उसकी  इसी  सभा  में  काफी
 शकायत  की  थी  ।  क्‍योंकि  हम  समभते  थे  कि  जिस  बजट  की  नानी  पालकीवाला  जंसे  घोर

 पंथी  पूंजीवादी  विचारधारा  के  लोग  स्वागत  करते  हों  वह  बजट  इस  देश  की  गरीब  जनता  के  हित
 में  हो  ही  नहीं  दूसरी  तरफ  आज  वतंमान  बजट  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह  है  और  मैंते
 इण्डियन  पोस्ट  नामक  पत्रिका  में  9  1988  के  अंक  में  उन्हीं  नानी  पालकीवाला  का  बयान  देखा

 उन्होंने  इस  बजट  की  आलोचना  की  है  ।  उसे  देखकर  हमारो  प्रसन्‍नता  का  ठिकाना  न
 क्योंकि  जिस  बजट  की  आलोचना  पंजीपति  विचारधारा  के  लोग  कर  वह  बजट  वास्तव

 में
 आम

 जनता  का  बजट  है  ।  आज  इस  बजट  का  हर  गांव-गांव  और  कस्बे-कस्बे  में  स्वागत  हो  रहा
 तारीफ  हो  रही  है  ।  हम  अपने  क्षेत्र  में  गए  किसान  पहले  ही  हमसे  कहते  थे  कि  8  श्पये

 80  पैसे  बोरा  खाद  का  दाम  घट  गया  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गाँधी  ने  पछली  20  तारीख
 को  लखनऊ  में  लममभग  15  लाख  किसानों  में  घोषणा  की  थी  कि  हम  भारत  के  मकले  और

 पिछड़े  हुए  क्षेत्र  के  किसानों  की  भलाई  करेंगे  और  उसके  बाद  जब  इस  बजट  में  घोषणा  हुई  तो
 किसान  प्रसन्‍न  और  गद्गद्‌  हो  एक  बोरे  खाद  पर  8.80  रुपये  की  छूट  हो  जाए  यह  मामूली
 बात  नहीं  है  ।

 समापति  महोदय  :  मैं  आपको  दस  मिनट  दे  सकता  हूं  ।  आप  अपने  मुद्दे  ।0  मिनट  में  समाप्त

 कीजिए  ।

 श्री  उमाकान्त  मिश्र  :  आप  एक  बहुत  ही  अच्छे  समापति  कृपया  मुझे  15  मिनट
 दीजिए  ।

 इस  बजट  की  तारीफ  चोराहे-चोराहे  हो  रही  श्री  राजीव  गांधी  और  उनकी

 मजदूरों  और  आम  जनता  की  सरकार  यह  साबित  हो  गया  ।  अब  किसान  किसी  के

 उमाड़े  नहीं  उभड़ेंगे  ।  तो  यह  किसान  बजट  आम  जनता  और  गरीब  जवता  का  बजट  मैं
 इसकी  तारीफ  करता  हूं  और  इसका  स्वागत  करता

 ग्रामीण  जनता  को  अभी  थोड़ी  रियायतें  दी  गई  हैं  और  बहुत  दिनों  के  बाद  इस  बजट  में
 ग्रामीण  सेक्टर  के  लिये  बहुत  ज्यादा  घन  का  प्रावधान  किया  गया  1952-53  के  बाद  धीरे-धीरे
 डायरेक्ट  टैक्‍स  बढ़ते  गये  लेकिन  रूरल  सेक्टर  में  बजट  घटता  गया  ।  लेकिन  पिछले  दो  वर्ष  से  हम
 देख  रहे  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में बजट  का  अधिक  से  अधिक  हिस्सा  दिया  जा  रहा  है  ।  यह  प्रसन्नता
 की  बात

 बा
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 ...  आय  गण  ना

 उमाकान्त

 कृषि  क्षेत्र को  प्रोत्साहन  दिया जा  रहा  है  ।  T  दिया  है  ।  यह  स्वागत
 की  बांत  है  ।  जलघारा  कार्यक्रम  बहुत  अच्कै  कार्यक्रम  इससे  छोटे  किसानो ंके  लिये  सिंचाई  की
 व्यवस्था  होगी  ।  मैं  निवेदन  करू  गा  कि  जलघारा  कार्यक्रम  के  साथ-साथ  कोई  हलधारा  या  कोई

 हलघर  कार्यक्रम  आप  चलायें  जिससे  छोटे  किसान  जो  ट्क्‍्टर  नहीं  खरीद  सकते  हैं  वह  किराये  पर

 ट्रेक्टर  ले  लें  तो  उससे  उनको  बहुत  फायदा  होगा  ।  मुझे  आशा  है  कि  अगले  बजट  में  आप
 हलघर  या  घरती  तोड़  या  धरती  पकड़  कोई  कार्यक्रम  चला  देंगे  जिससे  छोटे  किसानों

 को  किराये  पर  टेक्‍्टर  मिल

 कुटीर  ज्योति  कार्यक्रम  बहुत  उत्तम  कार्यक्रम  इससे  पांच  लाख  परिवारों  को  रोशनी
 मिलेगी  और  ग.।बों  के  घर  में  रोशनी  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  अगले  साल
 ग्रामीण  ज्योति  कार्यक्रम  इससे  भारत  के  गांव-गाँव  में  घर-घर  में  बिजली  और  रोशनी

 हुंचे  ।  इससे  बिजली  की  रोशनी  तो  मिलेगी  ही  साथ  ही  साथ  छोटे-मोटे  उद्योग  लगा  कर  लोग
 अपनी  बेरोजगारो  दूर  कर

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  योजना  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  योजना  के  अन्तर्गत
 5  लाख  कुओं  के  निर्माण  की  बात  कही  गई  ।  बड़ी  प्रसन्‍नता  की  बात  बड़ा  इसका  स्वागत

 किन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  देश  में  पहाड़ी  क्षेत्र  हैं  जहां  घरती  के  नीचे  चटटानें  पड़ती  हैं  वहां  कुएं
 तब  तक  नहीं

 बन  सकते  जब  तक  आप  पत्थर  तोड़  मशीन  की  व्यवस्था  नहीं  5  लाख  कुएं

 आप  पहाड़ी  क्षेत्र  में  बनवा  देंगे  इसके  लिये  पत्थर  तोड़  मशीन  के  बगगर  कुएं  सफल  नहीं  हो  सकते
 जव  यह  मशीन  वहाँ  आयेगी  तभी  वहां  कोई  कार्यक्रम  सफल  हो  सकता  है  और  तभी  इससे  कोई
 फायदा  हो  सकता  है  ।

 आपने  आवास  के  लिए  100  करोड़  रुपये  की  कर्ज  की  योजना  बनायी  है  भी  एक  स्वागत
 योग्य  कदम  इतना  आप  ध्यान  रखें  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  जो  बहुत  गरीब  लोग  हैं  उनके  पास
 कर्जा  लौटाने  के  साधन  नहीं  हैं  ।  इसलिये  आप  इन्दिरा  आवास  योजना  को  विस्तत  रूप  इस
 इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्‍्तगंत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  गरीब  निर्धन  हैं  उनको  घर  बनाने  की &
 व्यवस्था  आप  अनुदान  व  सहायता  से  छोटे  ही  एक  कमरा  और  एक  बरामदा  अगर
 उनके  पास  हो  जाये  तो  अच्छा  रहेगा  ।  यह  6  हजार  रुपये  में  नहीं  हो  सकता  मेरा  अनुरोध  है
 कि  इग्दरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  6000  के  अनुदान  की  जो  व्यवस्था  है  उसको  आप  8-10
 हजार  कर  द॑  तभी  इस  योजना  से  गरीबों  को  आवास  मिल  सकेगा  ।  और  वह  इसमें  अपना  मकान
 बना  इसमें  हमें  कोई  आपत्ति  नही  है  ।

 हमारे  विपक्ष  के  लोगों  ने  कहा  कि  इस  बजट  से  मुद्रास्फीति  बढ़
 महंगाई

 बढ़ेगी  ।  दुनिया  का  कोई  गेर  डेवलप्ड  कंट्री  ऐसा  नहीं  चाहे  जापान  पश्चिमी  जमंनी
 फ्रांस  मुद्रास्फी  ति

 को  ठीक  समय  पर  काबू  कर  पाया  हो  ।  हमारा  देश  एक  विशाल  और
 घोल  अथ्व्यवस्था  का  देश  है  ।  हम  तेजी  से  विकास  कर  रहे  तो  यहां  मुद्र
 डढ़ेगे

 ही
 ।
 हमें यह  देखना

 है  कि  मुद्रस्फीति  की  दर  कम  से  कम  महंगाई  बम  से  कम
 ज्यादा  न  बढ़नें  महगाई  और  मुद्रास्फीति  के  बढ़ने  के  जो  कारण  हैं  वह  नान-प्लांड
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 जो  काला  घन  पैदा  हो  गया  है  उसे  हमें  कम  करना  इनके  साथ-साथ  जो  काले  घन  की  पेरेलर

 इकानमी  बन  गई  है  उस  पर  नियंत्रण  करने  के  लिये  कठोर  कदम  उठाना  आवश्यक  मैं  आशा

 करता  हूं  कि  इस  पर  ठोस  कदम  उठाये  जायेंगे  ।

 रिजवं  बैंक  की  जो  रिपोर्ट  है  जैसा  कि  निमंला  जी  ने  कहा  उसके  मुताबक  कर्जे  की  और

 भुगतान  की  समस्या  इसके  लिये  सरकार  कदम  उठा  रही  आयात  कम  किया  जाये
 लकी  4...  ५  निम्न  बचत  की

 खर्चे
 और  निर्यात  बढ़ाया  जाये  ।  नान-प्लान्ड  ऐक्सपेंडीचर  कम  किया  बचत  को  खच  कम

 वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  है  प्रधान  मंत्री  ने  मी  कहा  है  कि  ये  कदम  उठाये  जाने  मैं

 एक  गम्भीर  समस्या  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  एक  तो  देश  में  शिक्षित
 बेरोजगारों  की  संख्या  बेतहाशा  बढ़  रही  है  ।  शिक्षित  बेरोजगारों  में  आई०  टी०  आई०
 डिप्लोमा  बी०  एड  एंड  बी०  टीज  ये  तमाम  जो  प्रशिक्षण  लेकर  पढ़े  लिखे  जो  बेकार

 हो  गये  हाई  बी०  ए०  पढ़े-लिखे  लोगों  की  संख्या  बढ़  रही  इनको  कम  करने  के  लिये
 कोई  योजना  बनानी  पड़गी  ।  चन्द्राकर  जी  ने  भी  कहा  है  कि  यह  एक  गम्भीर  बात  है  ।  इनको  काम
 पर  लगाने  के  लिये  कार्यक्रम  बनाथा  जाये  ।

 पिछढ़े  क्षेत्रों  मे ंखेती  क ेविकास  के  साथ-साथ  औद्योगीकरण  बहुत  आवश्यक  है  क्योंकि  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  गरीबी  दूर  करने  के  जीवन  स्तर  ऊपर  उठाने  कै  लिये  जब  तक  कमाई  की  व्यवस्था  नहीं
 होगी  तब  तक  काम  नहीं  चलेगा  ।  हमारे  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  बुन्देलखंड  में  बिहार  या  मध्य  प्रदेश  के
 जो  पिछड़े  क्षेत्र  हैं--जंसे  सतना  हैं  जहां  उद्योग  नहीं  वहां  पर  ओऔद्योगीकरण
 किया  जाये  ।  शिवरामन  कमेटी  की  रिपोर्ट  है  जो  बड़े  जिले  हैं  और  विकास  खंड  व  सबडिवीजन  हैं
 उनको  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  किया  जाये  ।  हमारा  मिर्जापुर  बहुत  बडा  जिला  300  किलोमीटर  के
 दक्षिणी  क्षेत्र  में  वहां  बिजली  तथा  कोयला  अकाल  इसलिये  वहां  उद्योग  लगते  हैं  ।  हमारे
 मिर्जापुर  और  उसके  आसपास  का  क्षेत्र  उजड  रहा  इसलिए  मिर्जापुर  जिले  के  आसपास  बड़े
 उद्योग  लगाये  जायें  ।  इसी  तरह  से  भदोही  में  उद्योग  लगाये  जायें  ।  इसी  तरह  से  आसपास  के  जो
 पछड़े  इलाके  हैं  वहां  बड़े  मझ्ोले  उद्योग  और  छोटे  उद्योग  लगाये  जायें  ।  कृषि  के  विकास  के

 साथ-साथ  ओद्योगिक  विकास  आवश्यक  तभी  मुद्रास्फीति  दूर  होगी  और  गरीबी  दूर  होगी  व
 बेरोजगारी  दूर  होगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  का  हादिक  स्वागत  व  समर्थन  करता  धन्यवाद  !

 4.00  म्र०  १०

 श्री  ए०  चाल्स  :  महोदय  मैं  1988-89  के  बजट  का  समर्थन  करता  हुं  ।  इस  बजट

 ः

 सूखे  और  बाढ़  जैसी  भयंकर  प्राकृतिक  विपदाओं  की  पृष्ठ  भूमि  में  देखा  जाना
 जिनका  इस  देश  को  पिछले  साल  के  दौरान  सामना  करना  पड़ा  ।  देश  एक  अभूतपूर्व  सूखे  का  सामना

 र  रहा  था  और  इसके  बावजूद  समी  क्षेत्रों  में विकास  दर  अपेक्षाकृत  प्रशंसनीय  रही  है  और  ग्रामीण
 ञों  के  लोगों  पर  इस  विपदा  का  प्रभाव  ज्यादा  नहीं  पड़ा  ।  बेहतर  आधिक  कार्ये-निष्पादन  और
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 श्री  ए०  चाल्स ं]  ५
 प्रबन्ध  व्यवस्था  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा
 माता  में  खाद्यान्नों  के  ध्यानपूर्वक  मंडारण  से  यह  सफलता  प्राप्त  क

 आजादी  के  बाद  पिछले  40  वर्षों  में किसी  भी  सरकार  द्वारा  भ्रस्तुत  किए  गए  बजटों
 में  यह  बजट  सबसे  लोकप्रिय  बजटों  में  से  जिससे  इस  देश  के  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  फायदा  हुआ
 है  ।  समाज  का  हर  भाग  इससे  लामान्वित  होगा  लेकिन  ग्रामीण  अथ्थंव्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाना
 और  कमजोर  वर्गों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करना  इस  बजट  का  मुख्य  ध्येय  रहेगा  ।  ब्याज  की
 कम  दर  पर  ऋण  लेने  और  थोड़े  से  मूल्यों  पर  किराये  पर  पम्पसेट  उपलब्ध  होने  से  अभूतपूर्व  सूखे
 और  बाढ़  से  पीड़ित  किसानों  को  काफी  हद  तक  राहत  खाद  के  मूल्यों  में  71%  की  कमी
 की  गई  है  जिससे  कृषि  उत्पादन  लागत  में  कमी  आएगी  और  इससे  कृषि  उत्पादन  में  बद्धि  भी
 कई  लाख  बेघर  लोग  अब  नाममात्र  की  ब्याज-दर  पर  ऋण  लेकर  अपना  घर  बसाने  की  आकांक्ष
 सकते  हैं  ।  इस  दजट  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  तेजी  से  बढ़ते  मूल्यों  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए
 प्रयास  किये  गये  हैं  जिससे  गरीब  गुहणियों  का  बोे  नि:सन्देह  हल्का  होगा  ।

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  एक  स्पष्ट  आदइवासन  दिया  है  कि  जीवनरक्षक  दवाओं
 आदि  जेसी  आवद्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कमी  से  होने  वाला  लाभ  वास्तविक  उपभोक्ता  तक

 पहुंचाने
 के  लिए  समी  कदम  उठाए  जाएंगे  ।  यह  एक  बहुत  ही  सकारात्मक  कदम  है  और  यह  अविवादास्पद  है
 फि  घोषित  रियायतें  सही  हैं  और  उत्पादन  बढ़ाने  और  अनेक  वर्षों  के  सूले  और  बाढ़  से  पीडित  छोटे
 किसानों  को  मदद  देने  के  लिए  यह  बुद्धिमत्तापूर्ण  कदम  इसके  विपरीत  कुछ  गैर  कांग्रेस
 सरकारों  ने  नकारात्मक  दृष्टिकोण  अपनाया  है  जेसे  हरियाणा  में  तुच्छ  राजनंतिक  हितों  के  कक
 बगर  कोई  सकारात्मक  परिणाम  प्राप्त  किए  कई  करोड़  रुपये  का  ऋण  माफ  कर  दिया  गया  ।

 विपक्ष  में  कुछ  मिजों  ने  इस  बजट  की  आलोचना  करते  हए  कहा  है  कि  यह  जन
 कामगारों  के  वर्ग  के  खिलाफ  है  और  यह  केवल  अमीर  किसानों  की  ही  मदद  मैं

 केवल  उन  सदस्यों  से  यह  प्रार्थना  करू  गा  कि  वे  बजट  प्रस्तावों  को  उनका  ध्यान  से  अध्ययन  करें
 और  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  को  स्थापित  करने  के  लिए  प्रस्तावित  अनेक  उपायों  और  सखे  से
 प्रमावित  क्सिानों  की  मदद  के  लिए  उपायो  को  विशेषकर  सहकारी  ऋण  व्यवर
 करण  कार्यक्रम  और  सिंगल  पॉइंट  लाइट  नामक  कायंतक्रम  राष्ट्रीय  आवास  बेंक
 का  मकानों  के  लिए  वित्तीय  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  में  रोजगार  अवसरों  को  बढाने  के  लिए
 उपाय  आदि  को  भी  वे  समझें  ।

 हु

 जबकि  सरकार  हमारे  ग्रामीण  लोगों  को  प्राकृतिक  विपदाओं  से  बचाने  और  3  न्हें
 अच्छे  मविष्य  की  आशा  देने  के  लिए  क्ठोर  प्रयास  कर  रही  है  तो  विपक्ष  की  भूमिका
 क्या  इस  देश  में  विपक्ष  २चनात्मक  भूमिका  अदा  करने  के  लिए  नहीं  है  ?  क्‍या  उनके  घोषणा  पत्र  में

 आमजीवन  को  ठप्प  करना  और  देश  में  संसदीय  प्रणाली  का  विनाश  करने  के  कार्यक्रम  ही
 क्या  वे  जनता  के  प्रति  उत्तदारयी  नहीं  हैं  ।  इस  सदन  में  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  जो  कुछ
 होता  रहा  है  वेसा  विश्व  में  कहीं  भी  किसी  भी  संसदीय  प्रणाली  वाली  सरकार  में  नहीं  हुआ  होगा  ।
 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वह  सदन  में  विपक्ष  के  पिछले  वर्ष  से  आचरण  की  जांच  करे  ताकि

 आपको  पता  लगे कि  इस  सदन  का  कितना  मूल्यवान समय  नष्ट  हुआ और  जिसके  फलस्वरूप  देश  का
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 पर  रत  --
 कितना  आर्थिक  नुकसान  म  होदय  एक  कहावत  है  कि  रोम  जल  रहा  था  तब  नीरों  चंन

 की बंसी बजा रहा थाਂ यही सब हमारे देश के कुछ भागों में गर कांग्रेस सरकारों के सहयोग से उन राज्यों में हो रहा है और मैं चाहता हं कि संसदीय प्रजातन्त्र की तो वात ही छोड़िये इससे किसी को भी श्रेय नहीं मिलता । केरल में उन्होंने केन्द्र सरकार के संरथानों और सावंजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है । वफादार कामगारों ने जब कार्यालय में जाना चाहा तो उन्हें रोका गया नेबसों पर पथराव मैं सरकार से अपील करूगा कि वह बन्द के कारण देशभर में जान-माल के नुकसान का जायजा लेने की व्यवस्था देश के प्रति उन्हें कोई चिन्ता नहीं गरीब लोगों के प्रति उन्हें कोई चिन्ता नहीं है और गरीब लोगों के जीवन और उनकी आगकांक्षाओं के प्रति उन्हें कोई चिन्ता नहीं है । महोदय इस सम्बन्ध में मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस देश की समस्त आध्िक स्थिति ज्ज्वल और हाल के बजट ने अनन्तकाल तक सारी समस्याओं को स॒लभाया बहुत सारी समस्याएं हैं । किन्तु मैं इस सदन के आदरणीय सदस्यों को गांधी जी का कथन याद दिलाना चाहता हूं । गांधी जी ने कहा था कि प्रत्येक आंख से प्र.्येक अश्रु पोछना चाहता हूं ।” हमारे आगे बहुत काम हैं ओर हमें बहुत दूर जाना है और ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक सामान्य सावारण व्यक्ति के अश्रुओं को पोंछना है जो अपने आपको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कठन परिश्रम कर रहा बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री का ध्यान ऐसे एक-दो पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हं जिनको मेरे विचार में बजट के द्वारा पूरा नही किया जा रहा एक है हथकरघा क्षेत्र । बजट भाषण में कहा गया है कि हथकरघा क्षेत्र से लगभग लाख से अधिक बु को गार उपलब्ध हो रहा है । यह महत्वपूर्ण क्षेत्र सूत तथा अन्य घागों के अधिक भू प्रभावित हआ है । जनता कपड़े पर राज सहायता 2 रु० प्रतिवर्ग मीटर से 2 रु० 75 पंसे प्रतिवर्ग मीटर शक बढ़ाने का प्रस्ताव इसका स्वागत किन्तु इस क्षेत्र में हो यह रहा है कि जो भी कोई राहत अथवा सहायता दी जाती है वह सही कमंकार को नहीं मिलती इसको बिचौलिए खा जाते केरल में हजारों सोसायटियां उनकी सूचियों में कमंकारों के रूप में जाली नाम हैं और जो क्छ भी छट के रूप में कमंकारों को दिया जाता है उसे बिचौलिया हजम कर जाते हैं । अतः मैं सरकार से निवेदन करू गा कि करधों की सही जांच कर और वास्तविक कमंकारों का पता लगाया जाए । जो भी सहायता दी जाती है उस पर निगरानी रखी जाए और वह सहायता सामान्य कार को मिलनी चाहिए । 5 क्षेत्र से लगभग लाख लोग सम्बद्ध हैं । यह इस देश के सबसे कमजोर वर्गों में से एक जिन्हें प्राकृतिक आपदःओं और असाधारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है । एक और क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र परम्परागत मत्स्य क्षंत्र कृषि का एक सम्बद्ध क्षत्र इस देश के परम्परागत मछुआरों को बहुत सी समस्याएं प्रमावित कर रही अतारांकित प्रश्न संख्या 2662 में मेने पूछा था कि क्‍या सरकार को मालूम है कि परम्परागत मछुआरों को हासं-पावर से अधिक शक्ति वाले बोड्ड मोटरਂ की आद ' है । दुर्भाग्यवश वाणिज्य मंत्रीਂ ने उत्तर दिया है कि को परम्परागत मचुआरों द्वारा हासं पावर से अधिक.शक्ति के बोडड मोटरोंਂ के इस्तेमाल की कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।' सरकार इस बात से अकक्‍्गतਂ 258
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 होनी  चाहिए  कि  मद्ुआरों  द्वारा  सारे  देश  में  दस  प्रकार
 के  हजारो

 आउट
 बोर्ड  मोटर  इस्तेमाल  किए

 जाते  एक  और  प्रक  प्रश्न  के  उत्तर  में  मंत्र  जी  ने  कहा  :  “0  हासं  पावर  से  अधिक  शक्ति  वाली
 मोटरों  का  उत्पादन  देश  के  संघठित  क्षेत्र  में  नहीं  होता  है

 ।”  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  जो  भी
 आवश्यकता  है  इसको  बोर्ड  मोटरोंਂ  के  आयात  से  पूरा  किया  किन्तु  आयात  लाइसेन्स
 बडे  निर्यातकों  को  ही  दिए  जाते  इसके  परिणामस्वरूप  असली  गरीब  परम्परागत  मछुआरे  को

 पेय  —__—-—

 मध्यस्थों  को  इन  इंजनों  के  कुल  मूल्य  का  दो-गुना  अथवा  कभी-कभी  तीन-गुना  देना  पड़ता  यह
 अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है  और  उत्तर  देते  हुए  कहा  जाता  है  कि  “10  हासं  पावर  से  अधिक  शक्ति
 वाली  आउट  बोडं  मोटरों  के  निर्माण  की  कुछ  योजनाए  कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।”
 मैं  यह  आग्रह  करता  ,  कि  वास्तविक  परम्परागत  मछुआरों  को  ऐसे  आउट  बोर्ड  मोटर  आयात
 करने  का  अधिव.र  दिया  जाए  क्योंकि  यही  ऐसा  एकमात्र  रास्ता  है  जिससे  वह  वर्तमान  संकट  की
 स्थिति  में  से  निकल  सकते  हैं  ।

 मेरे  कुछ  सुझाव  भी  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इन  पर  अनुग्रहपूर्ण  विचार  किया
 जाए  क्‍यों  बजट  मछुआरों  की  दुर्दशा  के  संबंध  में  पूरी  तरह  चुप  है  ।  मेरे  निम्नलिखित  सुझाव  हैं  :--

 परम्परागत  मत्स्यक्षेत्र
 के  लिए  अपेक्षित  डीजल  से  चलने  वाले  आउट  बोर्ड  मोटर/इन-

 बोर्ड  मोटर  (ओ०्बी०एम०/आई०बी०एम०)  के  लिए  आयात  शुल्क  में  100%  छूट  दी
 जानी  चाहिए  ।

 है  सभी  प्रकार  के  ओ०बी०एम०/आई०बी०  एम०  पर  इस  समय  दी  जा  रही  50  प्रतिशत
 राज  सहायता  के  बजाय  डीजल  से  चलने  वाले  आउट  बोर्ड  मोटर/इन-  बोर्ड  मोटर
 की  आयात  कोमत  पर  67  प्रतिशत  राज  सहायता  मंजूर  की  जानी  चाहिए  ।

 10  हासं  पावर  से  अधिक  शक्ति  की  आउट  बोर्ड  मोटर  और  इनबोर्ड  मोटर  को
 ओ०जी०एल०  के  अन्तगंत  आयात  निर्यात  नीति  के  परिशिष्ट  6  में  शामिल  करना  और
 मत्स्य  विकास  के  लिए  परम्परागत  मछुआरों  में  वितरण  हेतु  इनका  राज्य  सरकार  की
 एजेन्सियों  के  माध्यम  से  आयात  ।

 पकड़ने  के  जाल  बनाने/मरम्मत  करने  के  लिए  नाइलन  न्‍्तु  लागे  घागों  पर
 द  घुल्क  में  100  प्रतिशत  छट  ।

 यदि  इन  शर्तों  को  पूरा  किया  जाता  तो  मैं  आशा  करता  हूं  कि  गरीब  परम्परागत  मछुआरे
 जिन्हें  अनेक  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  है  वह  मछलियां  पकड़े  में  संघर्ष  कर  सकते  हैं  और
 उन्हें  मछली  पकड़ने  के  मामले  में  संघठित  क्षेत्र  से  मिलने  वाली  चुनौती  का  वे  सामना  कर  सकते  हैं  ।
 आउट  वार्ड  इंजन  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  की  कमी  जैसी  भी  कुछ  समस्याएं  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  इन  समस्याओं  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  इससे  देश  की
 अथंव्यवस्था  सुदृढ़

 होगी  और  इस  देश  के  लाखों  दलितों  का  मविष्य  सुघर

 सभापति  महोदय  :  श्री  बी०बी०  रमेया  ।  आपके  दल  को  दिया  गया  पूरा  समय  आपके  मित्न  ने
 ले  लिया  ।  किन्तु  फिर  भी  मैं  आपको  5  मिनट  देता  हूं  ।  कृपया  संक्षेप  में  बोलिए  ।
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 सभापति  बजट  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए

 से  ही  होते  हैं  क्योंकि  प्रत्येक  सत्र  में  वे  5,000  क रोड  रुपये  तक
 की  पूरक  मांगें  लेकर  आते  हैं  ।  गत  तीन  व  से  प्रति  वर्ष  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  बढ़ती  ही  चली  जा
 रही  है  और  यह  8000  व.रोड़  रुपये  से  भी  अधिक  हो  गई  दूसरी  बात  यह  है  आपने  बजट
 पूर्व  ही  डाक  तार  के  मूल्य  और  टेलीफोन  शुल्क  और  रेल  किराए  बढ़ा छः  ध्ष
 चाहें

 मुख्य
 बात  जिस  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  में  हम  80,000

 करोड़  रुपये  से  अधिक  पूंजी  लगा  रहे  हैं  किन्तु  इसके  बदले  में  प्राप्ति  अनुमानित.स्तर  तक  नहीं  होती
 है  ।  इसी  कारण  दिन  प्रतिदिन  हमारी  वित्तीय  स्थिति  बिगडती  जा  रही  बजट  घाटे  को  ही

 खिए  जो  8120  करोड़  रुपये  से  अधिक  ऋणों  पर  ब्याज  14,100  करोड़  रुपये  है  और  वेतन
 प्रति  वर्ष  तेजी  से  बढ़ते  ही  जा  रहे  और  रक्षा  बजट  13,000  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  चुका
 हम  बाजार  से  भी  7000  करोड़  रुपये  के  ऋण  ले  रहे  हैं  और  बाहर  से  3734  करोड़  रुपये  की
 यता  मिली  है  ।  छोटी  बचते  1150  करोड़  विशेष  बचतें  4325  करोड़  रुपये  और  भविष्य-निधि
 1,000  करोड़  रुपये  को  है  ।  उससे  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  हमारी  समस्त  योजना  बाहर  की  सहायता
 पर  ही  निर्मर  करती  है  और  वास्तविक  राजस्व  जो  हमें  3660  क  रोड  रुपयों  के  4099  करोड़
 रुपये  के  निगम  15626  रुपये  के  राजस्व  और  18.172  रु०  के  उत्पाद  शुल्क  पर  निर्मर  नहीं

 इसमें  से  आप  देखेंगे  कि  देश  के  राजस्व  के  लिए  प्रत्यक्ष  करों  से  इतना  लाभ  नहीं  होता  है  जितना
 कि  उत्पाद  शुल्क  से  ।  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  हमें  औद्योगिक  विकास  और  उत्पादकता  को
 कितना  महत्व  देना  है  ।  यदि  आप  ओऔद्योगिक  क्षेत्रों  में  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  और  अधिक  पूंजी
 निवेश  करेंगे  तो  उन  सभी  वस्तुओं  में  राजस्व  में  तेजी  से  वृद्धि  होगी  ।  बिक्री
 कर  और  आय-कर  में  भी  तब  ही  व  द्ध  हो  सकती  है  जब  आप  आरम्भ  में  उत्पादन  बढ़ाएंगे  और
 इससे  रोजगार  के  अवसर  मी  बढ़ेंगे  और  बाजार  में  सामान  की  उपलब्धता  भी  बढ़  जाएगी  ।  काला
 बाजारी  उसी  समय  कम  हो  जाएगी  जब  बाजार  में  अधिक  से  अधिक  सामान  अत
 चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  महत्वपूर्ण  पहलू  की  ओर  ध्यान  दें  और  देखें  कि  ओद्योगीक  रण  में

 तेजी  से  वृद्धि  हो  । जब  कोरिया  और  ताइवान  जंसे  देश  अत्यन्त  कम  संसाधनों  और  जनर्शात
 बावजूद  इतना  सामान  तंयार  करते  हैं  और  45,000  करोड़  रुपये  तक  निर्यात  करते  त॑

 प्रयासों  से  बावजूद  हमारा  कुल  निर्यात  15000  करोड़  से  अधिक  नहीं  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 हमारे  मंत्री  महोदय  इसकी  ओर  ध्यान  देंगे  और  देश  के  विकास  अवसरों  को  अधिक  प्रोत्साहन  और
 अधिक  ध्यान  देंगे  और  हमारी  प्रति  व्यक्ति  आय  को  सुधारने  की  ओर  भी  घ्यान  देंगे  ।

 +

 जिस  म॒हे  को  पूरी  तरह  उपेक्षित  किया  गया  है  वह  है  जनसंख्या  परिवार  नियोजन  में
 कछ  नहीं  किया  यही  एक  बात  हमार  समस्त  ससाधना  ऑर  ताओं  को  घटा

 रही  है  ।  जिस  किसी  में  हम  सुधार  कर  रहे  बढ़ती  हुई  आबादी  से  इसपर  अधिक  बोभ  पड़ता

 दूसरा  मुद्दा  यह  कृषि  के  क्षेत्र  में  आपने  1073  करोड़  रुपये  और  सिंचाई  और  बाढ़  के

 लिए  केवल  217  करोड  रुपये  की  व्यवस्था  की  इस  म॒टह्े  पर  मैं  बार-बार  जोर  देता  हूं  जब
 तक  आप  सिंचाई  और  बाढ़  पर  पूंजी  निवेश  को  नहीं  आपके  लिए  कृषि  उत्पादन  बढ़ाना
 कठिन  होगा  ।  हर  बार  सूखे  और  बाढ़  से  समस्थाए  उत्पन्न  होती  हैं  ।
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 बी०बी०  ह

 इस  जल-विद्यत  परियोजना  से  बाढ़  ग़नियां  कम  हो  सकती हैं  और  सूखे  से  राहत  मी  मिल
 सकती  है  ।  सूखे  के  बावजूद  आज  हम  कृषि  में  औैतना  उत्पादन  कर  सकते  हैं  क्योंकि  हमने  कुछ
 योजनाओं  का  निर्माण  कर  लिया  म॒र्भ  आशा  है  कि  देश  की  अर्थंव्यवस्था  और  कृषि  उत्पादकता
 की  सुरक्षा  और  इनमें  सुधार  करने  में  हम  इन  बातों  से  लाम  उठा  सकते  हम  देखते
 हैं  कि गोदावरी  का  80  प्रतिशत  जल  समुद्र  में  जाता  यदि  हम  केवल  पोलावरम  जंसी  कुछ
 योजनाओं  को  आरम्भ  करेंगे  तो  उससे  न  केवल  राज्य  ब्रल्कि  पूरे  देश  के  कृषि  उत्प  में  सुधार

 दूसरा  मुद्दा  ऊर्जा  है  ।  इस  वर्ष  इसके  लिए  9,916  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  गया  है  ।

 यह  एक  मूल  मद  है  ।  ऊर्जा  और  विद्युत  उत्पादन  के  बिना  उद्योग  नहीं  चल  सकता  इस  सम्बन्ध
 में  मैं  समझता  हूं  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  भी  इससे  संम्बद्ध  करने  के  लिए  लम्बी  अवधि  की  नीति
 होनी  किन्तु  अभी  तक  हम  पर्याप्त  मात्रा  में  गरसरकारी  क्षेत्र  को  इससे  सम्बद्ध  नहीं  कर  सके
 हैं  जो  कि  औद्योगिक  उत्पादन  को  सुधारने  के  लिए  किया  जाना  मूलतः  हम  यह  पाते  हैं  कि
 यह  बजट  पंजी  +.वेश  के  लिए  आकषंक  नहीं  हम  बजट  पेश  किए  जाने  के  समय  से  देख  सकते
 हैं

 कि  स्टाक  बाजार  की  स्थिति  ठीक  नहीं  हैं  ।  हम  आज  भी  देख  रहे  हैं  कि  स्टाक  बाजार  में  मन्दी
 चल  रही  है  ।  लोगों  का  उद्योग  में  श्ञेयरों  में  निविश  पर  विश्वास  नहीं  रहा  ।  इससे  समस्याएं  उत्पन्न

 होंगी  ।  लोग  »प्ने  घन  का  निवेश  सोना  तथा  अन्य  वस्तुओं  में  करेंगे  जो  किसी  भी  देश  के  लिए  ठीक
 नहीं  है  और  मंभे  विश्वास  है  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपर्ण  प  लू  है  जो  हमें  देखना  होगा  ।  यह
 बिक  औद्योगिक  विकास  के  लिए  आवश्यक  है  ।

 जहां  तक  कृषि  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  हमने  कीटनाशकों  तथा  उवबंरकों  एवं  बिजली  की  मोटरों
 पर  कुछ  रियाय  तें  दी  हैं  ।  किन्तु  इस  सब  के  बावजूद  हमें  काफी  कुछ  करना  है  ।

 हम  भारी  मात्रा  में  खाद्य  तेलों  का  आयात  कर  रहे  इस  उद्योग  को  सरकारी  समर्थन
 की  काफी  आवश्यकता  है  ।

 कृषि  विकास  के  बावजूद  हम  आज  भी  चीनी  का  आयात  कर  रहे  कपास  के  विकास  की
 ओर  ठीक  प्रकार  से  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  जब  तक  आप  कोई  अवसर  नहीं  देते  इसमें  कोई  सुधार
 नहीं  होगा

 उदाहरण  के  लिए  निर्यात  के  मोर्चे  पर  हम  देखते  हैं  कि  खाड़ी  के  देशों  को  कृषि  उत्पादों  की
 भारी  मात्रा  में  जरूरत  उन्हें  सब्जियों  तथा  फलों  की  जरूरत  यदि  आप  विश्व  के कजरतज  कर
 विभिन्‍न  भागों  में  परिवहन  की  कुछ  सुविधाएं  उत्पन्न  करनलें  तो  काफी  निर्यात  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 जब  तक  आप  विभिन्‍न  कृषि  उत्पादों  के  लिए  मण्डारण  सुविधाओं  में  सुधार  नहीं
 संचार  व्यवस्था  विकसित  नहीं  तब  तक  देश  की  अथंव्यवस्था  में  सुधार  नहीं  होगा  और

 औद्योगिक  गतिविधियो ंके  साथ-साथ  नहीं  चल  पाएंगी  ।  मुझे  आशा  है  कि  आप  कुछ न  कुछ  करेंगे  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  पहले  जो  आथिक  सहायता  दी  जाती  कुछ  राज्यों  में  तो
 वह  बिल्कुल  समाप्त  हो  गई  है  ।  हमें  पिछड़े  क्षेत्रों  में  थह्‌  उद्योग  स्थापित  करने  के  कुछ  उपाय  खोज

 258



 26  1909  सामान्य  चर्चा--[जारौ|

 निकालने  होंगे  ॥  आप  इन्हें  विकातोन्मखी  केन्द्र  कह  सकत्

 उद्योग  विकसित  कर  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  कागज  उद्योग  का  सम्बन्ध  आपने  बजट  में  भूसे  ओर  अन्य  चीजों  जंसे
 परम्परागत  कच्चे  माल  पर  कछ  सहायता  दी  है  किन्तु  हम  लगाता  लुगदी  और  कागज  का  आयात

 (
 रहे  हैं  जबकि  हम  गेर-परम्परागत  कागज  उद्योग  को  गैर  परम्परागत  कच्चा  माल  और  कुछ

 संरक्षण  देकर  भारतीय  माल  का  उत्पादन  आरम्भ  नहीं  कर  रहे  अन्यथा  वह  बच  नहीं  पाए  ने  ।
 मुझे  आशा  है

 कि  आप  ऐसा  करेंगे  जंसे  कि  हम  खोई  के  लिए  दे  रहे  आपने  बड़े  उद्योगों  के  लिए
 क्रछ  किया  है  छोटे  उद्योगों  के लिए  भी  करना  चाहिए  ।

 प्लास्टिक  उद्योग  के  विकास  के  लिए  भी  आपको  काफी  सहायता  देनी  होगी  ।

 उद्योगों  के  लिए  पूंजीगत  माल  का  आयात  अब  भी  85  प्रतिशत  जब  तक  आप  इसे  कम
 नहीं  हमारी  परियोजना  पूंजी  लागत  कम  नहीं  होगी  और  इस  देश  के  औद्योगिक  उत्पाद
 स्थानीय  आवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं  कर  क्योंकि  वह  महंगे  आप  केवल  उन्हीं  वस्तुओं
 का  आयात  करे  जिनकी  स्थानीय  निर्माताओं  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  नहीं  है  ।  यही  रवंया  जनरेटरों  के
 मामले  में  भी  अपनाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  हमें  अधिक  विद्युत  उत्पादन  की  जरूरत  हमारी
 क्षमता  अधिक  होनी  चाहिए  ।  आपको  इन  वस्तुओं  पर  आयात  शुल्क  में  विशेष  छूट  देनी  चाहिए
 ताकि  हम  इन  चीजों  का  आयात  कर  सर्क  और  अधिक  ऊर्जा  उत्पन्न  कर  सके  ।

 ग्रामीण  विद्यत्तीकरण  के  मामले  में  मी  जब  तक  आप  अधिक  सहायता  नहों  तो  आप  जो
 हासिल  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हम  वह  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।

 एक  अन्य  बात  जिस  पर  मैं  बल  देना  चाहता  हूं  वह  प्रत्यक्ष  कर  संशोधन  विधेयक  के  बारे  में
 जो  आपने  इस  सदन  में  पुरस्थापित  किया  है  ।

 यह  इतनी  जल्दी  में  पेश  किया  गया  है  कि  हमें  इसे  पढ़ने  और  इस  पर  विचार  करने  का
 अवसर  ही  नहीं  मिला  ।  इस  बारे  में  ओर  भी  बहुत  कुछ  किए  जाने  को  जरूरत  हालांकि  बजट  में
 आपने  इसका  उल्लेख  किया  इसकी  मुख्य  बात  यह  है  कि  अब  आप  एक  समान  लेखा  वर्ष  बनाने

 जरा  रहे  इससे  लोगों  के  लिए  कठिनाईयां  उत्पन्न  हो  गई  आपने  इसे  अचानक  प्रस्तुत  किया

 है  ।  इससे  कई  समस्याएं  पंदा  हो  गई  हैं  ।  कई  प्रकार  के  संगठन  सहकारी  समितियों  का  वर्ष
 अलग  समय  पर  समाप्त  होता  है  और  बैंकों  का  अलग  समय  पर  समाप्त  होता

 समापति  महोदय  :  आप  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।

 झो  बी०थो०  रमेया  :  इसलिए  इन  बातों  की  छानबीन  करनी  होगी  |  हमें  इस  बारे  में  कछ

 करना
 होगा

 ।.  कई  ट्रस्ट  मी  हैं  और  भी  बहुत  कुछ  आपको  इन  सब  एर  फिर  से  सदन  में
 चर्चा  करने  के  लिए  समय  देना  होगा  ।

 घन्यवाद  ।

 .  ओर  तरुण  कान्ति  घोष  :
 हमारे  वित्त  मंत्री  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी

 द्वारा  प्रस्तावित  बजट  का  समर्थन  करता  इस  बजट  में  कृषि  विकास  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी

 गई  मैं  समभता  हूं  कि यह  ठीक  बात  इस  समय  मैं  सदन  को  आपके  माध्यम  से  यह  बताना
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 तरुण  कान्ति

 चाहता  हूं  कि  हमें  हमारे  पंडित  जवाहर  लाल  शैर  और  श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  ज॑से  नेताओं  का
 तथा  हमारे  किसानों  और  श्रमिकों  का  आभारी  होना  चाहिए  कि  इस  वर्ष  के  सूखे  के  बावजूद  उन्हीं
 के  काम  की  वजह  से  स्थिति  इतनी  खराब  नहीं  हुई  क्योंकि  योजनाएं  पहले  ही  कार्यान्वित  की  जा  चुकी

 किन्तु  आज  भी  हम  पाते  हैं  कि  हमारी  कृषि  प्रकृति  पर  निर्मर  न  तो  हम  बाढ़  रोक  सकते

 हैं  और  न  ही  सूखा  रोक  सकते  विशेषरूप  से  एक  ऐसे  शाज्य  से  ताल्लुक  रखता  हूं  जहां  प्रति
 वर्ष  बाढ़  और  सूखा  आता  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 पूर्वी  विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  के  सम्बन्ध  में  इन  बातों  की  ओर  थोड़ा  घ्यान  दें  ।

 जब  हम  इस  बजट  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  हम  जानते  हैं  कि  हम  वित्तीय  दबाव  महसूस
 कर  रहे  हैं  ।  एक  ओर  तो  हमें  अपने  रक्षा  पर  व्यय  वःरना  पड़ता  है  दूसरी  ओर  हमें  अपनी  विकास
 परियोजनाओं  के  लिए  घन  की  आवश्यकता  होती  जिसकी  हमारे  देश  के  विकास  के  लिए  बहुत
 जरूरत  है  ।  इस  समय  मैं  राजस्व  राज्य  मंत्री  की  जानकारी  में  यह  बात  लाना  हालांकि
 वह  यह  बात  जानते  हैं  कि  85  करोड़  लोगों  में  से केवल  22  लाख  लोग  ही  करों  का  भुगतान  करते  .

 हैं  ।  ऐसा  क्‍यों  है  ?  आप  उन  सब  लोगों  जिन्हें  कर  अदा  करना  दायरे  में  लाने  के  लिए
 वास्तव  में  क्या  कदम  उठा  रहे  85  करोड़  लोगों  में  से केवल  22  लाख  लोग  कर  दे  रहे  हैं  जो
 कराघान  प्रयोजन  के  लिए  एक  बहुत  छोटा  सा  भाग  है  ।

 दूसरी  जिसपर  मैं  बल  देना  चाहता  वह  यह  है  कि  मारत  तब  तक  तेजी  से  उन्नति

 नहीं  कर  सकता  जब  तक  हम  इस  महंगी  अर्थव्यवस्था  को  नहीं  तोड़  देते  जिससे  हम  पीड़ित  क्‍या
 यह  हैरानी  की  बात  नहीं  है  कि  आयातित  चीनी  हमारे  देश  में  उत्पादित  चीनी  से  सस्ती  पड़ती  है  ।

 ५  क्‍या  यह  हैरानी  को  बात  नहीं  है  कि  जापान  कोयला  और  कच्चा  लोहा  भारत  से  जापान  ले  जाता
 है  और  वह  तैयार  माल  जहाज  द्वारा  मारत  भेजता  है  ?

 है  इस  पर  खर्चा  आता  है  तो  भी  वह  अपना  तैयार  माल  हमारे  देश  में  निमित  माल  से  सस्ता
 बेचते  हैं  ।  ऐसा  क्‍यों  है  ?  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कारण  जानना  चाहता  हूं  ।  हमांरां  कोयला  इतना

 ,  महंगा  क्‍यों  पड़ता  है  ।  हमारी  कोयला  खानों  में  लगभग  6  लाख  लोग  काम  करते  आपको  यह
 भ  बात  मालूम  होनी  चाहिए  कि  आस्ट्रेलिया  में  केवल  6000  आदमी  इतना  ही  कोयला  पैदा  करते  हैं
 ना  जितना  हमारे  देश  में  600000  आदमी  पैदा  करते  हैं  ।  ऐसा  क्‍यों  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  भारत

 का  तेजी  से  विकास  हो  तो  हमें  इन  मौलिक  चीजों  का  हल  खोजना  होगा  ।  जब  हम  विकास  की  बात
 करते  हैं  तो  हमें  यह  देखना  होगा  कि  सम्पूर्ण  भारत  का  विकास  हो  ।  मुझे  एक  बात  कहते  हुए  खेद
 होता  मैं  पूर्वी  मारत  से  हूं  ।  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  मी  अच्छी  तरह  से  जानता  हूं  क्योंकि  यह
 मेरा  गृह  राज्य  इस  प्रकार  उत्तर  प्रदेश  से  तमाम  पूर्वी  मारत  की  विकास  की  गति  शेष  मारत  से
 काफी  नीची  इस  देश  का  विकास  करते  हमें  इसका  विकास  इस  प्रकार  करना  चाहिए

 कर  कि  सभी  राज्यों  और  भारत  के  समी  मागों  का  समान  रूप  से  एक  साथ  विकास  हो  ।  हमारे  देश  में
 औਂ  विशेष  रूप  से  पूर्वी  मारत  और  उत्तर  प्रदेश  में  तथा  राजस्थान  में  तथा  कुछ  अन्य  मागों  में  बहुत  से

 खण्डों  में  गरीबी  बहुत  से  खण्ड  अविकसित  वास्तव  में  जब  हम  बजट  की  बात  करते  बजट

 परह
 को  सफलता  इस  बात  पर  निर्मर  करती  है  कि  शहर  में  रहने  वाले  सबसे  अमौर  आदमी  पर  नहीं
 बल्कि  गांव  में  रहने  वाले  सर्वाधिक  निधंन  व्यक्ति  पर  इसका  क्‍या  प्रमाव  पड़ता  इस  दृष्टिकोण

 १58  से  हमें  पता  लगाना  है  कि  क्या  हम  इस  दिशा  में  प्रगति  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ।
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 हमारे  मौजूदा  प्रधान  मंत्री  का  भी  घन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  हमारे  देश  के  उद्योग
 और  अथंव्यवस्था  के  विकास  के  लिए  आथिक  कदम  उठाए  हैं  ।  मुझे  इस  बात  में  जरा  भी  सन्देह  नहीं
 है  यदि  विपक्ष  और  हम  सभी  देश  के  आथिक  विकास  के  लिए  एक  जुट  हो  जाएं  तो  हमारी  प्रगति
 की  गति  जो  आज  है  उससे  कहीं  तोव्र  हो  जाएगी  ।  आज  भारत  के  समक्ष  दो  या  तीन  बड़ी  महत्व
 पूर्ण  समस्याएं  एक  समस्या  बेरोजगारी  केबारे  में  मैं  सौमाग्यवान  हूं  कि  मैं  श्री  तुषीर
 कान्ति  घोष  के  पुत्र  के  रूप  में  पंदा  हुआ  जो  किसी  समाचार  पत्र  के  सम्पादक  थे  ।  जब  मैं  कालेज  से
 निकला  तो  मेरे  सामने  काम  त॑यार  मेरे  पास  हर  रोज  अस्सी  या  सौ  लड़के

 हैं  जो  मेरे  से  क्सी  मी  तरह  से  कम  नहीं  हैं  ।  उनके  पास  भी  वही  दिमाग  है  वही  शिक्षा  है

 ए  रोजगार  तंयार  हो  ।  व  हु  मेरे  पास  एक  ही  इच्छा  लेकर  आते  वह  अपने  हाथों  का
 करना  चाहते  वह  अपने  दिमाग  का  इस्तेमाल  करना  चाहते  हैं  ।  वह  अपनी  आजी  बिका

 क्रमाना  चाहते  वह  किसी  से  कोई  सहायता  नहीं  क्रिसी  से  कोई  दान  नहीं  मांगते  ।
 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  40  वर्ष  बाद  यह  बेरोजगारी  हमारे  जो  हमारे  देश  का  भविष्य

 की  उमंगों  पर  तुषारापात  कर  रही  मैं  राज्य  मंत्री  से  अनुरोध  करता  जो
 जो  नोट  ले  रहे  हैं  और  उनके  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कुछ
 कदम

 किन्तु  हम  यह  बेरोजगारी  की  समस्या  दूर  करने  में  सही  दिशा  में  जा  सकते  हैं  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  जीवनयापन  लागत  में  ढद्धि  के  बारे  में  है  ।  भारत
 एक  ऐसा  देश  है  जहां  मूल्यों  में  हमेशा  हृद्धि  होती  यह  कभी  कम  नहीं  होते  ।  विश्व  के  अन्य
 सभी  देशों  में  मूल्य  कमी  बढ़ते  हैं  कमी  नीचे  आते  लेकिन  हमारे  यहां  प्रयास  करने  के  बावजूद

 यह  बढ़  ही  रहे  हैं  । इसका  समाज  के  कमजोर  गांवों  में  रहने  वाले  गरीबों  तथा  हमारे  देश  के
 निर्घन  किसानों  पर  असर  पड़ता  इसलिए  हमें  इस  बारे  में  कुछ  करना  होगा  ।  इस  पर  कंसे  काबू

 पाया  जाए  ?

 अन्य  जिस  मुद्दे  पर  मैं  बल  देना  चाहता  हूं  वह  यह  जब  सूखा  पड़ा  तब  प्रधानमंत्री

 जी  ने  सूखा  पीड़ि  तों  को  आवश्यक  राहत  देने  के  लिए  अथक  प्रयास  किया  ।  लेकिन  मैं  जानता  हूं  क्या

 होता  है  ।  एक  बार  समस्या  खत्म  हो  जाने  के  हम  उसे  शुरू  कर  देते  लेकिन

 किसानों  को  जो  नुकसान  हुआ  यदि  हम  उन्हें  उनके  परों  पर  खड़ा  करना  चाहते  हमें

 उन्हें  लगातार  सहायता  देनी  होगी  ताकि  वे  आत्मनिमंर  होकर  हमारे  देश  के  लिए  लामकारी  किसान

 बन  ||

 हम  सामाजिक  न्याय  की  बात  करते  हम  पद-दलितों  के  साथ  न्याय  करने  की  बात  करते
 प्रत्येक  बजट  से  इसका  अन्दाज  लगाया  जा  सकता  है  कि  हमने  उस  दिल्षा  में  क्तिनी  प्रगति  की

 हम  जिस  बात  पर  बल  दे  रहे  हैं  हम  जो  कदम  उठा  रहे  क्या  उससे  हम  अपना  लक्ष्य  प्राप्त

 कर  पाये  हैं  और  क्या  हम  सचमुच  उस  ओर  अग्रसर  हैं  या  नहीं  !  मैं  यहां  एक  बात  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  एक  बार  यदि  हम  जातिगत  भेदभाव  को  भुला  दें  तो  मारत  एक  बहुत  ही  शक्तिक्षाली

 देश  बन  सकता  चाहे  कोई  पंजाबी  हो  या  असमिया  हो  या  दक्षिण  हमें

 मुच  एक  होना  है  और  ऐसा  तभी  हो  सकता  है  जब  हमारे  देश  का  आथिक  बिकास  मैं.जानता
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 री  तरुण  कान्ति

 हूं  कि  मेरे  पास  समय  कम  है  और  आपने  मूके जो  समय  दिया  है  मैं  उससे  अधिक  समय  नहीं  बील
 सकता  ।  मैं  इस  बजट  को  पूरा  समर्थन  देता है  और  मेरा  वित्त  मंत्री  से  अनु  रोध  है  कि  हमारे  देश  के
 समक्ष  जो  मूल  समस्याएं  हैं  वह  उन्हें  याद  रखें  ।  अपना  स्वार्थ  दिखाते  हुए  मैं यह  मी  कहूंगा  कि  मेरे

 उत्तर  प्रदेश  के  प्रति  उन्हें  थोडी  और  उदारता  दिखानी

 मै  पुन  अपने  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तावित  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 क्री  के०एन०  प्रधान  :  सभापति  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  और  इतना
 ही  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  कहावत  है  वो  जो  सिर  चढ़कर  बोलेਂ  ।  इस  वर्ष  जो  बजट  पेश
 किया  गया  निश्चित  ही  उसका  जादू  पूरे  देश  के  अंदर  है  और  उसी  की  घबराहट  सामने  वालों
 में  मैं  समझता  हूं  इस  बजट  को  निश्चित  ही  इस  दृष्टि  से  बनाया  गया  है  क्‍योंकि  हमारे  सामने

 सूखे  की  पृष्ठभूम  हमारे  सामने  यह  प्रश्न  था  कि  मूल्य  न  औद्योगिक  और  कृषि  उत्पादन
 में  वृद्धि  सुनिश्चित  हो  सके  ।  इसी  प्रकार  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  को  भी  हम  सुदृढ़  कर  सके  ।

 लगातार

 तीन  वर्षों  तक  सूखा  और  वह  भी  इस  वर्ष  जबकि  देश  के  अधिकांश  नाग  में  है  तथा  उसी  के  साथ

 जो  बचा  हुआ  हिस्सा  उसमें  भयंकर  इतनी  खराबियां  और  परेशानियों  के  बाद  भी  सरकार

 ने  जिस  प्रकार  से  इसका  मुकाबला  किया  उसकी  कहीं  पर  भी  पूरी  हिस्टरी  में  मिसाल  नहीं

 मिलेगी  ।  इसकी  जितनी  प्रशंसा  की  जाए  उतनी  कम  है  ।  लेकिन  दुख  इस  बात  का  है  कि  जिसकी

 प्रशंसा  करनी  हमारा  विपक्ष  उसमें  मी  कंजूसी  करने  की  बात  करता  इससे  उन्हीं  की  छवि
 बिगड़ती  उन्होंने  यह  तय  कर  रखा  है  कि  इस  देश  के  अंदर  गेरजिम्मेदारी  का  इतिहास  बनायेंगे  ।

 जिस  तरह  अर्जुन  को  केवल  मछली  की  आंख  दिखाई  देती  विपक्ष  को  सिर्फ  कुर्सी  ही  दिखाई  देती
 इनकी  अक्ल  इस  बात  पर  काम  करती  है  कि  कांग्रेस  सरकार  इस  देश  के  लिए  कितना  मला  करती

 कितना  उत्पादन  बढ़ाती  है और  वह  कितना  उसको  बिगाड़  सकते  इसका  नमूना  कल  आपने
 देखा  होगा  ।  इन्होंने  प्रयास  किया  मारत  बंद  कितना  प्रोडक्शन  को  नुकसान  पहुंचाया  जा
 सकता  है  और  कितनी  तोड़-फोड़  की  जा  सकती  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  अक्ल  वह  चीज  है  जो
 दकान  या  बाजार  में  खरोदी  नहीं  जाती  है  ।  लेकिन  श्री  वी०पी०  सिंह  ने  इंडियन  एक्सप्रेस  की  ऐसी
 दुकान  इनको  दिलवा  दो  है  जिसमें  अक्ल  मुफ्त  में  ढेर  सारी  इनको  मिल  रही  उसी  अक्ल  के
 हिसाब  से  ये  काम  कर  रहे  हैं  ।  यह  बात  भूल  जाते  हैं  कि  मोटी  अक्‍ल  है  और  अमरीकी  मोटी  अक्ल
 को  लेकर  आयेंगे  तो  जाहिर  है  उसी  प्रकार  का  काम  होगा  ।  लेकिन  श्री  तिवारी  जी  के  तरकश  में
 इतने  तीर  थे  कि  उन्होंने  महाभारत  के  एकलब्य  की  याद  दिला  दी  और  पूरी  तरह  से  मुंह  बंद  कर
 दिया  ।  अब  केवल  घबराहट  और  खिसियानेपन  के  अलावा  इस  बजट  में  इनको  कोई  बुराई  नजर
 नहीं  आ  सकती  ।  यह  बात  सही  है  कि  इस  बजट  के  अंदर  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  गरीबों
 और  मजदूरों  का  ध्यान  रखा  लेकिन  आपका  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  हम
 कोई  भी  नीतियां  कोई  भी  कार्यक्रम  लेकिन  उनका  कार्यान्वयन  केवल  हमारे
 कर्मचारियों  पर  निर्भर  करता  ऐसा  लगता  है  कि  कमंचारियों  की  ओर  केवल  फिसलती  हुई
 नजर  डालकर  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  आगे  निकल  गए  एक  जमाना  था  जब  यह  बात  होती  थी
 कि  फलां  व्यक्ति  इनकम  टेक्‍्स  देता  तब  यह  बात  हरेक  के  मन  में  उठती  थी  कि  यह  वह  व्यक्ति
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 देनी  है  जो  न  केवल  एमेनिटीज  बल्कि  लक्जरीज  के  भी
 एन्जाय  उसके  बाद  जो  बचत  होती  उस  बचत  में  से  इनकम  टैक्‍स  देता  होगा  और  फिर
 भी  उसके  पास  बचत  होती  होगी  ।  लेकिन  जमाना  कितना  बदल  गया  आप  चपरासी  से  मी
 इनकम  टैक्स  लेते  उसकी  आवश्यकताएं  पूरी  हो  या  न  लेकिन  उसको  इनकम  टैक्स  देना

 डता  है  ।  इनकम  टक्‍स  की  जितनी  आमदनी  है  उसका  65  प्रतिशत  कार्पोरेट  टक्स  केवल  30-35
 प्रतिशत  टक्‍स  के  लिए  आप  जितना  खर्च  करते  जितना  भ्रष्टाचार  होता  है  उस  पर  हमारे  वित्त
 मंत्रीजी  ध्यान  देकर  देखें  उसमें  मी  कमंचारियों  का  एक  बड़ा  हिस्सा  होता  सबसे  ईमानदारी  का
 इनकम  टंक्‍्स  कमंचारी  अदा  करता  हैं  ।  उसकी  फिक्स्ड  पे  होती  आप  काट  लेते  आपने  जो
 छूट  दी  है  उसका  उसे  कोई  लाभ  नहीं  मिला  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  जितना  हम  खर्च  करते  हैं
 जितना  हमें  मिलता  है  अगर  आप  इस  पर  विचार  करें  कम  से  कम  पच्चास  हजार  तक  इनकम  टैक्‍स

 नहीं  होना  आपको  कोई  कप्ट  इससे  होने  वाला  नही  जो  फिक्स्ड  पे  वाले  लोग  हैं  उनको
 इससे  रिलीफ  मिलेगा  ।

 आज  कमंचारी  कई  जगह  हडताल  करते  वर्क  हू  रूल  होता  उत्पादन  का  नुकसान  होता
 इसको  आज  हल  चाहे  पांच  साल  बाद  चाहे  दस  साल  बाद  करें  आपको  नेशनल  वेग

 पालिसी  बनानी  अगर  आपको  अच्छे  ढंग  से  प्रशासन  को  ऊपर  से  लेकर  पंचायत  तक  चलाना
 है  ।  मैं  निवेदन  करूगा  आप  एस  पर  भी  जरूर  विचार  तिवारी  जंसे  हिम्मती  वित्त  मंत्री  हों

 निश्चित  ही  इसको  क़्रियान्वित  किपा  जा  सकता

 अब  मैं  वित्त  मंत्राजी  का  ध्यान  भोपाल  गंस  त्रासदी  की  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहता  जिसमें
 अब  मरत्रे  वालों  की  संख्या  तीन  हजार  तक  ५१हुंच  गई  आज  भो  लोग  बराबर  मर  रहे  हैं  ।
 बीमारियों  की  काम्प्लैक्शन  बरावर  बढ़ती  जा  रही  है  चाहे  पीलिया  चाहे  दिल  की  बीमारी  हो
 या  लंग्ज  का  आज  तो  कंसर  के  केस  भी  होने  लग  गये  हैं  ।  उनके  प्रनर्वास॒  और  उनके  रिलीफ  पर

 न  षो  में  आपने  55-56  करोड  रुपये  खर्च  किये  इतनी  बड़ी  त्रासदी  दुःख  होता  है  कि
 केवल  56  करोड़  रुपये  खर्च  किये  गये  प्रशासन  राजनीति  में  ऐसे  लोग  मौजूद  हैं  जिनको
 यनियन  कार्बाइड  से  हमदर्दी  है  ।  वे  इस  प्रकार  केस  बनाते  हैं  कि  केस  कमजोर  रहे  और  यनियन
 कार्बाइड  को  मुआवजा  न  देना  पड़े  या  कम  देना  पड़े  ।  इस  पर  जरूर  ध्यान  दिया  जाये  ।  पर्यावरण

 सुधार  के  लिए  4-5  करोड़  रुपये  का  काम  हुआ  वहां  पर  दोनों  तालाब  सड़  रहे  हैं  ।  महामारी  भी
 फल  सकती  है  ।  उन  तालाबों  का  सुधार  करने  की  योजलतायें  हैं  उनको  ठीक  करने  की  को  शिश  कश्नी
 चाहिए  ।  इसी  तरह  से  एक  अच्छा  कंसर  इंस्टीट्यूट  कायम  किया  जा  सकता  है  ।  कोर्ट  में  केस  चल
 रहा  मुआवजे  का  पता  नही  कब  तक  मिले  ।  जिला  कोर्ट  ने  जअमी  अन्तरिम  राहत  की  शक्ल  में  350
 क्रोड  रुपये  देने  का  फँसला  दिया  लेकिन  उन्होंने  हाई  कोर्ट  में  अपील  कर  दा  फिर  मामला
 सुप्रीम  कोर्ट  में  फिर  अमेरिकन  कोर्ट  में  वह  लटकाने  की  कोशिश  इस  तरह  हो

 सब  ता  है  कि  मआवजा  इस  पीढ़ी  को  नहीं  कोर्ट  ने  यनियन  कार्बाइड  को  जो  350  करोड़
 रुपये  पीडितों  को  अन्तरिम  राहत  के  रूप  में  देने  को  कहा  है  तो  भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  वह
 स्वयं  यह  पैसा  दे  और  जब  अन्तिम  फैसला  हो  तो  उस  पंसे  में  से  अपने  इस  पंसे  को  काट  ले  ।

 त-सी  योजनायें  बनाई गरीबी  दूर  करने  के  लिए
 वहु

 आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  ली  रेटे

 अधिक  हमने  कोशिश  की  है  कि  उनको  मिनीमम  वेजेज  जो  त्य  है  वह
 लेकिन

 आप
 देश
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 श्री  के०  एन०

 में  देखें  कि इनको  20-25  दिन  से  ज्यादा  काम  नहीं  मिलता  और  जो  फिक्स  रेट  है  वह  भी  नहीं
 बल्कि  10  रुपये  से  ज्यादा  नही  इससे  उनको  महीने  में  200  रुपये  मुश्किल  से  पड़ते

 हैं  इस  तरह  से  हम  उनको  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  नहीं  उठा  सकते  इस  पर  आपको  विचार
 करना  होगा  जो  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हैं  उनको  क्‍या  दंनिक  मजदूरी  दी  जाए  कि  उन्हें
 गरीबी  को  रेखा  से  ऊपर  उठाया  जाये  *«*

 इसी  तरह  से  वतंमान  बजट  में  कन्‍्जवंशन  ऑफ  एनर्जी  की  तरफ  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।
 जिस  देश  को  आज  सबसे  ज्यादा  एनर्जी  के  कन्जर्वेशन  की  जरूरत  यहां  पर  हर  कोई  उसी  की  बात

 कहता  है  परन्तु  जिस  सिस्टेमेटिक  ढंग  से  हमारे  एडमिनिस्ट्रेशश  की  मानसिकता  इस  ओर  बनर्न

 चाहिए  थी  उसका  प्रबंधा  अभाव  मैं  चाहूंगा  कि  वित्त  मंत्री  जी  इस  महत्वपूर्ण  विषय

 ध्यान  दें  और  एनर्जी  के  कन्जवेशन  हेतु  अधिक  से  अधिक  व्यवस्था

 समें  कोई  दो  राय  नहीं  हैं
 कि  हमारे  देझ्  में  बेरोजगारी  बहुत  है  और  इस  सदन  में  भी

 उसकी  काफी  चर्चा  जाती  है  परन्तु  हमें  आज  यह  देखकर  बेहद  अफ्सोस  होता  है  कि  जब  भी
 अखबारों  में  कोई  एडवर्टाइजमैंट  निकलता  है  कि  फलां  पद  के  लिए  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किए
 जाते  हैं  परन्त  उनके  नीचे  एक  लाईन  और  लिखी  होती  है  कि  10  रुपये  20  रुपये  का  या
 40  रुपये  का  पोस्टल  आडंर  भी  मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा
 कि  अमप  लोगों  को  बेरोजगारी  भत्ता  दें  या  न  दें  परन्तु  मेहरबानी  करके  बेरोजग  का  खन  चूसना
 तो  बन्द  कीजिए  ।  मुझे  आशा  है  कि  आप  इस  विषय  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे

 हमारे  मध्य  प्रदेश  में  वन  बहुत  अधिक  हैं  ।  वैसे  तो  फौरंस्ट  कन्जर्वेशन  एक्ट  बना  हुआ  है

 परन्तु  अब  उसमें  काफो  काम्पलीकेशन्स  पैदा  हो  गयी  हैं  ।  हमारे  कई  गांव  राजस्व  में  ट्रांसफर  कर
 दिए  गए  हैं  जब  कि  वे  पहले  वन  क्षेत्र  में  आते  थे  ।  जमीनों  के  भगड़े  आज  भी  मौजूद
 हजारों  एकड़  जमीन  at  आदिवासी  लोगों  का  कब्जा  वे  उस  पर  खेती  करते
 होता  है  और  रिश्वत  देनी  पड़ती  उन्हें  कोई  हटा  नहीं  वन  भी  नहीं  लगा
 राज्यों  के कई  भगड़े  यहां  अटके  पड़े  उनका  निपटान  नहीं  हो  पा  रहा  जहां  जहां

 आप  क्यों  नहीं  यहां  से  एक  ज्वाइंट  टीम  भेज  कर  उन  भगड़ों  का  निपटारा  कराते  ब
 जमीनों  के  झगड़े  सिर्फ  मध्य  प्रदेश  में  ही  कई  दूसरे  राज्यों  में  भी  जितनी  जमीन  उनके
 बसाने  लायक  उचित  हो  उनकी  मज्बयूरी  उसको  निकाल  कर  फंसला  कर  इसकी
 बजह  से  आपके  कई  प्रोजक्टस  अटके  रह  जाते  क्योंकि  कौरंस्पौन्डेंस  में  ही  काफी  समय  निकल
 जाता  प्रोजक्ट्स  के  रुक  जाने  से  उनका  कास्ट  बराबर  बढ़ता  जाता

 स  बजट  में  एक  और  कमी  है  जिस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  इस  देश  में  आपको
 इन्फास्ट्रक्चर  तेजी  के  साथ  बढ़ाना  हर  गांव  के  लिए  सड़कें  होना  बहुत  जरूरी  क्योंकि
 वहां  जितना  प्रोडक्इन  होता  यदि  सरकार  किसानों  को  उचित  अच्छा  मूल्य  दिलाना  चाहती
 है  तो  उस  पेदावार  को  मार्केट  तक  लाना  जिस  के  लिए  सड़कों  की  आवश्यकत  होगी  ।  यदि
 आप  हर  गांव  में  अस्पताल  नहों  खोल  सकते  परन्तु  अस्पताल  की  सुविधा  आम  जनता  तक
 पहुंचाने  क ेलिए  सड़कों  की  आवश्यकता  से  तो  इंकार  नहीं  किया  जा  यदि  आप  सस्ते  माव
 पर  आवश्यकता  की  चोजें  दूरदराज  के  इलाकों  तक  पहुंचाना  चाहते  हैं  तो  उसके  लिए  मी  सड़कें
 आवश्यक  इसलिए  मेरा  निवेदन है  कि  वित्त  मंत्री  जी  सड़कों  की  तरफ  विश्येष  घ्यान  दें  ।
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 अंत  यहां  पर  विदेशी  कर्जों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  चर्चा  की  गयी  और  कहद्दा  गया  कि  हम
 विदेशों  से  बहुत  कर्ज  लेते  हैं  ।  कर्जा  हम  इसलिए  लेते  हैं  क्योंकि  हमारे  साधन  सीमित  हमारे
 पास  पूंजों  की  कमी  हमारे  भूतपूर्व  वित्त  श्री  मोरार  जी  देसाई  ने  देश  में  गोल्ड  कन्ट्रोल

 लागू  किया  था  परन्तु  वह  हाफ-हाटिडली  अघूरा  आज  विभिन्‍न  स्थानों  पर  लूटपा  क्री

 वजह  से  ऐसा  वातावरण  तैयार  हो  गया  है  कि  सोने  के  प्रति  हमारे  देश  की  महिलाओं  में  जितना

 मोह  पहले  अब  उसमें  भारी  कमी  आयी  अब  इमी2शन  वे  ज्यादा  पहन  इस  स्थिति

 का  फायदा  उठाते  हुये  सरकार  बीसवीं  शताब्दी  तक  सोने  के  सोने  की  बिक्ती  और
 उसके  रखने  पर  पाबन्दा  क्‍यों  नहीं  लगा  देती  ।  हम  जानते  हैं  कि  हमारे  पासਂ  इतना  सोना  है  कि

 आप  एक  नहीं  दस  पंचवर्षीय  योजनाएं  सफलता  से  चला  सव  ते  आपं॑  इक्‍कीसवीं  सदी  में  उसे

 वापस  देना  शुरू  कर  द्वीजिए  तो  मैं  समझता  हूं  कि  आपको  काफी  पूंजी  मिल  स़॒  करती  है  ।  इन  शब्दों

 के  साथ  मैं  वजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 वो०  एस०  विजयराघवन  :  समापति  मैं  इस  बजट  का  समर्थन

 करता  हूं  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  जी
 का  बजट  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  विकास  पर  आधारित

 यह  इसकी  विद्येषता  है  '

 सामान्यतः  इस  त्रषं  के  बज  क्रो  किसानों  करा  बजट  कहा  गया  यह  सच  है  ।  यह  बड़ी
 -  प्रसन्‍्तता  की  बात है

 कि  बजट  में  इस  सत्य  को  माना  गया  है  कि  किसान  मारतीय  अर्थव्यवस्था  का

 आधार  स्तम्म  री  70  प्रतिशत  जनता  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहती  है  ।  लेकि  न
 कुल  घरेलू  उत्पादों

 कृषि  का  योगदान  केवल  29  प्रतिशत  इससे  पता  चलता  है  कि  कृषि  क्षेत्र  आज  भर  हुमा
 जो  भी  सरकार  मारत  का  विकास  करना  चाहती  है  वह  निश्चित  रूप  से  अपना  ध्यान  कृषि  पर

 दे
 देगी  ।  माननी  वित्त  मंठी  ने  ढग  स  वह  म  किया  इसलिए  मैं  उन्हें  हादिक  बधाई

 देता  हूं  ।

 अब  हम  अपने  किसानों  की  मुख्य  समस्याओं  तथा  उन  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  किए  गए  कार्यों  पर  नजर  क्सानों  विशेषकर  लूघु  ओर  सीमांत  कृषकों  को  हमेशा

 ऋण  लेने  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़ता  यह  महसूस  करने  के  बाद  सरकार  ने  ऋण  पर

 ब्याज  दर  को  1:5%  से  2%,  तक  घटा  दिया  इसी  तरह  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  ऋण  की  सीमा  भी

 बढ़ा  दी  गई  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  अपनी  कुल  दी  जाने  वाली
 ह

 ऋण  राशि  में  से  में  प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  रूपान्तरण  में  किसानों  को  ऋण  के  रूप  में

 3000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे । किसानों क॑ मै समस्‍या उवंरकों और कीटनाशकों को उचिਂ मूल्यों पर प्राप्त करना है । सरकार ने यह प्रावधान रखा है करों और कोटनाशकों के मामले में 7:5 प्रतिशत की छूट दी आ्ञाएगी । यह एक स्वागत योग्य कदम है | इसी तरह जिन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण घाटा होता है उन्हें राहत तथा सहायता देने के लिए स्थायी रूप से प्रबन्ध किए ५ मलयालम में दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण । 265
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 श्री  वी०  एस०  विजय

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जो  एक  रैराहनीय  कदम  उठाया  गया  है  वह  है  राष्ट्रीय  कुंषि  ऋण

 राहत  राशि  की  स्थापमा  करना  ।

 लघ  किसानों  को  किराए  पर  पम्प  सैट  देने  की  एंक  स्वागत  योग्य
 कदम  इसी  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन  यांपन  करने  वाले  लोगों
 शामिल  के  घरों  में  बिजली  सप्लाई  करने  के  लिए  कुटीर  ज्योति  नाम  की  योजना  बनाई  गई  है  ॥
 यह  एक  आकषंक  योजना  बजट  का  अन्य  आकषंक  पहलू  यह  है  कि  गांवों  में  रहने  वाली  निधन
 जनता  की  भोंपड़ियों  का  निःशुल्क  बीमा  करने  का  प्रावधान  रखा  गया  है  ।

 कृषि  क्षेत्र  को  ये  कुछ  रियायतें  देने  के  साथ-साथ  वित्त  मंत्री  ने आम  आदमी  के  उपयोग  में
 आने  वाली  बहुत  सी  मदों  पर  उत्पाद  छुल्क  में  राहत  दी  उदाहरण  के  लिए
 खाद्य  बततन  आदि  ।

 इस  तरह  एक  तरफ  तो  मंत्री  महोदय  ने  आम  आदमी  द्वारां  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली
 वस्तुओं  के  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  और  दूसरी  तरफ  अर्थ॑-व्यवस्था  के  विकास  के

 ए  उत्पादन  के  क्षेत्र  मे ंअधिक  प्‌ंजी  निवेश  किया  गया  है
 ।  कृषि  क्षेत्र  में  कुल  पूंजी  निवेश  में  40

 प्रतिशत  वृद्धि  की  गई  है  ।

 प्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  सरकार ने  प्रत्यक्ष  करों
 परिवर्तन  न  करने  का  निर्णय  लिया  आय  कर  में  छट  की  सीमा  पिछले  दो  वर्षों  से  ८
 गई  इस  तथ्य  की  उपेक्षा  करने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  कि  इसका  निश्चित  आय  वाले

 भीर  प्रभाव  पड़ा  सरकारी  कर्मचारियों  को  उन्हें  चौथे  वेतन  आयोग  द्वारा  दिए  गए  लाभ
 अधिकांश  भाग  आय-कर  के  रूप  में  देना  पड़ा  ।  इसी  तरह  कमंचारियों  को  दिए  जाने  वाला  मे महं

 जो  उनके  जीवन  निर्वाह  खर्च  में  वृद्धि  को  निष्प्रमभावी  करने  के  लिए  दिया  गया  वह  भी
 कर-योग्य  है  ।  कमंचारियों  को  वास्तव  में  बिल्कुल  राहत  नहीं  मिलती  ।  मैंने  सभा  में  कई  ब
 यह  मांग  की  है  कि  महंगाई  भत्ते  पर  कर'में  छुट  दी  जानी  चाहिए  ।  मेरा  सरकार  से  अ
 है  कि  वह  इस  पर  पुनंविचार  करे  ।

 अब  मैं  उन  कुछ  समस्याओं  के  बारे  में  कहूंगा  जिसका  मेरे  राज्य  को  सामना  करना  पड  रहा
 है  ।  बजट  योजना  विकास  का  मुख्य  साधन  है  ।  यह  सच  है  कि  देश  के  सभी  भागों  में  समान  विकास
 नहीं  हो  रहा  है  ।  क्षेत्रीय  असंतुलन  एक  गंमीर  समस्या  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  केन्द्र  द्वारा  पर्याप्त
 पूंजी  निवेश  का  न  होना  इससे  केरल  में  बहुत  गंभीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  राज्य  में  करीब
 27  लाख  लोग  बेरोजगार  हैं  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  वहां  उद्योग  नहीं  लगाए  गए  केरल  में

 डी०  एफਂ  सरकार  ने  प्रति  क्षे  10  लाख  लोगों  को  रोजगार  देने  का  वायदा  किया  है|  सत्ता
 में  आने  के  बाद  इस  वायदे  के  अनुसार  उन्होंने  पिछले  वर्ष  के  दौरान  एक  भी  व्यक्ति  क  रोजगार
 नहीं  दिया  इस  तरह  उन्होंने  केरल  के  युवकों  और  युवतियों  के  साथ  विश्वासघात  |

 कया
 शायद  बहुत  लोग  इस  बात  को  नहीं  जानते  ।  लेकिन  वह  अलग  बात  है  ।  मुख्य  बात  यह  है  कि  केरल
 में  बेरोजगा री  बहुत  ज्यादा  है  ।

 यदि  आप  वहां  बेरोजागारी  की  समस्या  का  समाधान  करनी
 हैं  तो इसके  अलावा  और  कोई  विकल्प  नहीं  है  कि  वहां  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  अधिक  पूर्जी  निवेश  किया
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 जाए  ।  सरकार  के  समक्ष  बहुत  सी  योजनाएं  लंबित  पड़ी  हैं  जैसे  एफ०  ए०  सी०  टी०  का
 करण  आई०  टी०  अ  कोचीन  कोचीन  शिपयार्ड  आदि  का
 बिकास  करना  आदि  ।  मेरा  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध

 है
 कि  इस  समस्या  की  ओर  अधिक

 पूर्वक  रवेया  अपनाना  चाहिए  ।

 अगला  मुद्दा  बिजली  के  बारे  में  है  ।  केरल  को  इस  मामले  में  भारी  संकट  का  सामना  करना
 पड़  रहा  है  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  1988  के  मध्य  तक  राज्य  में  उद्योगों  में  40  प्रतिशत
 बिजली  की  कटौती  की  जाएगी  ।  बिजली  की  कमी  से  के  रल  की  अथं-व्यवस्था  पर  गंभीर  प्रमाव  पडा  है  ।
 हम  केवल  पन-बिजली  पर  निर्भर  हैं  और  मानसून  न  आने  से  बिजली  की  मारी  कमी  हो  गई  है  ।
 केन्द्र  सरकार  ने  इसे  महसूस  करने  के  बाद  केरल  में  एक  तापीय  विद्यत  इकाई  की  स्थापना  करने  का
 निर्णय  लिया  मैं  इसके  लिए  प्रधान  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हं  ।  तथापि  समाचार-पक्रों  का  कहना
 है  कि  इस  परियोजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  परियोजना  सूची  में  शाभिल  नहीं  किया
 गया  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  अविलम्ब  केरल  में  यह  संयंत्र  लगाने  के  लिए  कवम

 इसी  कुरियरकृट्टीकरापरा  जिसे  मंक  घाटी  परियोजना  के  स्थान  पर

 बेकल्विक  परियोजना  माना  गया  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  अभी  भी  लटका  पड़ा  इसे  भी
 अविलम्ब  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।

 |

 केरल  को  पिछले  तीन  वर्षों  से  भयंकर  सूखे  का  सामना  करना  पड़  रहा  कई
 त  कमी  है  ।  सर्वाधिक  पीड़ित  क्षेत्र  पालघाट  जिला  इस  जिले  में  तथा

 से
 के  आदिवासी  क्षेत्र  में  पेय  जल  की  समस्या  का  समाघान  करने  के  लिए

 प्रधानमंत्री  ते  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन  की  स्वीकृति  दी  है  जिसके  लिए  मैं  उनका  आ।भारी  मैं  इस
 मिशन  के  लिए  पालघाट  की  जनता  की  ओर से  प्रधानमंत्री  के  प्रति  आमार  व्यक्त  करता  हूं  ।  इस

 में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  जब  केरल  को  गंभीर  सूखे  का  सामना  करना  पड़ा  तब
 सहायता  दी  ।  लेकिन  केरल  में  एल०  डी०  एफ०  सरकार  की  जनता  को  राहत  देने केन्द्र  ने  वहां केन्द्र  ने  वह

 राजन  तिक  लाभ  उठाने  में  अधिक  रुचि  थी  ।  उन्होंने  केन्द्रीय  अध्ययन  दल  को
 हरी  तथ्यों  के  बारे  में  नहीं  बताया  ।  ऐसा  केन्द्र  सरकार  पर  आरोप  लगाने  के  लिए

 किया  गया  था  ।  पालघाट  में  दषित  पानी  पीने  के  कारण  कई  लोग  मर  केरल  में  वर्तमाम
 प्रमावित  जनता  को  चिकित्सा  सहायता  भी  नहीं  उपलब्ध  करा  सकी  ;  लेकिन  उन्होंने  ऐसा

 दिखावा  क्या  मानो  केन्द्र  सरकार  से  मिलने  वाली  सारी  सहायता  और  राहत  कार्यक्रम  उनकी
 अपनी  उपलब्धि  केरल  में  पिछली  सरकार  आदिवासियों  को  नि:शुल्क  राशन  देती  थी  ।
 ब्रतंमान  एल०  डी०  एफ०  सरकार  ने  वह  भी  बन्द  कर  दिया  है  ।  यदि  किसी  उपलब्धि  का  श्रेय  उसे

 1  जा  सकता  तो  वह  राजनंतिक  हत्याओं  के  सम्बन्ध  में  केरल  में  काभून  और  व्वक्स्या

 नहीं  यहां  तक  कि  जनता  के  अतिनिधियों  पर  भी  हमला  किया  गया  बिधायक्तों  पर  भी

 हमला  किया  गया  इस  स्थिति  में  आम  आदमी  कंसे  सुरक्षित  रह  सकता  है  ।  आर०  एस०  एस०
 और  सी०  पी७०  एम०  के  बीच  बहत  गंमीर  भड़पें  हुई  इस  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  बाद
 48  राजनीतिक  हत्याएं  हुई  मेरे  जिले  में  आर०  एस०  एम्र०  और  सी०  पी०  एम०  के  बीच  कई
 बार  भड़पें  हुई  हैं  ।  पिछले  पंचायत  चुनावों  कांग्रेस  के  नेतृत्व  संयुक्त  मोਂ  बं  की  मरी  जीत

 हुई  है  यद्यपि  सी०  पी०  एम०  ने  बहुत  हेराफेरी  की  इससे  पता  चलता  है  सी०  पी०  एम०  को
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 5 झापपययययपणपययय  -  जात  न  काजयणनण  क्‍या  गण

 जनता  का  समर्थन  नहीं  मिल  रहा
 यह

 एक  सा  दल  है  जिसने  कल  भारत  बंद  का  आयोजन
 किया  महोदय  बन्द  का  आयोजन  करने  का  क्‍या  अधिकार  है  ।  जब  देश  को  इस  शताब्दी
 में  सबसे  मयंकर  सूखे  का  सामना  करना  पड़  रहा  बन्द  का  आयोजन  करना  एक  राष्ट्र-विरोधी  काम

 है  ।  जब  श्री  राजीव  गांधी  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  लोगों  को  भूखों  मरने  से  बचा
 रहे  हैं  विपक्षी  दल  इसमें  बाघा  डालने  के  लिए  बन्द  का  आयोजन  कर  रहे  यह  जनता  के

 है  और  जनता  ने  उनके  बन्द  के  आह  की  अवहेलना  की  है  ।  हमें  एक  ही  दिन  में  750
 करोड़  रुपए  का  घाटा  हुआ  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  और  केरल  में  वहां  की  सरकारों  ने  बन्द  का  समर्थन  किया  ।  कैरल  में
 सी०  पी०  एम०  ने  बड़े  पंमाने  प्र  हिसा  की  ।  दूरदर्शन  के  महानिदेशक  और  अन्य  अधिकारियों  पर
 हमला  किया  गया  ।  केरल  के  100  वर्ष  पुराने  मलयालम  मनोरमा  समाचारपत्र  के  प्रबन्ध
 सम्पादक  पर  सड़क  के  बीच  माक्‍संवादी  गुडों  द्वारा  हमला  किया  गया  तथा  उनके  वाहन  को  भारी
 क्षति  पहुंचाई  ।

 दूरदर्शन  के  निदेशक  को  पुलिस  संरक्षण  दिया  गया  था  परन्तु  जब  उन्हें  काफी  बड़

 सी०  पी०  एम«  काय्यकर्त्ताओं  ने  घेर  लिया  तो  पुलिस  को  हटा  लिया  गया  तथा  उन्हें  संरक्षण  प्रदान
 करने  के  लिये  सी०  आर२०  पी०  को  बुलाना  पड़ा  |  85  प्रतिशत  श्रमिक  काम  पर  आये  ।  परनन्‍्त
 फैक्ट्री  इमारत  के  अन्दर  बहुत  से  श्रमिकों  को  बन्द  कर  दिया  गया  था  तथा  पिछली  रात  भेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  से  मुझे  टेलीफोन  आये  कि  मेरे  यूनियन  के  काफो  श्रमिकों  को  फ़ंक्ट्ररी  इमारत  के
 अन्दर  बंद  कर  दिया  गया  बन्द  पूरी  तरह  असफल  रहा  ।  जब  बाहर  बन्द  असफल  रहा
 तो  विरोधी  दल  के  लोग  यहां  आये  और  सदन  में  हंगामा  खड़ा  कर  दिया  ।  मलयालम  में  एक  कहावत
 है  जिसवा  अर्थ  है  से  मार  खाने  के  बाद  घर  अपनी  मां  पर  गुस्सा  उतारते  हैं  ।”  विरोधी
 दल  के  सदस्यों  का  भी  यही  हाल  है  ।  मुभे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  इस  देश  के  लोग  उन  लोगों  के  साथ
 सही  तरीके  से

 अन्त  मैं  यह  अवश्य  ही  कहूंगा  कि  यह  बजट  प्रगति  के  मार्ग  में  एक  महत्वपूर्ण  कदम
 इससे  अथंव्यवस्था  सुदृढ़  होगी  ।  श्री  राजीव  गांधी  की  प्रगतिशील  नीतियों  को  लागू  करने  का  यह

 4.55  सम०  १०

 सदस्य  को  गिरफ्तारो
 ॥

 समापति  महोदय  :
 मुझे  समा  को  सूचित  करना  है  कि  जहानाबाद  के  जिला  पुलिस  अधीक्षक  |

 का  15  1988  का  निम्नलिखित  टेलीपिंटरं  संदेश  आज  प्राप्त  हुआ  है
 15-3-1988  को  भारत  बन्द  के  दोरान  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  संसद  सदस्य  को

 भारतीय  दंड  प्रक्रिया  संहिता  को  घारा  15)  के  अधीन  जहानाबाद  शहर  में  गिरफ्तार  किया
 गया  है  /”
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 4.55}  म०  प०

 सामान्य

 ओऔमती  जयनन्‍्ती  पटनायक  :  महोदय  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किये  बजट
 से

 सम्पूर्ण
 देश  में  इसके  समर्थन  में  प्रतिक्रिया  हुई  वर्तमान  शताब्दी  के  सबसे  भयंकर  सूखे  का

 अर्थव्यवस्था  पर  अत्यधिक  प्रभाव  पड़ने  को  दृष्टिगत  रखते  हुये  यह  एक  स्वतंत्र  एवं  सही  बजट  प्रस्तुत
 ्|  न  श्भ  sy

 पिछले  तीन  वर्षों  से  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  खराब  मौसम  तथा  इस  वर्ष  के  भयंकर  सूखे  के
 ब्रावजद  भी  देश  की  अथ्थंव्यवस्था  काफो  ठीक  रही  है  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  हमने  विकास  के
 विभिनन  में  लबीलापन  तथा  स्वतंत्रता  हासिल  की  इसके  लिये  पिछले  आठ  वर्षों  की
 कल्पनाशील  योजना  तथा  प्रबन्ध  को  श्रेय  जाता  बुनियादी  ढांचे  तथा  औद्योगिक
 क्षेत्र  में  काफी  ज्यादा  विकास  हुआ  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  में  निर्यात  स्थिति  में  मी  काफी  सुधार  आया
 है  तथा  व्यापार  घाटे  में  मी  कमी  आई  है  ।  विद्युत  उत्पादन  में  मी  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  उपभोक्ता न्‍  था  5

 मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  को  मी  सीमित  रखा  गया  अगर  1988-89  में  अच्छी  वर्षा  होती  है
 तो  कृषि  उत्पा  इन  तथा  सम्पूर्ण  अर्थं-व्यवस्था  में  काफी  प्रगति  होगी  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देती  हूं  कि  उन्होंने  कृषि  तथा  सिंचाई  के  लिये  केन्द्रीय  योजना
 परिव्यय  में  40  प्रतिशत  वृद्धि  को  इस  संदर्म  में  अघरे  सिचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के
 लिये  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  तथा  मुझे  विश्वास  है  कि  केन्द्र  सरकार  तथा  योजना  आयोग
 राज्य  सरकारों  को  इस  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  पर  ध्यान  देने  को  कहें  ।

 पिछले  वर्षों  में  राजस्व  में  संतोषजनक  वृद्धि  हुई  गेर-योजना  व्यय  में  वृद्धि  होने  से  चिन्ता
 पैदा  हो  गई  राज्य  सरकारों  को  लेकर  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  बनाना  आवश्यक  है
 जिसके  जरिये  समी  क्षेत्रों  में  गेर-नियोजित  व्ययों  में  कटौती  की  जा  सके  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कमजोर  वर्गों  के  व्यक्तियों  के  लिये  कृषि  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  काफी  ज्यादा

 संख्या  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  एकमुश्त  कल्याणकारी  कायंक्रमों  पर  बजट  में  जोर  दिया  गया

 इससे  दो  उद्देश्यों  के  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  :

 (7)  गरीब  मै  दर  करने  के  विभिन्‍न  कायंत्रमों  को  सुदृढ़  करने  से  ज॑से  ग्रामीण  आवास
 भूमिहीन  हथकरघा  रिक्शाचालकों  तथा  अन्यों  को  दीमा  में  शामिल
 करने  के  लिये  सामाजिक  सुरक्षा  इससे  ग्रामीण  इलाकों  में  औद्योगिक  प्रमाव  को

 समर्थन  देने  के  लिये  लोगों  की  कुछ  हद  तक  खरीद  शक्ति  बढ़ेगी  ।

 (2)  इसका  आने  वाले  चुनावों  पर  असर  पड़ेगा  ।

 बजट  में  खासतौर  पर  ग्रामीण  जिसमें  किसानों  की  आथिक  स्थिति  को

 निधन  व्यक्तियों  के  लिये  में  रोजगार  तथा  स्व:रोजगार  मुहैय्या  कृषि  के  लिये  ऋण

 सस्थानिक  ढांचे  को  मजबूत  करना  तथा  अनुसूचित  जाति  अर  अनुसूचित  जनजाति  की  स्थिति
 में  सुचार  करना  आदि  पर  जोर  दिया  गया  अनाज  तथा  उद्रक  में  राज-सहायता  पर  वृद्धि  सही
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 जयन्ती

 दिशा  में  एक  कदम  तथापि  हमें  वह&्धुनिश्चित  करना है
 कि  यह  फायदा  देझ्ष  के  सभी  हिस्सों  में

 बराबर  का  हो  तथा  देश  के  पूर्वी  क्षेत्रों  जंसे  कृषि  क्षेत्र  में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उवंरक  की  आपूर्ति  में  सुधार
 हो  ।  इस  क्षेत्र  में  चावल  तथा  अन्य  फसलों  के  उत्पादन  में  सुधार  करने  तथा  इसे  बढ़ाने  के  लिये  इस
 सम्बन्ध  में  कोई  कार्यक्रम  बनाना  आवश्यक  है  ।  साथ  ही  साथ  सिंचाई  के  तहत  क्षेत्र  का  बिस्तार
 करने  को  प्राथमिकता  देनी  फसल  उगाने  की  पद्धति  में  भिन्‍नता  लाकर  हमें  गर-सिचाई  वाले
 क्षेत्रों  पर  मी  ध्यान  देना  तिलहन के  क्षेत्र  में  काफी  सफलता  हासिल  कर  ली  गई  है  ।

 5.00  म०  प०

 कृषि  ऋण  पर  ब्याज  दर  कम  करने  का  निर्णय  एक  महत्त्वपूर्ण  फंसला  है  जिससे  लाखों  छोटे
 सीमान्त  किसानों  को  फायदा  होगा  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  यह  आग्रह  करू  गी  कि  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  कमजोर  सहकारो  बैंकों  तथा  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  को  सुदृढ़  करने  को  निर्धारित
 करने  के  लिये  विशेष  कार्यक्रम  बनाने  गांवों  में  बंक  कीं  शाखाओं  द्वारा  सम्पूर्ण  गांव  के
 आस-पास  का  चहुंमुखी  विकास  करने  में  भूमिका  निभाना  भी  एक  स्वागतयोग्य  कदम  है  |  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  कृषि  को  सीधे  ही  घन  मुहैय्या  करने  से  किसानों  को  मदद  मिलेगी  |  उ्वरक  की
 कीमत  में  बिक्री  के समय  छुट  देने  से  किसानों  को  काफी  मदद  मिलेगी  ।  राष्ट्रीय  कृषि  ऋण  राहत
 कोष  की  स्श्  |  f

 पना  पर  वित्त  मंत्री  के  सहमत  हो  जाने  के  लिये  मैं  उनका  घन्यवाद  करती  हूं  ।

 परन्तु  इसकी  रूपात्मकता  राज्य  सरकारों  के  साथ  सलाह  करके  बनानी  च  ताकि  कोष
 को  जल्दी  ही  शुरू  किया  जा  सके  ।

 जलधारा  योजना  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सीमान्त  किसानों  को  मदद  करने  के
 लिए  एक  नई  योजना

 है  ।  इसी  प्रकार  कुटीर  ज्योति  कार्यक्रम  भी  नया  ही  है  इससे  ग्रामीण  आदिवासी  तथा
 हरिजन  समेत  समी  को  एक-एक  बिजली  का  सिंगल  प्वाइंट  कनेक्शन  दिया

 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  को  और  अधिक  सुदृढ़  करने  के  लिये  मैं  वित्त  मंत्रीं  को  बधाई  देती  हूं  ।
 इससे  ग्रामीण  आवास  बनाने  में  काफी  मदद  मिलेगी  ।  भूमि  विकास  बैंकों  की  भूमिका  अधिक  विस्तृत
 करने  से  क्सिानों  को  आवास  के  लिये  घन  उपलब्ध  कराने  में  मदद  मिलेगी  ।  बजट  में  द्वारा
 इसी  तरह  की  एक  योजना  बनाई  गई  है  जिससे  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  द्वारा  मकान  बनाने  में
 सहायता  मिलेगी  ।  पर्यावरण  सुधार  के  लिये  का  नया  कार्यक्रम  स्वागतयोग्य  है  ।

 अग्नि  से  भूमिहीन  कारीगरों  तथा  गांवों  में  निधन  परिवारों  को  हुई  क्षति  से  बचाने
 के  लिये  बीमा  योजना  का  प्रावधान  किया  गया  इससे  ग्रामीण  समुदाय  के  अत्यन्त  शोचनीय  लोगों

 मदद  मिलेगी  ।  जीवन  बीमा  निगम  के  सामाजिक  सुरक्षा  कोष  से  कारीगरों  भूमिहीन  मजदूरों
 आदि  को  बीमा  योजना  का  लाभ  मिल  सकेगा  ।

 छोटे  का  रोगरों  तथा  मजूरी  पाने  वालों  के  लिये  नई  फसल  बीमा  योजना  सही  मायनों  में
 समाजवादी  अर्थव्यवस्था  की  परम्परा  है  !

 :
 एक  और  स्वागतयोग्य  फैसला  है  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  वित्त

 तथा  विकास  निगम  की  स्थापना  करना  ।  लेकिन  कुछ  राज्यों  में  इस  तरह  के  निगम  पहले  ही  कार्य

 कर  रहे  इस  निगम  को  भी  अन्य  राज्यों  में  स्थापित  ऐसे  ही  संस्थानों  के  साथ  नजदीकी
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 सहयोग  से  कार्य  करना  होगा  इससे  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  में  उद्यमियों  की
 भावना  बढ़ेगी  ।

 लघु  उद्योग  विकास  बेंक  को  स्थापना  करने  से  छोटे  उद्योगों  के  क्षेत्र  की  एक  लम्बे  समय  से  की
 जा  रही  मांग  पूरी  हो  गई  साथ  ही  साथ  यह  मी  फंसला  किया  गया  है  कि  2.5  लाख  रुपये
 तक  की  कार्यशील  पूंजी  निवेश  काले  लघु  उद्योग  को  एक  ही  स्थान  पर  सुविधाएं  प्रदान  कर  दी

 जाएंगी  ।  विदेशी  मुद्रा  ऋण  पर  विदेशी  मुद्रा  के  प्रभाव  से  बचने  के  उद्योग  के  हित  के

 एक  नई  योजना  को  लागू  करने  से  उपकरणों  के  आयात  करने  में  मदद  मिलेगी  ।  वित्त  मंत्री  को
 आशा  है  कि  उद्योग  संतोषजनक  रूप  में  कार्य  करते  रहेंगे---अगर  उदार  नीति  को  बराबर  जारी
 रहने  दिया  जाए  ।

 किसान  विकास  पत्र  तथा  इन्दिरा  विकास  पत्र  में  छूट  देने  से  भी  छोटी  बचत  को  बढ़ावा
 मिलेगा  ।

 इलेक्ट्रानिक  म  |  पर  अब

 तक  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  थी  उन  पर  उत्पाद  शुल्क  लगा  दिया  गया  है  ।  इससे  बहुत  से  बहुत  कम
 लाभप्रद  कम्पोनेंट  उद्योगों  पर  प्रभाव  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करूगी  कि

 कृपा  कर  वे  इस
 लेवी  को  हटाने  पर  विचार

 केन्द्र  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  सभी  मुमकिन  प्रयास  करने  होंगे  कि  विभिन्‍न  मदों

 तहत  दी  गई  मारी  रियायतें  वास्तव  में  उपभोक्ताओं  को  पहुंचे  और  उद्योग  ही  इन्हें  आंशिक  रूप
 या  प्रणंतया  न  खा  जायें  ।  इसका  एक  उदाहरण  है  मानव  निर्मित  फाइबर  उद्योग  ;

 शं  पर  उत्पाद-छुल्क  में  कमी  एक  अच्छा  कदम  है  कुछ  वस्त a

 आधा  रभूत  बुनियादी  क्षेत्रों  जंसे  कि  परिवहन  तथा  संचार  के  लिये  आवंटन  में  25

 प्रतिशत  की  वद्धि  गई  यह  भी  स्वागतयोग्य  कदम  है  ।  इसी  तरह  से  कोयले  के  लिये  30

 प्रतिशत  की  वद्धि  कर  दी  गई  मद्मपि  बिद्युत  उत्पादन  क्षेत्र  के  लिये  32  प्रतिशत  बढ़ा  हुआ

 व्यय  देश  की  जरूरत  को  देखुते  हुये  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मैं  विदेश  ऋण  के  पंकेज  से  मशीनों  क

 आयात  करने  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  उदार  नीति  बनाने  के  लिये  ताकि  बड़ी  संख्या
 में  विद्यत  संयंत्रों  को  न  सिर्फ  राज्य  क्षेत्र  में  ही  स्थापित  किया  जाये  अपितु  संयुक्त  तथा  नीति  क्षेत्र

 में  भी  स्थापित  किया  जाए  ।  केवल  विद्युत  का  उत्पादन  अधिक  कर  देने  से  ही  हम  देश  में  औद्योगिक

 तथा  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  की  आशा  कर  सकते  ज॑सा  कि  आप  जानते  देश  में  विद्यत

 उत्पादन  की  क्‍या  स्थिति  है  ।  वित्त  मंत्री  इस  पर  भी  विचार  करें  तथा  तदनुसमार  इसके  लिए  ज्य  दा

 आवंटन  किया  जाये  |  बजट  सम्पूर्ण  राजस्व  प्राप्ति  राशि  1534  करोड़  रुपये  की  है  ज़िसमें  922

 करोड  रुपये  की  रियायतें  दी  यई  हैं  तथा  इसके  पश्चात्‌  सकल  राजस्व  614  करोड़  रुपये  बचता

 उत्पाद  शुल्क  की  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इसका  अतिरिक्त  भार  खासतौर  पर  किसी  पर

 अधिक  नहीं  पड़
 .

 $  |  जबकि  रियायतें  उचित  तरीके  से  काफी  ज्यादा  दी  गई  हैं  ।  सबसे  अधिक

 राजस्व  विशेष  उत्पाद  शुल्क  से  प्राप्त  होता  है  जिसे  बुनियादी  शुल्क  के  5  प्रतिशत  की  दर  से  लगाया
 >  बी  कछ  रियायतें  दी  गई  हैं

 गया  है  और  इस  तरह  की  कुछ  रियायत  दी  गई  है  ।

 रंगीन  टेलिविजन  बड़ी  गाड़ियों  की  कीमतें  बढ़ाकर  सरकार  ने  पिछले  दो  वर्षों

 के  बजटो ंकी  इस  घारणा को  बदल  दिया  है  कि  इस  सरकार  का  अमीरों  के  प्रति  नम  रवेया  था

 था
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 इसके  विपरीत  घरेलू  खिलौनों  कछलैर  सीमेंट  आदि  पर  राहत  देने  से  शहरी  मध्य
 वें  के  लोगों  को  राहत  मिलेगी  ।

 बजट  में  कुल  मिलाकर  विशेष  रूप  से  समाज  के  असुरक्षित  क्षेत्रों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  का
 आशिक  विकास  करने  के  लिए  कई  नवीन  और  स्थष्ट  प्रस्ताव  दिये  गये  हैं  बजट  प्रस्तावों  पर
 क्रिया  के  रूप  में  मैंने  दो  आलोचनाएँ  देखी  हैं  एक  तो  बजट  में  पूरा  न  किया  गया  बड़ा  घाटा  तथा

 दूसरा  निगमित  क्षेत्र  में  कराधान  में  किसी  तरह  की  राहत  न  दिया  जाना  ।  सारी  अर्थव्यवस्था  को
 देखते  हुए  वित्त  मंत्री  के  पास  और  कोई  चारा  नहीं  बजट  सम्बन्धी  7480  करोड़  रुपये  का
 घाटा  जो  कि  कुल  व्यर  का  सिर्फ  9  प्रतिशत  देश  के  सामने  आई  समस्याओं  को  देखते  ये
 आंकड़े  ठीक  ही  हैं  ।  निगमित  क्षेत्र  को  नि्घंन  व्यक्तियों  पर  ज्यादा  ध्यान  दे

 में  सहयोग  चाहिए  क्‍योंकि  यह  क्षेत्र  प्रत्यक्ष  कर  देने  में  सबसे  अधिक  योगदान  करता  है  ॥

 मं
 वि३  कि  केन्द्र  सरकार  यह  युनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त  रक्षात्मक  उपाय  करेगी  कि

 मुद्रास्फीति  को  नियंत्रित  सीमाओं  में  रखा  जाये  जो  पूरे  न  किए  गए  इतने  बड़े  बजट  घाटे  के  बावजूद
 भी  अथव्यवस्था  के  विकास  में  सहायक  हो  ।

 इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देती  हूं  जिन्होंने  पुरोगामी  बजट  प्रस्तावों  को

 प्रस्तुत  किया  और  देश  में  अधिकांश  लोगों  ने  जिसकी  प्रशंसा  की  है

 भरी  लाल  विजय  प्रताप  सिह  :  उपाध्यक्ष  इस  बजट  में  सभी  तत्वों  के  लोगों
 का  समुचित  ध्यान  रखा  गया  चाहे  किसानों  की  बात  महिलाओं  की  बात  कामगारों
 की  बात  प्रेस  वालों  की  बात  हो  या  लघु  उद्योगपतियों  की  बात  हो  सभी  को  दृष्टिगत  रखते  हुए
 यह  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  हैं  ।  यह  अपने  आप  में  अनुकरणीय

 .  उपाध्यक्ष  आप  तो  जानते  हैं  कि  कांग्रंस  पार्टी  के  मेनिफेस्टो  को  कांग्रेस  ने  चुनाव  के

 पूर्व  जनता  के  सामने  रखा  था  और  कांग्रस  पार्टी  अपने  कार्यक्रमों  को  ले  कर  जनता  के  बीच  गयी
 थी  ।  उन्हीं  के  क्रियान्वयन  के  रूप  में  यह  बजट  सदन  में  प्रस्तुत  हुआ  यह  निश्चित  रूप  से  कांग्रेस
 के  मूल्यों  को  प्रतिप  दित  करता;है  तथा  देश  के  75  से  80  फीसदी  लोगों  को  डायरेक्ट  फायदा  पहुंचाने
 वाला  यह  बजट  है  ।  यह  हर  दृष्टिकोण  से  स्वागत  योग्य  है  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  आप  तो  जानते  हैं  कि  देश  कृ,षे  प्रधान  देश  है  और  यहां
 की  80  प्रतिशत  जनसंख्या  कृषि  पंर  आधारित  आप  यह  भी  जानते  होंगे  कि  आजादी के  पूर्व
 या  जब  हमें  आजादी  मिली  तब  हम  केवल  50  मिलियन  टन  खाद्यान्न  का  उत्पादनकरते  आज रे

 फाइनेंस  मिनिस्टर  और  हमारे  प्रध  त्री  यह  कहते  हैं  कि  हम  अगले
 टन  खाद्यान्न  का  उत्पादन  करेंगे  और  देश  को  खाद्यान्न  के  मामले  में दो  वषं  में  मिलिय

 राहत  पहुंचाएंगे  ।

 हमारे  प्रतिपक्ष  के  साथियों  ने  इसे  दिशाहीन  बजट  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  यह
 बजट  इन्फ्लेशन  पंदा  करने  वाला  होगा  ।  मैं  बहुत  ही  विनम्रतापूवंक  अपने  प्रतिपक्ष  के  भाइयों  से
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बजट  में  जो  इतना  अधिक  फायदा  डायरेक्ट  रूप  से  किसानों  को  दिया

 272
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 गया  जिससे  हमारे  देश  के  किसान  लाभान्वित  हो  रहे  हैं  तो  यह  दिशा  निर्देश  नहीं
 क्या  हमारी  दिशा  १रिलक्षित  तहीं  होती  ?  मेरी  पूरी  मान्यता  है  कि  यह  बजट  पूरी  तौर  पर
 समाजवादी  बजट  इस  बजट  की  सभी  लाइनें  देश  को  ऊपर  उठाने  वाली  हैं  ।

 मैं  इसको  थोड़ा  और  विस्तार  से  बताता  हूं  ।  यरिया  खाद  के  मूल्य  में  पर  बोरा  8  रुपये  80
 पैसे  की  कमी  की  गयी  है  |  इससे  निश्चित  तौर  पर  हरित  क्रांति  को  बल  मिलेगा  ।  फासफोरस  खाद
 के  मूल्य  में  मी

 कमी  की  गयी  है  ।  सीधे  तौर  पर  किसानों  को  फायदा  पहुंचाने  वाली  हैं
 उनको  इस  बजट  में  स.म्मलित  किया  गया  जैसे  मिडटर्म  लोन  को  लोंगटमं  लोन  कर  दिया
 गया  है  और  शार्टंटर्म  लोन  को  मिडटमं  लोन  कर  दिया  गया  है  ।

 y

 आप  जानते  हैं  कि  इस  व  देश  में  सूखे  की  स्थिति  इस  शताब्दी  का  सब  से  भयावह
 सूखा  इस  देश  में  पड़ा  है  और  इस  संदर्म  में  यह  बजट  इसलिए  भी  सराहनीय  है  कि  उन  तमाम
 सिचाई  की  योजनाओं  के  लिए  जो  कि  अघू  रो  पड़ो  थीं  अतिरिक्त  घनराशि  जो  कि  लगभग  236

 है  दे  कर.पूरा  कराने  को  बात  सोची  जा  रही  जो  अपने  आप  में  एक  बहुत

 इसी  प्रकार  से  अनेक  बातें  हैं  जिन  पर  मैं  नहीं  जाना  चाहता  ।  मैं  कुछ  ऐसी  चीजों  में  जाऊंगा
 क्‍योंकि  सम  कम  है  वास्तव  में  कुछ  फायदा  हो  सके  ।  माननीय  मंत्री  श्री  पांजा  जी  बंठे

 हुए  उनसे  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  जो  बजट  भाषण  की  ओपचारिकताएं  हैं  इन  औपच।रिकताओं
 को  कम  करना  चाहि  अब  समय  आ  गया  है  कि  इनको  हम  कुछ  व्यावहारिक  रूप  मेरा  मंत्री

 से  निवेदन  है  कि  बजट  से  धूर्व  इस  पर  व्यापक  चर्चा  होनी  चाहिए  और  हर  हर
 विघानसभा  सदस्य  और  हर  सक्तिय  कार्यकर्ता  को  कान्फीडेंस  में  लेना  चाहिए  और  व्यापक  योजनाएं
 तथा  व्यापक  कार्यक्रम  बनाने  जो  निश्चित  तौर  पर  उसके  क्षेत्र  से  संबंधित  हों  और  उनके
 क्षेत्र  में  कछ  न  कछ  काम  निश्चिततौर  पर  हो  ।  उपाध्यक्ष  आज  भी  राज्यों  में  काम  तो  हो
 रहे  लेकिन  रीजनल  इंबेलेंस  की  स्थिति  पंदा  हो  रही  मेरा  विनम्र  निवेदन  है  कि  इस  स्थिति
 को  बदलने  की  चेष्टा  करे  ।  आप  जानते  हैं  कि  अगर  विकास  केवल  महानगरों  या  शहरों  तक  सीमित
 रह  जाएगा  तो  गांवों  में  बसने  वाला  यह  देश  कमी  महसूस  करेगा  और  इसके  दुष्परिणाम  हमें

 भुगतने  प  ड्गे

 तन  एक  निवेदन  और  करना  चाहता  हूं  कि  हमने  बहुत  सी  रियायतें  अपने

 देशवासियों  को  दी  हैं  लेकिन  यह  भी  हकीकत  है  कि  हिन्दुस्तान  में  बहुत  बड़े  पंमाने  पर  कर  भी

 देशवासियों  पर  लगाए  जाते  हैं  और  यह  एक  तरह  से  आवध्यक  भी  देश  की  प्रगति  के  लिए  भी

 यह  आवश्यक  लेकिन  मेरी  यह  निश्चत  मान्यता  है  कि  हम  उतने  ही  कर  लगाएं  जितने  कर  हम

 वसूल  कर  सके
 ।  भारतवषं  में  दुनिया  में  सबसे  अधिक  कर  लगते  हैं  और  वसूल  बहुत  कम  होते  हैं  ।

 मेरा  यह  निश्चित  मत  है  कि  हमें  उतने  ही  कर  लगाने  चाहिए  जितने  कर  बजट  को
 सुदृढ़  करने  और

 देश  की  आवश्यकता  की  पति  के  लिए  पर्याप्त  हम  कर  लगाएं  ले.कन  इस  चीज  का  मी  ध्यान

 रखें  कि  उनकी  वसली  भी  ठीक  प्रकार  से  होनी  उसके  लिए  हर  संभव  तरीके  अपनाए
 जाने  चाहिए  ।  आप  जानते  हैं  कि  आज के  युग  में  कोई  टेक्स  देकर  राजी  नही  है  और  न  ही  यह  अच्छा

 माना  जाता  है  कि  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  पर  कर  लगाएं  और  लोग  को व्यर्थ  में  तंग  करें  ।  मेरा

 निद्चत  मत  है  कि  हमें  अपने  संसाधन  जुटाने  के  लिए  बेशक  कड़े  कदम  उठाने  इससे  हमें
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 लाल  विजय  प्रताप

 पीछे  नहीं  हटना  कड़े  कदम  उठाक
 शटेक्स

 वसूल  करने  तथा  जितने  सुपर  फ्लुअस
 टैक्स  हैं  वे  समाप्त  किये  जाने  चाहिए  ।

 एक  वात  और  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  नान  प्लान  एक्सपेंडीचर  हमारा  70  फ्रीस दी
 उसको  निश्चिततौर  पर  हमें  कम  करना  इसके  कोई  अच्छे  परिणाम  देश  के  लिए

 ।
 हम  बहत  बड़ी  रकम  खर्च  करते  इसकी  कास्ट  इफेक्टिवनेस  के  बारे  में  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 यह  भी  जरूरी  है  कि  हम  रक्षा  पक्तियों  की आवश्यकताओं  को  हर  कीमत  पर  पूरा  परन्तु
 इतना  अवश्य  देखें  कि  उनकी  जो  योजनाएं  उनके  जो  कार्यक्रम  वह  ज्यादा  खर्चीलि  न  हों  और

 उसका  दायरा  कछ  छोटा  करने  को  बात  हमें  सोचनी  होगी  ।  आज के  युग  में  हम  निरस्त्रीकरण  की
 बात  कहते  हमारा  देश  निरस्त्रीकरण  में  अग्रणीय  हम  यह  चाहते  हैं  कि  अपने  देश

 अपनी  सुरक्षा  के  अतिरिक्त  इसका  ज्यादा  जमाव  न  जिससे  हम  एक  उदाहरण  सँट  करे  सके  और

 अपने  देश  को  आगे  बढ़ा  सके  ।  किसी  भी  काम  को  यदि  हम  हाथ  में  लें  तो  प्री  तरह  से  उसका
 फायदा  मिलना  चाहिए  ।  अभी  अनेक  प्रोजेक्ट  ऐसे  जो  अधूरे  हैं  और  जिनका  हमें  फायदा  नहीं
 मिल  रहा  है  और  वह  भी  पूरो  तरह  बनाने  की  स्थिति  में  नहीं  उनको  पूरा  करने  के  लिए
 जितना  बजट  हमारे  पास  उससे  दुगुना  बजट  लगाना  होगा  |  ऐसी  स्थिति  में  हमें  कुछ  दायरा
 फिक्स  करना  होगा  और  कुछ  चुने  हुए  प्रोजेक्ट्स  को  कम्पलीट  करने  की  बांत  सोचनी  त्राहिए
 जिससे  घन  का  सदुपयोग  ही  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 *श्री  आर०  जीवरत्नम  :  मानगीय  उपाध्यक्ष  मैं  वित्त  मंत्री  जी  द्वारा

 प्रस्तुत  1988-89  के  आम  बजट  का  स्वागत  करता

 छुले  वर्ष  पूरे  देश  में  मंयकर  सूखे  की  स्थिति  व्याप्त  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के
 ने  1987-88  के  दौरान  कृष  और  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  और  विभिन्न  राहत

 के  लिए  236  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  आबंटित  की  मैं  प्रधान  मंत्री  और  वित्त
 न्‍्नी  को  इस  अच्छे  कार्य  के लिए  बधाई  देता  इस  वर्ष  सिंचाई  के  लिए  केन्द्रीय  योजना

 परिव्यय  भी  40  प्रतिदात  बढ़ा  दिया  गया  मैं  इसका  स्वामत  करता  मैं  सरकार  से  सिंचाई
 उद्देश्यों  के  लिए  ठीक  अ्रकार  से  इस  घन  को  ख  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 हमारे  देश  में  अधिकतर  जनसंख्या  किसानों  की  है  ।  हमारे  ग्रामीण  लोगों  का  मुख्य  आधार
 कृष  है  और  वे  सूखे  व  बाढ़  से  बुरी  तरह  प्रभावित  यहां  तक  कि  हमारे  राष्ट्रपिता  महात्मा
 गांधी  ने  भी  क़्ष  को  महत्व  दिया  था  ।  त  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने

 इस  बजट  में  मुख्य  रूप
 में  देश  के  किसानों  के  हितों  को  महत्व  दिया  है  ।

 क्ु.ष  सम्बंधी  उद्देध्यों  के
 लिए  ग्रामीण  गरीब  व्यक्तियों  को  उदारता  से  ऋण  दिया  जा  रहा

 इन  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर
 कम

 कर  दी  गई  लेकिन  ब्याज  की  दरों  को  कम  कर  देना  ही

 तमिल  में  दिये  गये  माषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 पर्याप्त  नहीं  सभी  कृषि  सम्बंधी  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  को  कम  करके  केवल  8  श्रतिश्ञत  कर
 दिया  जाना  चाहिए  ।  अगर  किसान  ऋण  वापिस  नहीं  दे  पाता  तो  किसानों  से  लिए  जाने  वाले
 ब्याज  पर  या  तो  अतिरिक्त  ब्याज  या  चत्रवृद्धि  ब्याज  लिया  जाता  वित्त  मंत्री  जी  को  हमारे
 नि्घंन  किसानों  को  दिए  गए  कृषि  सम्बंधी  ऋणों  की  वसूली  के  लिए  किसानों  से  नाममात्र  ब्याज
 दर  लेने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  लाना  चाहिए  ।

 मैं  पम्प  संटों  पर  उत्पाद  शुल्क  कम  करने  का  भी  स्वागत  करता  हूं  ।

 करा  रों  का  स्थान  आता  सरकार  अब  तक  एक  मीटर  पर  2  रुपये  की
 आर्थिक  सहायता  दे  रही  अब  इस  बजट  में  सरकार  ने  एक  मीटर  पर  2  रुपये  75  पंसे  आथिक

 सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया  मैं  इसका  स्वागत  करता  सरकार  जनता  साड़ियों  पर  भी
 आथिक  सहायता  दे  रही  केन्द्र  सरकार  इस  आथिक  सहायता  को  राज्य  सरकार  को  देती  है  ।
 और  इसके  बाद  वुनकरों  को  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  यह  दो  जाती  बुनकरों  से  सामान  को
 खरीदने  से  पहले  केन्द्र  सरकार  यह  आर्थिक  सहायता  राज्य  सरकार  को  बुनकरों  को  देने  के  लिए

 रे  में
 दुःख  की  बात  यह  है  कि  बुनकरों  के  लिए  दी  गई  आथिक  सहायता  उनमें

 हु मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  पालीपुटू  और  तिरुथानी  में  लगभग  60,000  बुनकर  हैं  ।
 बुनकरों  की  600  से  700  सोसाइटियां  85  लाख  रुपये  मूल्य  की  साड़ियां  बुनकरों  से  खरीदने
 का  प्रस्ताव  था  और  केन्द्र  सरकार  से  भण्डार  के  अनुरूप  आर्थिक  सहायता  भी  प्राप्त  हुई  थी  ।  यद्यपि

 ई  कुछ  समस्याओं  के  बुनकरों  से  23  लाख  साड़ियां  नहीं  उठाई  गई  ।  केन्द्रीय
 री  बेंक  ने  उन  साड़ियों  के  उत्पादन  के  लिए  बुनकरों  को  दिया  था  क्योंकि  बुनकरों  के

 ड़ियों  का  मण्डार  जमा  हो  गया  था  और  उन  पर  बेंक  से  लिए  गए  ऋण  पर  ब्याज  की  ऊंची
 दर  तथा  उस  पर  लगने  वाले  पनल  ब्याज  को  अदायगी  का  दबाव  पड़ा  ।  उनके  परिवार  बरबाद  हो
 गये  ।  वे  ऋणग्रस्त  हो  गये  थे  ।  मैंने  सरकार  का  ध्यान  बुनकरों  की  इस  वास्तविक  समस्या  की  ओर
 दिलाया  है  ।  हाल  ही  में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  चर्चा  में  मैंने  हिस्सा
 लिया  था  |  मैंने  बुनकरों  को  होने  वाली  समस्याओं  पर  प्रकाश  डाला  मैं  कपड़ा  मंत्री  श्री
 रामनिवास  मिर्धा  से  भी  मिला  था  और  इस  बारे  में  एक  ज्ञापन  भी  दिया  था  ।

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  के  योजनाएं  और  कार्यक्रम  बहुत  ही  अच्छे  हैं  ।
 लेकिन  योजनाओं  को  लागू  करते  समय  कुछ  समस्याएं  सामने  आईं  |  इन  समस्याओं  को  बिना  देरी
 क्यि  ही किये  सुलमभाया  जाए  ।

 अब  मैं  अपने  देश  के  उद्योगों  पर  आता  हूं  ।  मारत  में  उद्योग  ने  दिन  दुगनी  रात  चौगुनी
 तरक्की  की  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  भारतीय  उद्योग  के  निर्माता  यद्यपि  हमारे  देश

 में  बहुत  सी  बीमार  इकाइयां  है  ।  उन्हें  पुनरुज्जीवित  करने  के  लिए  अमी  तक  पर्याप्त  कदम  नहीं
 उठाये  गये  हैं  ।  या  तो  सरकार  को  इन  बीमार  इकाइयों  को  अपने  हाथ  में

 इकोइयों  को  नीलाम  कर  देना  चाहैए  ताकि  निजी  उद्यमी  उनको  चला  सकें  ।  नीलामी  करने  से  न
 केवल  रुग्ण  उद्योगों  में  लगी  निष्क्रिय  पूंजी  से  छुटकारा  मिल  जायेगा  जिसका  अनुमानित  मूल्य
 5000  करोड़  रुपये  है  बल्कि  उनको  विकासात्मक  उद्देश्यों  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  सकता
 मैं  पिछले  तीन  वर्षों  से  अर्थात  जब  से

 मैं
 संसद  में  आया  हूं  उद्योग  की  इस  विशेष  समस्या  की
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 ओर  सरकार  का  ध्यान  आकषित  कराता  रहा  *,|  मैंने  इस  बारे  में  संसद  की  सलाहकार  समिति

 में  भी  इस  का  उल्लेख  किया  था  ।  अभी  तक  इस  बारे  में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  सामने  नहीं  आया  है  ||

 गर-सरकारी  किसी  व्यक्ति  को  5090  रुपये  से  6000  रुपये  तक  ऋण  दिया  जाता
 है  उस  पर  अत्याधिक  ब्याज  लिया  जाता  मैं  रुग्ण  इकाइयों  में  फंसे  5000  से  6000  करोड़
 रुपये १र  ब्याज  की  अदायगी  की  बात  सोचकर  कांप  जाता  हूं  ।  इसलिए  वित्त  मंत्री जी  को  जैसा कि
 मैंने  सुभाव  दिया  है  उनके  अनुसार  इन  रुग्ण  इकाइयों  को  पुनरुज्जीवित  करने  के  लिए  कारगर  उपाय

 उपाध्यक्ष  मैं  पिछले  पाँच  घंटे  से  इन्तजार  कर  रहा  हूं  ।  कृपया  मुझे  पाँच  मिनट  का
 समय  दीजिए  ।

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  दूसरे  लोग  भी  इन्तजार  कर  रहे  हैं  ।

 श्रो  आर०  जीवरत्नम्‌  :  मुर्के  मी  समय  चाहिए  ।  किसानों  के  सम्बंध  में  ब्याज  दर  कम  कर
 दी  गवं  है  ऐसी  रियायतें  व्यापारी  वर्ग  को  भी  दी  जानी  सरकार  को  उनके  लिए  समान

 ब्याज  दर  10  प्रतिशत  या  12  प्रतिशत  निर्घारित  करनी  आर्थिक  विकास  में  व्यापारियों
 का  योगदान  भी  कोई  कम  नहीं  व्यापारी  हमारे  देश  की  रीढ़  की  हडडी  हैं  ।  वित्त  मंत्री  जी  को
 व्यापारिक  वर्ग  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  पर  ब्याज  को  दरों  को  कम  करने  को  संभावनाओं  का  भी
 अवद्य  पता  लगाना  चाहिए  ।

 सावधि  जमा  पर  विभिन्‍न  दरों  पर  ब्याज  दिये  जाते  हैं  !  मैं  नहीं  जानता  मारतीय  रिजंव  बैंक
 ने  इसकी  अनुमति  कंसे  दी

 गरीब
 लोग  14%,  15%  ओर  16%  पर  कम्पनियों  में  घन

 लगाते  हैं  और  दो  या  तीन  वर्षों  बाद  वे  कम्पनियां  ही  नहीं  रहती  यंह  घटना  तमिल  नाड्‌  में  हुई
 सरकार  और  भारतीय  रिजंव  बंक  को  इस  मामले  को  देखना  चाहिए  और  आवश्यक  कदम

 उठाने  चाहिए  ।

 अगला  मुद॒दा  आयकर  के  बारे  में  सरकार  ने  वेतनमोगी  लोगों  के  लिए  मानक  कटौती
 को  10,000  रुपये  से  बढ़ाकर  12,000  रुपये  कर  दिया  है  ।  सरकार  को  छोटे  और  मध्य  स्तरीय

 व्यापारियों  पर  भी  ध्यान  देना  जो  व्यापारी  16,000  या  20,000  आयकर  के  रूप  में  दे  रहे
 हैं  वे  बड़े  व्य  नहीं  हो  सकते  ।  इन  छोटे  व्यापारियों  के  सम्बंध  में  आयकर  सीमा  बढ़ाई

 जाजी
 चाहि

 हु
 जाना  ATRL

 ग्रामीण  विकास  की  ओर  भी  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जिस  गाँव  में  10,000  की

 हो  वहां  ग्रामीण  विकास  बेंक  खोले  जाने  चाहिए  ।  मेरा  नम्न  निवेदन  है  कि  केवल  गांव  वालों
 को  और  स्थानीय  लोगों  क  बैंकों  में  नौकरी  दी  जानी  चाहिए  |  इस  उद्देश्य  की  पूति  के  लिए
 बिनियमों  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 हम  आर०एल  ०ई०र्जी०पी०  के  अधीन  हरिजनों  को  आवास  के  लिए  घन  दे  रहे  हमने

 उनको  इसके  लिए  10,000  रुपये  दिये  मवन  सामग्री  की  लागत  को  देखते  हुए  यह  राशि  बहुत
 ही  कम  इस  राशि  में  कम  से  कम  2000  €पये  की  वृद्धि की
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 इसी  सिगार  व  बीड़ी  मजदूरों  को  घर  बनाने  के  लिए  ऋण  दिया  जाना  यह
 ऋण  लम्बे समय  के  लिए  दिया  जाना  चाहिए  और  वसूली उचित  किश्तों में  ली  जानी  चाहिए  ।

 भाषण  समाप्त  करते  हुए  मैं  उपाध्यक्ष  महोदय  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  इतनी  देर
 तक  मेरा  भाषण  सुना  ।

 शीमतो  ऊथा  रानो  तोमर  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आदरणीय  वित्त  मंत्री  जी
 प  १४-8५

 के
 ऐति  Tf  ब

 के  रि  ख़ा्ि  का  जज  A को  वर्ष  1988-89  के  ऐतिहासिक  बजट  के  लिए  हादिक  बघाई  देना  चाहती  हूं  और  इस  बजट  का
 समथन  करती  हूं  ।

 इस  बजट  में  खास  तौर  पर  किसानों  और  गरीब  कमजोर  वर्गों  को  जो  राहत  दी  गई
 सहायता  प्रदान  की  गयी  उसके  लिए  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  ग  री  मी  बघाई  के  पात्र
 हैं  ।  इस  बजट  में  हर  वर्ग  के  हित  का  ध्यान  रखा  गया  ग्रामीण  खेतिहर  कमजोर  वर्ग
 से  लेकर  रसोई  के  सांस्कृतिक  एवं  ऐतिहासिक  वस्तुओं  और  देनिक  जीवन  की  आवश्यकता
 की  वस्तुओं  पर  राहत  प्रदान  की  गयी  इस  बजट  से  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी
 ने  गरीबों  क ेसाथ-साथ  महिलाओं  का  भी  ध्यान  रखा  इतना  ही  हमारे  देश  की  भावी

 आज  के  बच्चों  के  विकास  पर  भी  पूरा  ध्यान  दिया  गया  है  और  उनके  गुड़ियों  आदि
 पर  भी  राहत  दी  गयी  जिसको  सर्वत्र  प्रशंसा  की  जा  रही  उसका  कारण  यह  है  कि  खिलौने
 बच्चों  का  दिमाग  विकसित  करने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करते  सहायक  हैं  ।

 मैंने  स्वयं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंजाकर  देखा  इस  बजट  से  किसान  भाईयों  को  जो  राहुत
 मिली  उसके  कारण  उनमें  खुशी  की  लहर  दौड़  गयी  है  और  वे  इस  बजट  की  प्रशंसा  कर  रहे  हैं  ।
 खास  तौर  पर  प्रधान  मंत्री  जी  की  इस  घोषणा  का  सर्वत्र  स्वागत  किया  जा  रहा  है  अब  किसानों  से
 लिया  जाने  वाला  ब्याज  मूलघन  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  किसानों  क्सानों  और
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  ऊपर  उठाने  का  जो  वायदा  किया  निस्संदेह  उन्होंने  उस  वायदे  को

 पूरा  किया  है  और  किसानों  को  राहत  प्रदान  की  है  ।

 किसानों  की  एक  समस्या  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  ज्यादातर  गन्ना  पंदा
 करते  लेकिन  उनका  गन्‍ना  आज  मी  खेत  में  खड़ा  पिराई  की  उपयुक्त  व्यवस्था  नह

 यहां  भी  मेरे  एक  माई  ने  यह  विषय  उठाया  था  और  कहा  उनकी  बात  का  समर्थन  करते  हुए
 मैं  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  अलीगढ़  में  मी  गन्ना  ज्यादा  बोया  जाता  लेकिन
 उनको  अपने  गन्ने  को  फंक्ट्री  में  ले जाने  की  सुविधा  नहीं  है  जिसके  कारण  आज  मी  उनका  गन्‍ना
 खेतों  में  खडा  मैं  अपने  वित्त  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहूंगी  कि  इस  गन्ने  को  पिराई  की

 सुविधा  देने  के  लिए  मेरे  क्षेत्र  अलीगढ़  में  एक  चीनी  मिल  लगाने  की  घोषणा  की  क्योंकि  मेरे
 इलाके  में  जो  एक  चीनी  मिल  वह  एक  किनारे  पर  है  और  मेरे  क्षेत्र  में  एक  टप्पल  एरिया
 वहां  गन्‍ना  बहत  ज्यादा  बोया  जाता  है  ।  वहां  से  उस  गन्ने  को  यदद  चीनी  +मल  में  ले  जाया  जाता

 तो  वह  बहुत  दूर  पड़ती  है  ।  इसलिए  मैं  आग्रह  करती
 हूं

 कि  मिल  मेरे  क्षेत्र  में  खोले  जाने

 की  घोषणा  की  जाए  ।  ताकि  जो  किसान  गगना  पैदा  करता  उसकों  अपने  गन्ने  का  सही  मूल्य  मिल

 सके  ।
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 ऊषा  रानी

 बजट  पेश  किया  गया  हन्कैठसकी  सारे  भारत  में  सराहनी  की  जा  रही  मैं
 ज्यादा  न  कहकर  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  हृदय  से  चैन्यवाद  देती  हुं  और  इस  का  समर्थन

 करती  हूं  ।  *

 श्री  रामदेव  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  हमारे  सम्मानित  वित्त  मंत्री  जी  क्वीरा
 इस  देश  के  इस  देश  के  गरोबों  के  इस  देश  के  किसानों  के  लिए  जो  बजट  प्रस्तुत  किया
 गया  वह  निश्चित  ही  सराहनीय  है  और  मैं  मी  उसका  हृदय  से  स्वागत  करता  हूं  ।

 पाध्यक्ष  यह  देशु  के  लिए  गौरव  की  बात  इस  देश  के  प्रधान  जो  इस  द्वेश  के
 स्बंमान्य  नेता  उन्होंने  इस  देश  की  गरोब  जनता  के  साथ  जो  वायदा  कियः  उसे  वे  आज

 संकल्प  लेकर  पूरा  करने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  और  की  ६सलिए  मैं  कह  सकता  हूं  कि  यह  देश

 जो  प्रजातांत्रिक  जों  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  पर  आधारित  यह  घमंनिर्षक्ष  और  संकल्प  का

 नाम  मारत  देश  है  ।  जहां  संकल्प  वही  मारत  देश  है  और  संकल्प  के  उस  संकल्प  को

 पूरा  करने  की  क्षमता  रखने  वाले  का  नाम  राजीव  गांधी  इसलिए  आज  इ(ंस  देश  के  गरीब  लोगों

 के  लिए  और  80  करोड़  लोगों  की  जनआकांक्षाओं  की  पूति  करने  के  उनकी  इच्छा  और

 क्षाओं  की  पूति  करने  की  क्षमता  रखने  वाले  शअरधान  मंत्री  जी  ने  देश  के  हित  के  लिए  काम  किया

 किसानों  के  हित  के  लिए  काम  किया  आज  जो  गरीब  गांवों  में  बसते  आज  उनके  दिलों  में  भी

 एक  आशा  बंधी  है  कि  हमारे  देश  का  हमारे  देश  का  प्रधान  हमें  साथ  हमारा
 हमदर्द  बनकर  चलने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  हम  कह  सकते  हैं  कि यह  बजट  प्रगतिशील
 और  प्रमावकारी  होते  पूरी  तरह  से  लोकतांत्रिक  मान्यताओं  पर  आधारित  है  ।  इसीलिए  आज
 चारों  तरफ  से  इसका  स्वागत  हो  रहा  है  ।

 इसी  क्रम  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सिंचाई  के  गांवों  के विकास  के  लिए  और  लोगों  को
 गरीबी  को  रेखा  से  ऊपर  लाने  के  लिए  कितने  ही  काम  यहां  पर  हो  रहे  हैं  ।  मगर  प्रकृति  हमारा  साथ
 नहीं  दे  रही  बजट  में  कृषि  के  सिंचाई  के  लिए  मरपूर  व्यवस्था  की  गई  किन्तु  उपाध्यक्ष
 जी  सूखे  से  हमारा  देश  जरजर  हो  गया  है  ।  हमारे  बिहार  बाढ़  एवं  वर्षा  से  मंयकर  बर्बादी  हुई

 और  आज  भी  कुसमय  में  बरसात  आ  गई  है  ।  पहले  वहां  सूखा  अभी  हमारे  उत्तरी  बिहार  में
 ओले  की  वर्षा  हुई  है  और  आज  भी  रबी  की  75  फीसदी  फसल  का  नुकसान  हो  गया  हम  जानते
 हैं  कि  इसमें  सरकार  क्या  कर  सकती  है|  जहां  सरकार  कर  सकती  वहीं  तो  सरकार  कार्य  करे
 जैसे  जहां  वर्षा  से  पानी  जमाव  और  बाढ़  की  समस्याएं  वहां  आपको  उन्हें  रोकने  के  लिए  और
 पानी  विकास  के  लिए  व्यवस्था  करनी  ऐसी  जगहों  में  छोटी-छोटी  नदियां  निकालकर  पानी
 का  भष्डार  बनाना  होगा  ताकि  वह  पानी  नुकसान  न  करे  जब  जरूरत  किसान  जब  सिंचाई
 करना  तब  वह  मिल  सके  ।  मंगर  आज  सिंचाई  की  व्यवस्था  को  मजबूत  करने  को  जरूरत

 बिहार  में  75  प्रतिशत  ट्यूबवल  बेकार  पड़ा  हुआ  कहों  ।0  कहीं  20  हजार  और
 कहीं  25  हजार  रुपयों  के  लिए  ही  50  प्रतिशत  से  अधिक  नलकूप  बेकार  पड़े  हुए  कहीं  मशीन
 ओर  कहीं  नाले  के  लिए  नल-कूप  बेकार  पड़े  हुए  इससे  किसानों  को  बहुत  नुकसान  हो  रहा
 बजट  देखने  से  मुझे  आशा  बंधी  है  कि  जो  योजनाएं  अधूरी  हैं  या  जहां  हर  थोड़ी  मरम्मत  करने  की
 जरूरत  सरकार  उसे  पूरा  करने  की  चेष्टा  करेगी  ।  मैं  इस  क्रम  में  बिहार  के  नलकूपों  की  ओर
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 सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  सरकार  वहां  पर  सबसिडी  से  मदद  कर  के  उनको  चालू
 करवा  दे  ।

 ;

 सारे  लोग  अवगत  हैं  कि  बिहार  नदियों  से  मरा  पड़ा  वहां  हर  इलाके  में  कम-से-कम  5
 नदियां  बहती  हैं  और  उनका  पानी  बाढ़  के  बाद  बेकार  चला  जाता  आज  उसके  उपयोग  की
 जरूरत  आप  जानते  हैं  कि  नदियों  के  पानी  से  क्सान  को  बहुत  लामਂ  होता  नदी  के  पानी  के
 उपयोग  में  खर्च  में  मी  कमी  होती  है  और  निश्चित  रूप  से  इस  की  अपेक्षा  वह  उससे  दुगुनी  फसल

 जगाता  हम  सरकार  से  आग्रह  करेंगे  कि  केन्द्र  की  तरफ  से  योजना  चालू  कर  के  नदी  के  थानी  का
 उपयोग  दे  ताकि  किसानों  को  पर्याप्त  लाम  मिल  सके  ।

 दूसरी  ओर  गरीबी  की  रेखा  से  हटाने  का  कार्यत्रम  चल  रहा  हे  |  इसमें  हमारे  सामने  आज

 बहत  बड़े  बाघक  हमारे  बेंक  और  ब्लाक  आज  किसान  को  बेंकों  और  ब्लाकों  का  चक्‍कर  काटना
 पडता  उन्हें  वहां  पर  रिश्वत  देनी  पड़ती  इसके  बावजुद  मी  समय  पर  उनको  ऋण  नहीं  मिलता

 है  |  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जिस  सूभबूक  से  बजट  पेश  किया  है  और-हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो
 कार्यक्रम  इसमें  जोडे  उनसे  लगता  है  कि  इसमें  अपेक्षित  लाम  हो  सकता  लेकिन  मैं  ध्यान
 दिलाना  चाहंंगा  कि  जब  तक  गांव  के  क्सिान  और  मजदूर  को  बेंक  और  ब्लाक  के  चक्कर  काटने
 पड़ेंगे  तब  तक  उन्हें  उनका  पूरा  लाभ  नहीं  मिल  सकता  है  ।  इसलिए  मैं  आग्रह  करू  गा  कि  बेंक  पर
 स्थानीय  अधिकारियों  का  निश्चित  रूप  से  दबाव  रहे  और  उस  पर  अधिकार  रहे

 मताबिक  काम  करे  ।  आज  बैंक  वाले  वहां  के  अधिकारियों  का  ख्याल  नहीं  करते  हैं  उनके  निर्देश  तक
 का  पालन  नहीं  करते  हैं  ।  इतना  ही  नहीं  वहां  के  जिलाघीश  या  उच्च  अधिकारियों  के  आदेश  का  भी

 ध पालन  नहीं  करते  हैं  ।  आप  सोच  सकते  हैं  कि  उनके  ऊपर  कौन  अंकुश  लगाएगा  ?  ओर  किन  के
 निर्देशन  में  वह  काम  करेंगे  ?  यही  कारण  है  कि  आज  हमें  जो  लाम  मिलना  चाहिए  वह  नहीं  मिल

 बेंक  उनके

 रहा  हैं  ।

 हमारी  सरकार  ने  नई  शिक्षा  नीति  लागू  की  इसके  तहत  निश्चित  रूप  से  गरीब  के  बच्चों
 को  आज्ञा  बंघी  वह  मी  अमीर  के  बच्चे  के  साथ  उसी  श्रेणी  में  बंठकर  शिक्षा  लेकिन  आज
 बहां  जो  पढ़ाई  की  व्यवस्था  है  वह  निस्संदेह  हमें  शंका  में  डाल  देती  इसलिए  हमारा  आग्रह  है
 कि  आप  यहां  से  ऐसी  कानूनी  व्यवस्था  बनाएं  ताकि  वहां  की  सरकार  प्राथमिक  शिक्षा  पर  जितना
 रुपया  खर्च  करती  है  उसे  सही  रूप  में  खर्च  करे  और  उसके  अनुकूल  बच्चों  को  राहत
 अभी  तक  बच्चों  को  उससे  लाम  नहीं  हो  रहा  है  और  उनका  भविष्य  अंघकारमय  हो  रहा  आशा
 है  आप  इस  पर  अनुकूल  ध्यान  देंगे  ।

 आज  बिहार  के  सारे  मजदूर  पंजाब  और  बंगाल  का  ओर  माग  रहे  हैं  और  बिहार  की  खेती
 बेकार  पड़ी  हुई  है  इससे  वहां  के  किसानों  को  काफी  नुक्सान  हो  रहा  मैं  आग्रह  करू गा  कि  आप

 वहां  के  मजदूरों  के  पलायन  को  रोके  ।  जो  मजदूर  वहां  से  पंजाब  में  जाते  हैं  वहां  उनका  शोषण
 होता  है  और  जब  वह  वहां  से  वापिस  आते  हैं  तो  मयंक्र  बीमारी  लेकर  घर  लौटते  कुछ  तो
 रास्ते  में  ही  मर  जाते  हैं  और  कुछ  घर  आकर  मर  जाते  हैं  और  कुछ  घर  पर  आकर  बेकार  हो  जहते

 इसलिए  उन  पर  प्रंकुश  लगाना  आप  राज्य  स्तर  पर  उनका  रजिस्ट्रेशन  कराएं  ताकि

 वह  किसी  अन्य  राज्य  में  न  जाएं  और  अगर  जायें  तो  उसके  लिए  सरकार का  निर्देश  प्राप्त  हो  ।
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 श्री  राम  देव  राय|

 लीशो  क्र
 छुकछ  हारे  ररण  जिनको  कान  कराने  की  जरूरत  उम्तके  वह  के  हजारोंहजार

 को  ताज  पुत्र  ककत़ा  हे  ?  हकोरे  कैफ  तरततीएर  हें  एक  ठहर  ऐर  भिक  हैक  दर

 चालू  कराने  की  आवश्यकता  वहां  सारी  मशीन  पड़ी  हुई  है  और  वह  मिल  बेकार  पड़ा  हुआ  है
 सारी  सम्पत्ति  बेकार  पड़ी  हुई  है  और  वह  बर्बाद  हो  रही  है लेकिन  आज  उस  बन्द  मिल  को  कोई
 खोलने  वाला  नहीं  उत्तर  बिहार  एक  गरीब  और  पिछड़ा  हुआ  इलाका  समस्तीपुर  तो  स्दंव
 प्राकृतिक  प्रकोप  से  नष्ट  होता  है  और  ऊपर  से  आपकी  व्यवस्था  से  भी  उसे  नुक्सान  हो  रहा
 वहां  की  जनता  को  भी  उतना  ही  हक  जितना  अन्य  जगहों  की  जनता  को  है  ।  जितना
 कलकत्ता  व  मद्रास  की  जनता  को  हक  है  उतना  ही  समस्तीपुर  की  जनता  को  हक  हमारे

 समस्तीपुर  की  जनता  यह  चाहती  है  कि  वहां  १र  उद्योग  घम्धे  हमारे  यहां  की  अनेकों  योजनाय
 वर्षों  से  लम्बित  पड़ी  हुई  उसके  कार्यान्वयन  के  लिए  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  निदेश  दिया  है
 ग्रे  फाचर  का  लेकिन  मालूम  नहीं  क्‍यों  अमी  तक  उनका  कार्यान्वयन  नहीं  हो  रहा
 जब  तक  हम  गांवों  को  उद्योगों  से  नहीं  जोड़ेंगे  तब  तक  गरीब  लोग  ऊपर  नहीं  उठ  सकेंगे  और  उनको
 जो  लाभ  व  हक  मिलना  चाहिये  वह  नहीं  मिल  सकेगा  ।  इसलिये  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि आप  इस
 तरफ  पूरा  ध्यान  दें

 ॥॒

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।  अब  मैं  श्रीमती  पटेल
 रमाबेन  रामजी  माई  मावणि  को  बोलते  के  लिए  कहूंगा  ।

 श्री  रास  देव  राय  :  मेरा  आपसे  यह  निवेदन  मी  है  कि  आप  छोटे  वे  गह  उद्योगों  पर  ज्यादा  ध्यान
 दें  । आप  जब  तक  काटेज  इंडस्ट्रीज  को  बढ़ावा  नहीं  देंगे  तब  तक  भारत  कभी  भी  सम्पन्न  राष्ट्र  नहीं
 बन  सकेगा  ।  गरीबों  व  किसानों  के  इस  बजट  को  आपने  जिस  तरह  से  पेश  किया  है  उसा  तरह  से
 उसे  कार्यान्वित  भी  कराना  होगा  और  गांवों  को  अपने  साथ  जोड़  कर  रखना  होगा  व  गांवों  के गरीब

 क्सिानों  मजदूरों  को  अपने  साथ  जोड़  कर  रखना  जंसे  कि  एक  कहावत  है  कि
 नौजवान  कमी  बेईमान  नहीं  हो  सकता  वह  भगडालू  हो  सकता  हमारे  देश  के  प्रधान  मंत्री
 जी  नौजवान  वह  देश  की  विपत्तियों  और  गरीबी  से  झगड़ा  इसलिये  इस
 देश  की  तमाम  जनता  जिन  में  मारतीयता  व  राष्ट्रीयता  की  मांवना  वह  प्रधान  मंत्री  के  कदम
 को  चूमेगी  व  उसकी  सराहना  करेगी  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  न ेजिस  तरह  से  अपने  वायदों  को  पूरा
 किया  है  उससे  हमारे  देश  के  80  करोड़  लोगों  का  फर्ज  बन  जाता  है  कि  वह  उनके  कार्यों  की
 सराहना  करें  व  उनको  सहयोग  दें  ।  .  इसलिणे  जो  लोग  इस  बजट  की
 करते  हैं  उनसे  मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  प्रधान  मंत्री  जी  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  की  सराहना
 कर  ।  अगर  वह  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  मारतीय  मारतीय  साहित्य  और  भारतीय  गौरव  का

 उपहास  होगा  ।

 +*कारवाही  वृत्तन्त  में  सम्मिलित
 नहीं

 किया
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 ओमतो  पटेल  रमाबेन  रामजोभाई  मावकि  :  उपाध्यक्ष  हमारे  वित्त  मंत्री
 जी  ने  जो  बजट  पेश  किया  है  मैं  उसका  समर्थन  करती  राष्ट्र  के  अर्थतंत्र  ने  इस  वर्ष  के  अन्दाज
 पत्रीय  दरख्व[स्तों  में  एक  नई  चेतनां  का  संचार  अनुभव  किया  समाज के  हर  क्षेत्र  का  ब्यक्ति
 इस  अदाज  पत्र  से  प्रसन्‍न  है  और  गरोब  किसानों  और  दूसरों  की  वचनबद्ध  ता  का  अहसास  इस  अंदाज

 हु

 पत्र से निश्चित हुआ मैं श्री तिबारो जी को इस कठिन भूमिका को बड़ी दक्षता से निभाने के लिए बधाई देती हूं । मैंने श्री तिवारो जी की-भूमिका को कठिन इसलिए कहा कि इस साल करीब पूरा देश अभूतपूर्व सूखे के पंजे में फंसा रहा कुछ प्रान्त जो सूखे के प्रमाव से बचे थे वे बाढ़ के ज्िकार हुए हैं जिससे हमारे कृषि आधारित अथ्थंतन्‍्त्र पर बड़ा विपरीत असर पड़ा आम तौर से भारत में एक और वित्त मंत्री जो माना जाता है वह है वर्षा । इस वषं ये दूसरे वित्त मंत्री रूठे रहे हैं और यही वजह थी कि श्री तिवारी जी का का बड़ा कठिन हो चुका ऐसी कठिनाई के समय में राष्ट्र के अर्थ॑तन्त्र को प्रगति की दिशा में सफलतापूर्वक ले जाते हुए समाज के सभी स्तरों को न्याय देना और खुश रखना कोई आसान काम नहीं था । हिन्दुस्तान के करोड़ों भूमिहीन एवं छोटे किसानों का ख्याल अंदाज पत्र में बड़े रचनात्मक ढंग से रखा गया है हालांकि खाद के भाव में ज्यादा कटौती का-ग्रस्ताव था । किसानों के ऋण पर ब्याज की कटोती तो जरूर है मगर अपर्याप्त सूखे के त्रस्त किसान ज्यादा रियायत के अधिकारी हैं । मेरा नम्न सुझाव यह है कि जिस प्रदेश में लगातार . तीसरा और चोथा सूद्धा पडा है उन प्रदेशों के किसानों को ब्याज से पूर्णतया मुक्त किया जाय । दो बीघा जमीन में पर्याप्त एवं उवंरक नि उनको बिजली के बिल्‍स की वसूली बन्द रखी इनਂ कदमों से सरकार को कोई खास नुकसान नहीं होगा किन्तु त्रस्त किसानों को बहुत राहत फ़िर भी किसानों के लिए बहुत से नये प्रोग्राम्स इस बजट में दिए गए हैं उनमें से हर गांव तक पानी पहुंचाने का और नाम की नई स्कीम के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब लोगों की भोंपड़ी में मी रोशनी इतना ही नहीं गांव में बंठकर गरीब आदमी रोजगार भी पा सकेंगे और शहर की ओर भागने की दौड़ कम हो यह योजना बहुत लामदायक रहेगी । इसमें हमें बहुत सफलता मिलेगी । कम खर्चीले मकान बनाने के लिए देश में विभिन्‍न किस्म की योजनाओं के माध्यम से मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को सिर्फ 7 अतिशत की ब्याज दर से 22 वर्ष में भरपांई करने की योजना बहुत लकमदायक होगी । १ दूत्तांत में सम्मिलित नहीं किया
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 पटेल  रमाबेन  रामजीभाई

 खादी  एवं  विलेज  इण्डस्ट्रीज  एवं  गांव  क्ोआप  रेटिव  में  बनी  इलंक्ट्रॉनिक  चीजों  भादि  में

 एक्साइज  ड्यूटी  में  छुट  दी  गई  इससे  महात्मा  गांधी  जी  के  सपनों  को  बढ़ावा  मिलेगा  और  हमारे
 प्रधान  मंत्री  जी  का  वायदा  पूरा

 एन०आर०ई०पी०  एवं  आर०एल०ई०जी०पी०  में  करीब  एक  मिलियन  कुएं  का  प्रौजेक्ट
 बनाने  का  प्रावधान  बजट  में  रखा  गया  आदिवासी  और  जनंलिस्टों  के  लिए  इस  क्‍्जट
 में  कई  योजनाएਂ  दी  गई  लेकिन  फिर  भी  मैं  यह  सुझाव  देती  हूं  कि  नौकरी  वाले  वर्गों  में  जो

 छोटे-मोटे  कमंचारी  होते  आज  की  मंहगाई  को  ख्याल  में  रखकर  जो  मंहगाई  भत्ता  बढ़ा  है  उस
 भत्ते  की  रकम  को  ट॑क्स  मुक्त  करना  चाहिए  ताकि  आम  लोगों  को  जीने  में  आस,नी  हो  सके  व  उनको
 राहत  मिल  इससे  छोटे-मोटे  कर्म  चारियों  को  रियायत  मिलेगी  ।

 हमारी  वित्त  मंत्री  जी  ने महिलकओं  और  बच्चों  का  बहुत  ख्याल  रखा  आज  तिवारी  जी  ने
 महिलाओं  को  काजल  और  सौमाग्य  चिन्ह  देकर  महिलाओं  का  सम्मान  और  गौरव  बढ़ाया  है
 फिर  भी  इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  मैं  उनका  इस  बात  की  ओर  जरूर  ध्यान  दिलाऊंगी  कि  आज
 हमारे  की  महिलाओं  का  सौमाग्य  चिन्ह  मंगलसूत्र  शादी  के  बाद  पवित्र  बन्धन  माना  जाता
 आज  उसके  मोतियों  पर  200  प्रतिशत  ड्यूटी  ह ैजिसकी  वजह  से  मोतिथों  की  बहुत  स्मगलिंग
 होती  है  और  आम  गरोब  स्हिलाओं  द्वारा  मंगलसूत्र  मंहगा  होने  की  वजह  से  सिर्फ  ख्वाब  में  ही  १हना
 जा  सकता  है  इसलिए  मु  उम्मीद  है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  उस  ड्यूटी  को  माफ  करेंगे  और  हर
 महिला  का  मंगलसूत्र  जीवन्त  रखकर  उनका  आश्षीर्वाद

 आखिर  में  कपड़े  पर  ज्यादा  ड्यूटी  होने  की  वजह  से  आज  टेक्सटाइल  उद्योग  बन्द  होने  की
 ौ्थिति  में  हैं  ओर  कई  मिलें  बन्द  हो  रही  हैं  ।  आज  गुजरात  में  बहुत  सारी  मिलें  बन्द  हो  गई  हैं  और
 इसका  सींधा  असर  गरोबों  के  रोजगार  पर  पड़  रहा  है  और  उनके  लिए  यह  समस्या  पैदा  हो  गई  हैं
 इससे  स्मगलिग  भी  ज्यादा  होती  है  ।  आप!कपड़े  पर  ड्यूटी  कम  इसपर  रता  से  सोचकर
 कपड़ा  उद्योग  में  मी  ड्यूटी  कम  करनी  चाहिए  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  सच्चा  समाजवाद  लाने  के
 लिए  जो  प्रयत्न  किया  है  उसके  लिए  मैं  फिर  एक  बार  वजट  का  समर्थन  करके  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  इसके  लिए  बहुत-बहुत  घन्यवाद  ।

 झो  भीष्म  देव  ढुने  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  के  बजट  का  समर्थन  करता
 हूँ  ।  यह  बजट  वास्तव  में  जनहित  का  है  और  पिछले  वर्ष  जो  मयंकर  सूखा  पड़ा  उससे  जनता
 अत्यधिक  प्रभावित  कम  से  कम  उसको  इससे  राहत  मिली  देहात  में  किसानों  का  यह  एक
 बहुत  अच्छा  बजट  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ओर  हमारे  वित्त  मंत्नी  जी  इसके  लि  ए  बधाई  के
 पात्र  हैं  ।

 में  जब  इस  बजट  को  पढ़  रहा  था  तो  मैंने  देखा  कि  जो  राहत  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  जीः
 ने  दी  उससे  मेरी  समभ  में  नहीं  आया  कि  वे  कितनी  गहराई  से  सोचते  हैं  और  कहां-कहां  देखते

 किस  तरीके  से  उन्होंने  राहतें  दो
 हैं  और  किस-किस  वर्ग  को  राहत  मिली  है  यहं  सचमुच

 नीय  मैं  एक  किसान  पश्वार  से  आ  रहा  हूं  और  मैंने  अपने  क्षेत्र  में  जाकर  देखा  है  कि इस  बजट

 282



 सामान्य

 गा  गा  —  जय
 क्तने  प्रसन्‍न  हैं  ।  मैं  इन  शब्दों  क ेसाथ  एक  बार  फिर  से  उनको

 गांव  की  आघादी  के  वातावरण  को  छ॒ुद्ध  करना  और  कृषि  विकास
 पत्र  आदि  ऐसे  मुद्दे  ऐसी  योजनाएं  हैं  जिनसे  किसान  को  बड़ा  लाभ  हो  रहा  है  और  इससे  हमारी
 ब्रथंब्यवस्था  निश्चित  रूप  से  सुधरेगी  ।  मैं  अरथशास्त्री  नहीं  हुं  और  अथंशास्त्र  विद्यार्थी  ही  हूं
 और  बहुत  गहराई  से  इन  आंकड़ों  के  जरिये  अपनी  बात  को  साबित  नहीं  कर  सकता  लेकिन  मैं
 मारत  की  जहां  से  मैं  आ  रहा  हूं  ओर  जिनके  बीच  में  मैं  काम  करता  हूं  ।  मैं  उनकी
 नाओं  को  आपके  सामने  रख  रहा  हूं  कि  वे  कितने  संतुष्ट  कितना  अपने  आपको  प्रोटेक्टेड

 महसूस  कर  रहे  बजट  आने  के  पहले  आम  तौर  पर  लोग  सांस  साघकर  बंठ  जाते  हैं  कि  जाने
 क्या  होगा  ?  इस  मयंकर  सूखे  में  जिस  तरह  से  लोग  कक  मोर  दिए  गए  किसानों  की  पूरी  खरीफ
 की  फसल  नब्ट  हो  गई  वे  सोंच  रहे  थे  कि  इस  बजट  में  जाने  क्या  हमारे  ऊपर  लाद  दिया  जाए
 लेकिन  जब.बजट  पेश  किया  गया  तो  उनको  बड़ी  राहत  मिली  क्‍योंकि  उनके  ऊपर  कोई  एक्सट्रा  कर

 नहीं  लगाया  गया  है  ।

 इस  बजट  के  सम्बन्ध  में  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  यहां  पर  अपने  विचार  ब्यक्त  किए  हैं

 विशेष  रूप  से  हमारे  कुछ  विपक्ष  के  साथियों  ने  यहां  जो  विचार  रखे  मैंने  देखा  कि  उन्होंने  बजट
 को  एज-ए  होल  नहीं  कुछ  चीजों  को  लेकर  आलोचना  शुरू  कर  बजट  में  यह  देखा
 जाना  चाहिए  कि  उससे  आखिर  कौन  से  लोग  प्रभावित  होने  जा  रहे  कौर  सा  वर्ग  प्रमावित  हो
 रहा  है  औंर  उससे  प्रमावित  होने  के  बाद  वे  लोग  कर  देने  लायक  हैं  या  नहीं  ।  इस  सम्बन्ध  के  मुझे

 एक  किस्साों  याद  आ  रहा  कुछ  लोग  जो  देख  नहीं  सकते  थे  उन्होंने  एक  हाथी  को  टटोल  कर
 देखा  और  आपस  में  बात  करने  जिसने  हाथी  की  सूंड  छुई  थी  वह  कहने  लगा  कि  हाथी  केले
 के  तने  की  तरह  होता  है  )  जिसने  हाथी  का  पर  छुआ  वहू  लगा  कि  हाथी  तो  खम्भे  की  तरह
 ग्ेता  है  ।  मैं  समभता  हूं  उसी  तरहं  से  इन  लोगों  ने  भी  इस  बजट  को  देखा  है  ।  यदि  वे  इस  बजट

 को  समग्र  रूप  में  देखें  तो  उनकी  सम्नभ  में  आयेया  कि  अपने  किस्म  का  यह  एक  बहुत  ही  बढ़िया

 मैं  एक  बात  और  भी  कहना  चाहूंगा  ।  देहात  से  शहरों  की  तरफ  लोगों  का  जो  पलायन  है  वह
 एक  चिन्ता  की  बात  हमारे  देश  के  75  से  80  फीसदो  लोग  देहातों  में  ही  रहते  और  जो  लोग

 देहातों  में  रहते  हैं  उनमें  35  १रसेन्ट  लोग  ऐसे  हैं  जो  किसी  न  किसी  तरीके  से  खेती  से  शम्बन्धित  हैं
 या  तो  वे  खेत  मजदूरी  करते  हैं  या  उनकी  अपनी  खेती  है  ।  जब  गांवों  से  शहरों  की  तरफ  लोग  जाते
 हैं  तो  उसंसे  शहरों  में  समस्‍यायें  बढ़ती  हैं  और  गांव  समाप्त  हो  रहे  हैं  ।  इसलिए  कुछ  ऐसी  योजनाएं
 जरूर  होनी  चाहिए  जिनसे  कि  लोगों  को  में  ही  रोका  जा  सके  ।  हम  उनके  लिए  वहीं  पर

 की  व्यवस्था  करें  और  उनकों  वहीं  पर  वह  सुविधायें  मोहैया  करें  जिनके  लिए  वे  शहरों  में  आते

 हैं  ।  इस  तरह
 से  शहरों  की  समस्याएं  कम  हो  सकेंगी  और  स्लम्स  भी  खत्म  हो  सकेंगे

 में  ही  सुविधाएं  मिल  जायें  तो  लोग  वहीं  पर  रहना  पसन्द  करेंगे  ।  इसके  लिए  सबसे  अ
 तो  है  कि  हर  देहात  को  सड़क  से  जोड़ा  राहत  कार्यों  के  माध्यम  से  जो  सड़कें  देहातों  मेँ
 बनाई  जाती  हैं  वह  तो  दो-चार  साल  में  पानी  बरसने  के  बाद  खत्म  हो  जाती  इसलिए  कोई  न॑

 कोई  इस  प्रकार  की  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  क्रि  राहुत  कार्यों  के  माध्यम  से  जो  सड़कें  वहां
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 बनाई  जाती  हैं  उनको  पकक्‍का  बनाकर  मुस्तकिल  किया  जा  सके  ।  आखिरकार  उनको  बनाने  पर  जो
 पंसा  खर्च  होता  वह  इस  देश  कां  पंसा  है  फिर  उनको  टंम्पोरेरी  तरीके  से  क्‍यों  बनाया  जाता  है  ?

 इसी  तरह  से  मेरा  सुझाव  है  कि  गांवों  के  लिए  भी  प्लांनिग  होनी  चाहिए  कि  वहां  पर  कंसे  मकान
 किस  तरह  को  गलियां  हों  ।  क्योंकि  आगे  एक  समय  आयेगा  जब  छोटे-छोटे  गांव  बड़े  गांव  बनेंगे

 और  बड़े  गांव  हहर  का  रूप  ऐसी  स्थिति  में  वहां  पर  भी  वही  समस्याएं  सामने  आयेंगी  ।
 वहां  पर  भी  स्लम्स  दिखाई  इसलिए  अभी  से  हम  गांवों  की  प्लानिग  क्‍यों  न  करे  कि  वहां  पर
 किस  तरह  से  मकान  बनें  ओर  कंसे  रास्ते  बने  ।  बहुत  से  गांवों  में  जो  पीने  का  पानी  दिया  जाता  है
 बह  पानी  की  टंकी  बनाकर  नलों  के  द्वारा  दिया  जा  रहा  है  लेकिन  उसके  बाद  वहां  पर  कीचड  हो
 जाने  से  रास्ता  चलने  लायक  नहीं  रहता  इसलिए  हमें  अमी  से  सोचना  चाहिए  कि  तरह
 से  गांवों  का  विकास  करें  जिससे  आगे  चलकर  वह  समस्या  वाले  गांव  न  बनें  ।

 6,00  म०  १०

 इसके  साथन्साथ  मैं  यह  भी  निवेदन  करूगा  कि  एन०आर०ई०पी०
 आ०एल०ई०जी०्पी०--यह  क्रांतिकारी  योजनाएं  हैं  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  यहां  से  जो  योजनायें
 बनकर  जाती  हैं  उनका  पूरा  लाभ  लोगों  को  नहीं  मिलता  इसका  सही  कार्यान्वयन
 आवश्यक  है  और  मैं  समभता  हूं  कि  सही  कार्याव्वयन के  लिए  यहां  से  एक  ऐसी  कमेटी  बनाई  जानी

 जो  हर  जिला  स्तर  पर  हो  और  उसका  अध्यक्ष  जन-प्रतिनिधि  हो  और  वह  उ
 इम्पलीमेंटेशन  को  देखें  ।  हम  लोग  जन-प्रति  निधि  हम  लोगों  की  जिम्मेदारी  होती  हम  दिल्ली
 में  रहते  हाउस  के  संशन  में  लगे  होते  हैं  और  वहां  जिला  कमेटा  की  मीटिंग  हो  जाती  है  और
 हमें  पता  नहीं  चलता  है  कि  उन्होंने  कया  निश्चय  इस  तरह  से  जब  तक  हम  लोगों
 संबंध  नहीं  तब  तक  मुझे  यह  बात  समभ  में  नहीं  आती  है  ।

 का  सीधा

 एक  बात  मैं  अपने  क्षेत्र  के  बारे  में  कहना  चाहता  जहां  से  मैं  चुनकर  आया  जैसे  आज

 मुझे  पीछे  मौका  मिला  है  अपनी  बात  प्रस्तुत  करने  उसी  तरह  से  सबसे  ज्यादा
 पिछड़ा  हुअ

 इलाका  बुन्देलखंड  है  ।  अब  मैं  बुन्देलखंड  की  प्रगति  को  ओर  आपका  घ्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  वहां
 सबसे  ज्यादा  सूखा  आया  और  हम  उस  सूखे  से  निपटे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वाइन्ड-अप  प्लीज  ।

 श्री  भीष्म  देव  बुबे
 :  उपाध्यक्ष  जितनी  देर  से  मौका  मिला  उसमें  मेरे

 प्वाइंट्स  खो  गए  जितने  बाकी  मैं  उन्हीं  को  कह  देना  चाहता  मैं  अपने  क्षेत्र  बन्देलखं  बे
 बारे  में  बात  कर  रहा  यह  क्षेत्र  पिछड़ा  ओर  अविकसित  क्षेत्र  यदि  ऐसा  कोई  क्षेत्र

 ते

 वह  उत्तर  प्रदेश  में  बुन्देलखंड  ।  प्रधान  मंत्री  जी  से  एक  दिन  मेरी  बात  हुई  उन्होंने  यह  विचार
 जाहिर  किया  था  कि  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  को  लेकर  कोई  ऐसी  योजना  बनाई  जाए

 इनका  पूरा  डवेलपमेंट  शायद  आगे  यह  विचार  में  आए जहां
 जुनदेलखंड

 के  बहन  सजी
 लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि

 के  लिए  केन्द्रीय  आयोग  बनाया  जसे  पहाड़ी  क्षेत्र  के  लिए  बनाया  जाता  है  ।  यहां
 पांच  जिले  बुन्देलखंड के  और  तीन पर  सिंचाई  के  लिए  य०एन०डी०पी०  का  भी  कार्यक्रम  जिसमें

 जिले  और  जिनकी  सिंचाई  की  जानी  चाहिए  वे  जिले
 ता  4
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 जालोन  तथा  बनारस  ओर  मिर्जापुर  यह  पहाड़ी  इलाका  इ  सिचाई के  लिश
 यू०एन०्डी०पी०  का  कायंक्रम  है  ।  जब  जल  संसाधन  मंत्रालय  पर  बहस  तब  मैं
 विस्तार  से  कहूंगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  बुन्देलखण्ड  के  लिए  सिंचाई  का  यू०एन०डी०पी०  का  का
 क्रम  इसको  टॉप  प्रायोरिटी  पर  लेना  यहाँ  पर  अगर  हम  सिंचाई  के  साधन  उपलब्ध  करा
 देते  तो  जो  आज  हमारी  खेती  पूर्ण-रू्पेण  आसमान  की  बारिश  पर  निर्मर  उसमें  कम  से  कम
 तो  स्थिरता  आ  जाएगी  और  कुछ  तो  हमें  ताकत  ऐसे  और  भी  बहुत  से  कार्यक्रम  जो
 पड़े  रहते  जंसे  बोर  करके  पानी  निकालने  की  बात  सिंचाई  की  सुविधा  देने  की  बांत
 लेकिन  यह  योजना  आठ  साल से  प्रंडी  हुई  यदि  हम  उस  वक्त  इस  कार्यत्रम  को  पूरा  कर  देते  तो
 आज  बहुत  कुछ  सूखे  से  निपट  सकते  थे  ।  तह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  कि  सरकार  ने  ऐसा
 घान  किया  है  कि  जो  स्कीम्स  अघूरी  पड़ी  हुई  पहले  उनको  पूरा  किया  जाएगा  हमारे  यहां  भी
 आधा  दर्जन  सरकीम्स  पड़ी  हुई  जो  उस  वक्त  उतने  पैसे  में  पूरो  हो  लेकिन  आज  उनमें

 चौगुना  पंसा  लगेगा  ।  उसकी  तरफ  ध्यान  गया  यह  बड़ी  प्रसन्‍नता  और  सन्‍्तोष  की  बात  है  ।

 बांदा  में  फ्लोट-ग्लास-फंक्ट्री  जो  कि  दो  सौ  करोड़  रुपये  की  योजना  जिसको  कायम  किया
 जा  रहा  लेकिन  इसमें  एक  आइचर्य  की  बात  यह  है  कि  फंक्ट्री  तो  बांदा  में  कायम  की  जा  रही

 लेकिन  उसके  आफिसेस  इलाहाबाद  में  खोले  जा  रहे  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  यह  तो
 ऐसे  हुआ  कि  जैसे  यूनिवर्सिटी  दिल्ली  में  खोली  जाए  और  बोडें-हाउसिंग  अमृतसर  में  बना  दिया

 मेरी  समभ  में  नहीं  आता  है  कि  ऐसी  स्थिति  में  वहां  के  लोगों  को  कंसे  लाभ  मिलेगा  और
 कैसे  वे  उससे  सम्बद्ध  हो  सकेंगे  ।  कम  से  कम  जितने  भी  कार्यालय  वे  जनपद  बांदा  नगर  में  ही
 खोलने  जिससे  वहां  के  लोगों  को  फायदा  हो  ।

 देश  की  सबसे  अधिक  आवश्यकता  उपज  की  है  ओर  देश  की  बढ़ती  हुई  आबादी  पर  अंकुश
 लगाने  की  और  ये  दोनों  चीजें  अगर  हम  पेरेलल  और  समानांतर  तरीके  से  कंट्रोल  कर  लेते  हैं
 तो  हमारी  आंगे  आने  वाली  समस्याएਂ  बहुत  कम  हो  जाएगी  ।

 उपज  तभी  हो  सकेगी  जब  हम  खेत  को  पानी  दे  सकेंगे  और  खेत  को  पानी  देने  के  लिए  जितनी
 भी  हमारी  योजनाएं  हैं  उनको  हमें  एकदम  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।

 राहत  कार्य  के  लिए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  सूखे  के  राहत  कार्य  बन्द  कर  दिए  गए  सूखा  जब
 होता  है  तो  उसका  असर  दूसरे  साल  आता  उसके  अगले  साल  सूखे  का  असर  होता  अब  जब
 सूखे  का  असर  आ  रहा  है  और  सूखे  के  लोग  प्रभावित  हो  रहे  हैं  तब  राहत  काय॑  बंद  कर  दिये  गये  हैं  ।

 राहत  कार्य  एकदम  से  चला  देने  चाहिए  ताक  जो  सूखा  बीत  उसकी  विभीषिका  से  लोग  अब

 बच  सके  ।  ॒

 यह  जो  बजट  आया  है  यह  एक  बहुत  संतु लत  बजट  है  और  इसे  ऐसी  स्थिति  में  लाया  गया
 ॥

 है  जिस  स्थिति को  सम्माल  पाना  बहुत  मुश्किल  मैं  इसके  छिए  माननीय
 बित्त  मंत्री  जी  और

 प्रबान  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  आपको  ध्त्यवाद-देता  हूं  कि  मुझे  बोलने  का  मोका  दिया  ॥

 ऊ,ज १ ह 28.
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 झ्राध  घण्टे  को  चर्चा
 :

 राष्ट्रीय  बोज  नोति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  आधे  घण्टे  की  चर्चा  का  विषय  श्री  बाला  साहिब  विखे

 पाटिल  बोलेंगे  ।

 थी  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  मैंने  अनस्टार्ड  क्वेश्चन  नं०  1783
 के  बारे  में  हाफ  एन  आवर  डिस्कशन  का  नोटिस  दिया  यह  क्वेइ्चन  नेशनल  सीड  पालिसी  के  बारे
 में  इसका  जवाब  दिया  गया  कि  हमारी  कोई  ऐसी  नीति  नहीं  है  और  इसके  लिए
 भी  नहीं  दिये  जा  सकते  ।  इसका  सवाल  भी  नहीं  मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  अभी
 तक  हम  राष्ट्रीय  बीज  नीति  नहीं  बना  पाये  जब  कहीं  नेशनल  प्राकृतिक

 साइक्लोन  आते  हैं  तो  उसके  लिए  हमें  सीड  की  जरूरत  होती  काइतकार  को  इसकी
 जरूश्त  होती  है  ।  इस  सीड  के  बारे  में  1963  में  नेशनल  सीड  कारपोरेशन  एस्टेब्लिश  किया  गया

 लेकिन  सरकोर  की  रिपोर्ट  में  लिखां  है  कि उनका  काम  इतना  सेटिसफेक्ट्री  नहीं  है  ।  85-86  में

 जनका  प्रोडक्शन  भी  कम  हुआ  और  केरी  ओवर  होने  के  कारण  यह  सब  हुआ  |  मैरी  समम  में  नहीं
 आग  रहा  है  षुद्ध  सीड  जिसका  जरमीनेशन  भी  अच्छा  लोग  क्‍यों  नहीं  लेते  ।  बीजों  की  मिलावट

 होती  अभी  जो  16  जोन  बनाये  एग्रो  क्लाईमेटिक  कंडीशंज  के  क्योंकि  अलग-अलग
 क्लाईमेटिक  कंडीशंज  के  साथ  उनंके  बीज  की  उपज  और  उनकी  फसल  अलग-अलग  हो  सकती

 रबी  और  बाकी  के  लिए  भी  हमें  बीज  चाहिए  ।

 जब  सूखा  पड़ता  है  तो  पहले  बोया  बीज  सूख  जाता  है  और  फिर  बोने  के  लिए  रिप्लेसमेंट  के

 लिए  हंड्रेंड  परसेंट  हमें  सीड  की  जरूरत  पड़ती  जब  किसान  का  सीड  जरमिनेशन  में  नहीं
 होता  तो  उसको  पूरी  फसल  बर्बाद  होती  है  और  उत्पादन  भी  नहीं  होता  ।  जब  बीज  शुद्ध  न  हो  तो
 सीड  की  डिजीज  होती  है  ।  अभी  वे  डिजज  बढ़  रही  हैं  ।  मंत्री  जी  को  ९ता  है  कि  हरियाणा  में  गेहूं
 के  बारे  में  क्या  हो  रहा  बाजरे  में  भी  डिजीज  है  और  कपास  की  वही  हालत  एक  तरफ

 किसान  को  रेम्युनरेटिव  प्राइसिज  नहीं  मिल  रही  है  दूसरी  तरफ  आपने  बीज  उत्पादन  प्राइवेट  लोगों
 को  दे  रखा  सरटिफाईड  सीड  की  बात  ऐसी  होती  है  कि  हम  एक  थेला  सर्टिफाइड  सीड  का  लैते
 हैं  लेकिन  वह  सटिफाईड  होते  हुए  मी  घान  होता  है  आयलसीड  बिल्कुल  नहीं  होता  और  इसके  कारण
 किसान  को  घाटा  होता  है  ।  वह  जो  ऋण  लेता  है  उसको  वह  वापस  नहीं  दे  ।

 !  तक  आप  उसको  राष्ट्रीम/नीति  के  बारे  में  सोचेंगे!नहीं  तब  तक  काम  चलनेਂ  बाला  नहीं  .
 ञ  5  ५  5  ्
 है  $  छठी  ग्रोजमा  में  आपने  सीड  प्रो्लेंस  को  6।  करोड़  रुपया  लेगाया  संतरवी  योजनां  में  अभी
 एकाघ-दो  करोड़  ज्यादा  रुपया  लगाया  यह  ठीक  नहीं  जो  नेश

 फामिंग  कारपोरेशन  जगह-जगह  ल  से  र्स
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 प्राइवेट  लोगों  ने  भी  लगा  कर  रखे  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  जी  इस  बारे  में  ध्यान  दें  और
 सीड  के  बारे  में  अच्छे  प्रोग्राम  आप  कह  देंगे  कि  इस  प्रोग्राम  का  विषय  तो  राज्य  सरकारों
 का  इस  बारे  में  हम  दखल  नहीं  दे  सकते  ।  जब  हमारा  आठ  लाख  टन  तक  उत्पादन  बटा है
 ओर  हम  175  मिलियन  टन  का  लक्ष्प  रखने  जा  रहे  हैं  यह  किस  रहंसपड  सके  ऋरने  ऊए  रहे  हैं
 उत्पादन  के  लिए  इंटीग्रेटेड  अप्रोच  होनी  चाहिए  ।  उसके  लिए  नेशनल  सीड  पालिसी  होनी  चाहिए  /
 इसी  प्रकार  से  स्टेट  और  सेंटर  में  कोआडिनेशन  होना  आई०सी०ए०आर०  रिसर्च  करता

 लेकिन  जेनतेटिक  साइन्स  बढ़  रही  जेनटिक  इंजीनिर्यारिंग  न  टिश्‌  कल्चर  की  जरूरत
 इसके  लिए  कोई  टाइम  बाउंड  प्रोग्राम  होना  इस  बारे  में  बड़ी-बड़ी  बातें  होती  रहती
 लेकिन  किसान  को  कोई  फ़ायदा  नहीं  हो  पाता  ।  एक  किताब  किसानों  से  लिए  निकलती  है

 आफ  सीड्सਂ  लेकिन  इस  किताब  का  किसानों  को  पता  ही  नहीं  है  ओर  न  ही  यह
 किताब  किसानों  को  मिल  थाती  सीड  सप्लाइ  से  बारे  में  आपको  अपनी  राय  बदलनी  पड़ंगी
 जब  अकाल  होता  सूखा  होता  है  तब  हंड  रेड  परसेंट  सीड  सप्लीमेंट  करना  पड़ता  ऐसे  समय
 में  गोडाउन  में  सीड  नहीं  होगा  तो  कैसे  काम  होगा  ।  दूसरी  बात  ह  यूमिडिटी  ज्यादा  होती  है  जिससे

 नदी  ह खो सीड  बेकार  हो  जाता  है  या  उसमें  कीड़ा  लग  जाता  है  ।  इसी  तरह  से  जहां  बारिश  ज्यादा  हू

 वहां  बारिश  के  बाद  सीड  सप्लाई  होता  वहां  पर  भी  कोल्ड  स्टोरेज  न  होने  से  उसका  जभिनेशन
 परसेंटेज  कम  हो  जाता  है  ।  इन  बातों  का  शिकार  किसान  होता  है  और  वह  भी  छोटा  किसामस
 ज्यादा  नुकसान  में  रहता  है  ।

 इसी  तरह  से  कीमत  का  भी  सवाल  सर्टिफ़ाइड  फाउंडेशन  मल्टीपल

 इमकी  दीमत  मनमाने  ढंग  से  ली  जाती  स्टेट  और  नेशनल  सीड्स  काप  रिशंस  में  किसानों  का

 शोषण  होता  है  ।  जब  यहां  पर  सवाल  उठाया  जाता  है  तो  कहा  जाता  है  कि  यह  राज्य  सरकार  का

 मामला  है  |  बीज  महाराष्ट्र  गुजरातं  आंध्र  प्रदेश  स ेआता  इसलिए  राज्य  सरकारों  को

 इसको  देखना  चाहिए  ।  आप  एग्रो  क्लाईमेटिक  रीजनल  जोन  के  मुताबिक  बीज  नहीं  कोल्ड

 स्टोरेज  की  व्यवस्था  नहीं  नेशनल  सीडे  पालिसी  नहीं  बनायेंगे  तो  कसे  काम  चलेगा  |  वर्षा  से

 पहले  जब  आप  सीड  सप्लाई  नहीं  करेंगे  तो  बह  समय  पर  उगेगा  उगेगा  तो  फसल  अच्छी  नहीं
 आएगी  ।  इसलिए  वर्षा  से  पहले  सीड  सप्लाई  करने  की  कोशिश  करनी  इसमें  सुधार  करने

 की  आवश्यकता  अभी  हमारे  यहां  लहसुन  का  बीज  बोया  लेकिन  एक  दाना  भी  पंदा  नहीं

 हुआ  ।  इसी  तरह  से  अब  सोनेलिक  गेहूं  की  फसल  के  लिए  बीज  हैं  तो  ड्राप  वेरायटी  की  उपज

 होती  है  और  एडल्ट्रेशन  की  वजह  से  मिक्स  क्राप  हो  जाती  है  ।  एडल्ट्रेशन  को  मी  सख्ती  से  रोका

 जाना  चा  ।  इस  बारें  में  राज्य  सरकारों  को  कहा  गया  लेकिन  इस  ओर  अधिक  ध्यान  देने

 की  आवश्यकता  है  |  सीड  कार्पोरेशन॒  को  भी  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 मेरा  यह  कहना  हैं  कि  जब  तक  ठीक  से  कोल्ड  स्टोरेज  का  प्रबंध  नहीं  होगा  तब  तक

 बीज  किसानों  को  नहीं  मिल  सकता  |  इस  बारे  में  स्टेट  और  सेंटर  में  क  आडिनेशन  होना  चाहिए
 इसी  तरह  से  राष्ट्रीय  वीज  भीति

 में
 परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  अगर  एग्रीकल्बर॑  का

 उत्पादन  ठीक  तनह  से  नहीं  होगा  तो  देश  की  इंकानभो  ठीक  नहीं  किसान  हीक  नहीं  रह

 सकता  में  जो  उप्रभोक्तता  -है,:उसको  खराब  हो
 इसलिए  ओेक्  बल्मह  कि

 कोई  न-कोई  राष्ट्रीय  नीति  इस  बारे  में  अवश्य  बनाई-ज़एनी  ता  एक  -
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 जज  -  ला  +  जज  नमन

 कृषि  मंत्री  मजन  :  उपाध्यक्ष  पाटिल  साहब  ने  कुछ  सुस्नव  रखे  हैं  और
 इन्होंने  पहले  अपने  सवाल  में  पूछा  था  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  कोई  नई  राष्ट्रीय  बीज  नीति
 जा  रही  तब  इसका  जवाब  दिया  गया  नहीं  ',  इसका  मतलब  यह  है  कि  जब  पहले  से
 नीति  तब  नई  नीति  शुरू  करने  की  बात  ही  नहीं  आती  ।

 उपाध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  जब  देश  आजाद  हुआ  उस  समय  देझ  में  कितन्प
 उत्पादन  होता  था  ।  उस  वक्‍त  5  करोड़  10  लाख  टन  आनाज  उत्पादन  होता  यह  बीजों
 की  मेहरबानी  नए  किस्म  के  बीज  सरकार  ने  क्सान  को  दिए  और  यहां  पर  एग्रीकल्चर
 यूनिवर्सिटियां  आई  सी  आर  में  वंज्ञानिकों  ने  इस  पर  रिसंच  किया  ।  इसका  हमारे  वंज्ञानिकों
 ने  बड़ा  भारी  शोध  क्या  और  शोध  करके  अच्छे  बीज  किसानों  को  उसी  की  मेहरबानी  है
 कि  अञज  मुल्क  में  15  करोड़  टन  अनाज  पंदा  होने  लगा  अच्छे  बीजों  को  वजह  से  ही  तीन

 गुना  ज्यादा  अनाज  पंदा  होने  लगा  प्रधान  मंत्री  जी  ने  खासतौर  से  एग्नीकल्चर  में  बड़ी  रूचि
 ली  देश  में  क्लाइमेटिकली  जोन  हमने  स्थापित  किए  ताकि  लोगों  की  हम  आबोहवा  के  हिसाब  से

 पूरी  जानकारी  दे  सर्क  कि  कौन-सी  फसल  इस  इलाके  में  आपको  बोनी  किस  समय  पर  बोनी

 चाहिए  ओर  कौन  सा  बीज  डालना  चाहिए  तथा  कितनी  खाद  उसमें  डालनी  ज़्ाहिए  ।  सारी  जानकारी

 हम  किसानों  को  देंगे  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  उत्पादन  हो  सके  और  किसानों  की  हालत  में  सुधार
 भी  हो  सके  ।  इन्होंने  कहा  कि  बीज  ठीक  नहीं  हमने  बाकायदा  कानून  में  संशोधन  करके  एक्ट
 बनाया  है  कि  अगर  कहीं  भी  कोई  बीज  में  मिलावट  करता  बीज  ठीक  नहीं  है  तो  उसको  एक
 हजार  रुपये  से  लेकर  छह  महीने  तक  की  सजा  मिल  सकती  बाकायदा  टेस्टिग  लबारटरी  मुल्क
 में  बन्री  हुई  हैं  ताकि  संम्पल  भरकर  टेस्ट  करें  जिससे  कोई  आदमी  मिलावटी  बीज  न  दे  सके  ।
 जो  सर्टिफाइड  सीड  होता  है  उस  पर  बाकायदा  मोहर  लगी  होती  उस  मोहर  को  किसान  कौ
 देखना  चाहिए  कि  वह  सर्टिफाइड  है  या  नहीं  ।  अगर  नहीं  है  तो  किसान  को  नहीं  लेना  चाहिए  ।
 इस  बारे  में  समय-समय  पर  बाकायदा  किसानों  को  बताया  जाता  हमारे  नेशनल  सीडस  फामं  हैं
 ओर  राज्यों  ने  भी  अपने  सीड  फार्म  बनाए  हुए  लेकिन  जितनी  मुल्क  को  ना  बीज
 तेयार  करके  हम  किसानों  को  नहीं  दे  पाते  इसलिए  टोटल  से  करीब  42  परसंट  ही  देते  बाकी
 किसानों  को  सरकार  फाउंडेशन  सीड्स  देती  चार  दफा  उसको  चंक  किया  जाता  भारत
 सरकार  देती  हैं  तो  मारत  सरकार  करती  है  और  राज्य  सरकार  देती  हैँ  तो  राज्य  सरकार  करती

 फूल  आने  १२,  फल  आने  पकने  पर  और  कटाई  के  समय  यह  देखा  जाता  है  कि  क्‍या  इस
 बीज  में  कोई  बीमारी  तो  नहीं  लग  गई  ।  क्‍या  यह  हमारे  स्तर  के  मुताबिक  है  या  नहीं  ।  बाकायदा
 प्रोसेस  सर्टिफ़ाई  करके  अगर  कंडीझ्षनन  पूरी  करता  है  तब  उसको  बेचने  की  इजाजत  देते
 19  लाख  टन  के  करीब  हम  सीड  पंदा  करते  हैं  ओर  56  लाख  क्विंटल  सीड  सारे  मल्क  में  हमने

 बांटा  यह  ठीक  है  कि  बीजों  की  कमी  दो-तीन  साल  से  सूंखा  पड़ने  की  वजह  से
 और  तिलहन  की  कमी  है  ।  गुजरात  और  राजस्थान  ऐसे  प्रान्त  हैं  जहां  बाजरे  का  सीड  बनता  है  ।
 दाले  और  तिलहन  मी  उस  एरिया  सें  ज़्यादा  पंदा  होते  हैं  ।  सूखे  को  वजह

 से
 हमें  काफ़ी

 फिर  भी  कोशिक्ष  हैं  किसानों  को  पूरा  सीड  मिले  ।  प्राईवेट  लोगों  का  रखते हैं  कि  किसी  प्रकार  की  गड़बड़ी  न  कर  पाएं  ।  ु

 किसे  बासासाहिब  विश्व  फ्टिल्ल  :  डिसीज्ड  सीड  मिलते  हैं  ।  ।

 ओ  भंजन  खॉल  :  बाकायदा  प्रोसेस  क  टैंस्टे  करके  बांद  में  किसानों को  देते  देने  से
 बाकायदा  टेस्ट  करते  हैं  कि  किसी  प्रकार  का  कोई  कीटाणु  ने  हो  जिससे  किसान  को  उँगासे
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 कोई  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  न  हो  ।  इन्होंने  समयबद्ध  कार्यक्रम  होना  चाहिए  यह  भी

 सरकार  ने  बाकायदा  समयवद्ध  कार्यक्रम  बनाया  है  और  इसके  लिए  एक  कमेटी  बनाई  है  वह  पूरी
 रिपोर्ट  देगी  कि  किस  तरह  से  किसानों  को  समय  पर  बीज  पहुंच  सके  और  किसी  प्रकार  की  शिकायत
 उनको  न  हो  इसका  अध्यक्ष  एक  बेज्ञानिक  वो  बनाया  गया  आपने  कीमत  के  बारे  में  भी  कहा  ।
 मैं  आपको  आंकड़  देना  चाहता  हूं  गेहूं  का बीज  सरकार  के  घर  में  465  रुपये  प्रति  क्विंटल  पड़ता  हैं
 और  किसान  को  वह  425  रुपये  प्रति  क्विंटल  देती  इसी  तरह  से  पंडी  काਂ  बीज  भी  465  रुपये
 प्रति  क्विंटल  सरकार  को  घर  में  पड़ता  है  और  425  रुपये  प्रति  क्विंटल  किसान  को  देती  वह
 घाटा  स्वयं  खाकर  विसान  को  सही  भाव  पर  बीज  देती  जबकि  आपने  कहा  था  कि  सरकार
 पर्चज  किसान  से  सस्ता  करती  है  और  उसे  बीज  महंगा  बेचतो  ऐसी  बात  नहीं  जनरल
 क्रोप  के  मुकाबले  में  इसका  ईलड  बहुत  बम  होता  है  उसको  सम्भालना  पड़ता  पानी  ज्यादा
 देना  पड़ता  आपने  कोल्ड  स्टोरेज  को  बात  कही  |  इनका  होना  जरूरी  है  इसके  लिए  हमने  एक
 मीटिंग  को  है  और  हंम  कोशिश  करेंगे  कि  बीज  को  इस  त२ह  से  सम्माल  कर  रखा  जाये  कि  एक
 प्रतिशत  भी  सौ  प्रतिशत  में  से  ऐसा  बोज  न  हो  जिससे  जभिनेशन  न  हो  ।  ज॑ंसा  सीड  आज  है  वंसा
 ही  6  महीने  के  बाद  क्सिान  को  मिले  और  उसे  शिकायत  का  मौका  न  इसका  हम  प्रय  स
 कर  रहे  हैं  ।  किसानों  को  समय  पर  बीज  देने  की  पूरी  व्यवस्था  र्सकी  कोई  शिकायत  मिले  तो
 मारत  सरकार  को  लिख  कर  दें  हम  जरूर  व.र्यबाही  आपने  लहसुन  के  बीज  के  बारे  में  भी
 कहा  कि  इसका  जभिनेशन  नहीं  आप  लिखकर  हम  जरूर  कार्यवाही  किसान  देश
 की  रांढ़  की  हड्डी  सरकार  चाहती  है  कि  उप्ते  समय  पर  अच्छी  खाद  और
 अंच्छा  बीज  मिले  |  हम  किसानों  को  पूरी  मदद  आपके  सहयोग  से  देंगे  ताकि  उसे  ज्यादा  से  ज्यादा
 लाभ  मिल  सके  ।

 ]

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  हमें  सरकार  के  इरादों  पर  शक  नहीं  माननीय  मंत्नी
 ने  कहा  है  कि  नीति  तो  है  परन्तु  कमी  यह  है  कि  इस  नीति  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा
 जबं  सूखे  और  बाढ़  ज॑ंसी  प्राकृतिक  विपदाएं  आती  हैं  तब  विसानों  को नकली  और  मिलावटी
 बेचे  जाते  हैं  और  फाऊंडेशन  सर्टीफाइड  बीज  और  दूसरे  ये  बीज  उपलब्ध  नहीं  होते

 ह

 |
 हैं  ।  माननीय  मंत्रो  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  प्रजनक  और  उत्तम  किस्म  के  बीज  उपलब्ध  हैं
 और  कया  फाऊंडेशन  बीज  राज्यों  को  भेजे  गये  जब  तक  राज्यों  द्वारा  इसको  सबसे  निचले  स्तर

 पर  क्रार्यान्वित  नहीं  किया  जाता  तब  तक  इरादे  पूरे  नही  समाचार  पत्रों  में  यह

 प्रकाशित  हुआ  है  कि  कुछ  राज्यों  में  किसानों  को  नकली  बीज  दिये  गए  हैं  ।  इसलिए  ऐसी
 परिस्थितियों  हमारा  लक्ष्य  यह  है  कि  सातवीं  पंचक्षीय  योजना  के  अन्त  तक  175  मिलियन  का

 लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  जाना  चाहिए  और  इस  लक्ष्य  क ेलिए  विशेष  कदम  उठाये  जाने
 भावनीय  कृषि  मंत्री  हारा  उठाये  गये  कदमों  के  मैं  उनको  मुबारक॒बाद  देता  हूं

 ।  वह

 यह  देखने  केकलिए  कठोर  प्रयास  कर  हैं  कि  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  जाए  |  परन्तु  साधारणतया

 यह  जहत्वकांक्षी  हो  सकता  है  क्योंकि  जल  और  उरबंरक  के  अतिर्क्त--दूस॑री  चीजों  की  तो  बात  ही

 छोड़िए--बीज  ही  मुल्य  चीज  जब  किसान  को  आवैेश्यकता  पड़ने  उचितें  दाम  पर  यह
 मल  तो  प्राप्त  करना  बहुत  मुश्किल  होगा  ।  हमारे  बज्लनिकों  पने  ऐसे  ॒
 छ्िकास  लिया  जिन  परु  तस्कीप्का  प्रॉफाव  भी  नहीं  पड़ेगढ  ।  भष्छीरफिस्मों
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 श्री  सोमनाथ

 बीजों  का  विकास  किया  गया  समस्या  यह  नहीं
 है

 कि  हमारे  वैज्ञानिक  ने  उन्नति  नहीं  की  है
 परन्तु  समस्या  इसके  परिणाम  क्सिान  तक  पहुंचाने  की  है  |  हमारे  यहां  कृषि  सम्बन्धी  ग्राम  सेवक

 है  ।  विश्व  बेंक  इंसके  लिए  एक  ही  बार  में  घन  नहीं  देता  जब  तक  राज्य  स्तर  पर  ग्राम  सेवक

 कृषि  विभाग  के  साथ  रहते  और  खंड  विकास  अधिकारियों  के  साथ  नहीं  रहते  हैं  तो  ग्राम  सेवकों

 को  आवश्यक  रूप  से  घ.म  से  कम  एक  सप्ताह  में  चार  दिन  गांवों  में  जाना  चाहिए  ।  वास्तव  में  ये

 गांवों  में  नहीं  जाते  क्सिनों  को  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरित  करनी  होगी  ।  जैसा  कि

 मामनीय  मंत्री  ने  अभी  कहा  किसानों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  तेजी  से  कदम  उठाये  जाने

 चाहिये  ।

 किसानों  को  सिफं  ग्राम  सेवकों  अर्थात्‌  कृषि  विभाग  अधिकारियों  के  माध्यम  से  ही  शिक्षित
 किया  जा  सकता  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  और  जब  तक  बीजों  को  एक  राज्य
 से  दूसरे  राज्य  में  नहीं  भेजा  जाता  तब  तक  लंक्ष्य  को  प्राप्त  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  सिर्फ  राष्ट्रीय
 बीज  निगम  ही  परन्तु  हमें  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  राज्य  सरकारें  भी  फाऊंडेशन  और

 फाईड  बीज  बना  सके  |  यदि  किसी  अन्य  राज्य  में  बीजों  की  कमी  है  तो  बीजों  को  लाने  ले
 जाने  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  होता  चाहिए  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बारे  में  देखना  चाहिए  ।  यदि

 इन  कार्यों  को  कुशलता  से  किया  जाता  है  तो  सिर्फ  तभी  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  और  सूखे  तथा  बाढ़
 से  प्रभावित  क्षेत्रों  किसान  की  सहायता  की  जा  सकती  है  और  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा
 सकता  इस  निश्चित  तौर  पर  यह  एक  वहुत  कठिन  काये  इसके  बारे  में  सिर्फ  बातें
 करने  से  ही  काम  नहीं  इसको  कार्यान्वित  किवा  जाना  चाहिए  ।  जवाब  यह  है  कि  इसको
 निष्ठा  और  ईमानदारी  से  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  मंत्री  को  दूसरे  मंत्रियों  के  साथ

 बंठक  में  इस  मामले  पर  चर्चा  करनी  समीक्षा  करनी  विभिन्‍न  राज्यों  से  इस
 सम्वन्ध  में  रिपोर्ट  प्राप्त  की  जानी  चाहियें  और  तभी  उनको  यह  जानकारी  प्राप्त  हो  सकेगी  कि

 इसको  कितने  अच्छे  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा
 ह

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  उपाध्यक्ष  मैं  समय  का  ख्याल  रखते  हुए
 माननीय  मंत्री  जी  से  एक-दो  महत्वपूर्ण  प्वाइंटस  पर  ही  कंलेरिफिकेशन  मंत्री  जी

 उत्तर  में  कहा  है  कि  चाहे  फाउन्डेशन  सीड  का  प्रशइन  या  सटिफाईड  सीड  का  सवाल  देश

 सभी  तरह  के  बीजों  की  कमी  लेकिन  दूसरी  ओर  नेशनल  सीड  कार्पोरेशन  ने  अपनी  एनअल
 रिपोर्ट  वर्ष  1985-86  में  यह  कहा  है  कि  1:35  लाख  क्विंटल  व्हीट  का  बीज  बेचा  न  जा  सका  इसलिए
 उन्होंने  उसे  नॉन-सीड  के  रूप  में  ओपन  मार्केट  में  कम्पीटीटीव  रेट  पर  बेच  दिया  ।  उस  व्हीट  बीजू  को  _

 कम्पटीटीव रेट पर बेचे जाने से सरकार को कितना तुकसान उठादा पड़ा । एक ओर तो हमारे देश में संटिफाइड सीड की कमी फाउन्डेशन सीड और सर्टिफाइड सीड उपलब्ध नहीं दूसरी ओर यदि सीड कार्पोरेशन कई लाख रुपये का बीज नुकसान सर्टिफाइड बीज को सरिफाइड सीड के रूप में बेच दे तो वह.हमारे लिए विचारणीय विधय मैं चाहुंगा कि ऐसा किन परिस्थितियों में मंत्री जी स्पष्ट निंदा दूसरे.जहाँ तक व्हीट और पंडी की बात है,”हमारे देश में कई एग्रीकल्चरल निवर्सिीटीज/और इंसटीटयूशन्स किंसानों:को सर्टिफांइड सीड या हाई ब्रीडिंग वेराइटी उपलब्धे करा 290
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 रहे  है लेकिन  इसके  अलावा  पलल्‍्सेज  और  ऑयलसीडस  को  भी  इस  देश  में  भारी  कमी  अखबारों

 के  माध्यम  से  हमें  बराबर  जानकारी  मिलती  रहती  है  कि  सन  फ्लाबर  जैसा  बड़े  महत्व  का  ऑयल

 स्रोत  न  तो  हमारे  देश  में  जरूरत-भर  के  लिए  उपलब्ध  है  और  न  समय  पर  मिल  पाता  है  ।  इसके

 लिए  सरकार  को  ओर  से  क्या  व्यवस्था  की  जा  रही  इसी  प्रकार  ग्रीन  मँन्यौर  के  लिए  जैसे

 जन्तर  ढेंचा  जो  हमारे  खेतों  की  उबंरा  भक्ति  को  बनाए  रखने  के  लिए  बहुत  आवश्यक  की

 भी  कमी  इस  देश  में  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हमारे  खेत  न  खराब  न  हों  क्योंकि  कैमिकल

 फटिलाइजसं  डालने  से  उनकी  उवंरा  शक्ति  का  हास  होता  जा  रहा  इसलिए  ग्रीन  मेन्यौर  के

 सम्बन्ध  में  आपके  कार्पोरेशन  को  क्‍या  पौलिसी  सरकार  का  क्‍या  विचार  मैं  चाहता  हूं  कि

 मंत्री  जी  इस  पर  भी  प्रकाश  डालें  कि  वह  कंसे  ग्रीन  मेन्यौर  किसानों  को  समय  पर  सप्लाई  कराने  की

 व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।

 सके  अलावा  1983  में  10  हजार  क्विटल  बाजरे  का  सड़ा-गला  बीज  यू०  पी०  और

 राजस्थान  सरकार  के  राज्यों  को  नेशनल  सीड  कार्पोरेशन  ने  सप्लाई  किया  था  या  किसी  प्राइवेट

 एजेंसी  ने  किया  था  या  किसने  किया  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  और  उसके  खिलाफ  मंत्रालय  ने

 कोई  कार्यवाही  की  या  नहीं  ?

 oc  अभी  हाल  ताजा  खबर  तीन-चार  महीने  बिस्कीमान  ने  जो  बिहार
 में  बीज  सप्लाई  विया  था  और  जिसको  लगभग  ढाई  लाख  हैक्टेथर  जमीन  पर  बोया  गया  उसमें

 जर्मीनिशन  हुआ  ही  नहीं  ।  उनकी  सारी  उनका  सारा  श्रम  नष्ट  हो  मैं  जानना  चाहूंगा
 कि  बह  सीड  किसने  सप्लाई  किया  कहां  से  क्सानों  के  पास  पहुंचा  और  उनके  खिलाफ  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  ।

 इसके  अलावा  मैं  एक  बड़ा  महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  पॉलिसी  मैं  व्यवस्था

 है  मनी  बैक  गारंटी  मगर  इस  तरह  से  बीज  न  न  न  पंदावार  तो  किसानों  को

 उनका  पंसा  वापस  दिया  तो  मैं  जानना  चाहूंंगा  कि  इस  स्कोम  के  तहत  कितने  लोगों  ने

 लाभ  उठाया  है  ?  क्‍या  इस  देश  में  एक  प्रतिशत  लोग  भी  इसकां  फ्रायदा  न  उठा  याद  ऐसा
 तो  क्या  इसका  कारण  यह  नहीं  है  कि  इस  मनी  बैक  गारंटी  कानून  की  क्लॉज  ऐसी  हैं  जिनकी  वजह
 से  को  मुआवजा  नहीं  मिल  पाता  है  या  फिर  क्सानों  को  इसको  जानकारी  ही  नहीं  है  या

 कौन  से  कारण  इतना  जबंद्रस्त  नुकसान  उठाने  के
 बावजूद  किसानों  को  उनके  दामों  का

 रीइम्बसंमेंट  क्‍यों  नहीं  किया  गया  है  ?

 इसी  के  साथ  मैं  एक  सवाल  और  पूछना  चाहता  हूं  जो  बड़ा  महत्वपूर्ण  ह ैऔर  बह

 यह  है  कि  इन्होंने  जहां  भी  संस्थाएं  बनाई  कायम  की  हैं  वे  इतनी  दूर  हैं  कि  वहां  से  सप्लाई
 करना  बड़ा  मुश्किल  है  और  समय  पर  वीज  इसी  कारण  नहीं  मिल  पा८ा  आज  सारा  सदन  इस

 बात  को  जानता  है  और  हमारे  माननीय  सदस्य  ने  भी  कहा  हम  सब  इस  बात  से  अवगत  हम
 सब  किसान  कभी  भी  समय  से  बीज  इसलिए  नहीं  पहुंच  पाता  है  क्‍योंकि  सेंटर  300  या  400

 किलोमीटर  दूर  बने  हुए  क्‍यों  नही  आप  सर्टीफाइड  सीड  को  उगाने  के  10  गांवों  के  बीच

 में  एक  सेंटर  बनाएं  और  क्सानों  को  ही  यह  काम  करने  वे  ही  वे  ही  सप्लाई  करे  ।  इससे
 आपके  कैरिएज  के  चाज  भी  बचेंगे  और.जो  तमाम  तरह  का  वःरप्शन  इसमें  होता  बह  भी  नहीं

 ग्रेगा  +  क्या  ऐसी  जी  करोड़ों  किसानों  के  हितों  को  देखते  हुए  करना

 चाहेंगे  ?  न
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 गौरी  शंकर  राजहूंस  :  उंपाष्यक्ष  मैं  एक  बात  कह  कर  खत्म

 करू गा  क्‍योंकि  मैं  जानता  हूं  समय  बहुत  हो  गया  मैं  एक  ही  बात  जानना  चाहता  मंत्री  जी
 ने  जो  लोग  स्पूरियस  सीड  सप्लाई  उनके  र  कानूनी  कार्यवाही  की  उनको  दण्ड
 दिया  यह  को  पता  है  कि  बिहार  में  जो  पिछली  बाढ़  वह  डेढ़  सौ  सालों  में

 अभतपव  बाढ़  ऐसी  बाढ़  पहले  आई  नहीं  थी  |  लोग  तबाह  हो  बर्बाद  हो  सभी

 चीजें  चली  गईं  |  फिर  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  को  सहायता  दी  और  राज्य  सरकार  ने  बिस्कोमान  को

 स्प्रियस  सीड  दिए  या  राज्य  सरकार  ने  बिस्कोमान  को  पैसा  दिया  और  बिस्कोमान  ने  स्पूरियस
 सीड  दिए  जिनका  जर्मनिशन  नहीं  हुआ  और  50  लाख  मार्जिनल  फामंर्स  तबाह  हो  गए  ।  उन्होंने
 खाद  भी  दूसरे  इनपुट्स  मी  लगाए  और  रबी  की  फसल  तो  हुई  ही  खरीफ  की  फसल  मी

 नहीं  हुई  ।  लोग  बर्बाद  हो  तबाह  हो  गए  ।  रबी  की  फसल  तो  केवल  एक  ही  कारण  से  खराब

 हुई  और  वह  कारण  है  स्पूरियस  इसी  को  वजह  से  रबी  को  फसल  नहीं  हुई  ।  इसमें  करोड़ों
 का  घपला  आप  कोआप  रेटिव  की  बात  कहते  इस  बजट  में  मी  कहा  गया  है  कि  कोआपरेटिव
 को  हम  आगे  बढ़ावा  लेकिन  कोआपरेटिव  के  ऊपर  जो  नाग  बंठा  हुआ  जो  सांप  बंठा  हुआ  है
 जो  अजगर  बंठा  हुआ  उसको  हटाने  के  लिए  आप  क्या  कर  रहे  हैं  । आप  केवल  यह  कहकर  मुह
 मोड़  लेंगे  कि  यह  तो  राज्य  सरकार  का  क्षेत्र  है  |  मैं  तो  नाम  भी  ले  वह  नाग  यहां  बंठता  है

 टेट  गवनंमेंट  का  महकमा  यह  कह  कर  करोड़ों  लोगों  को  आप  अंधकार  में  धकेल  क्या
 इस  प्रकार  से  सकार  अपनी  जिम्मेदारी  से  मुह  मोड़  सकती  है  ?  अगर  नहीं  मोड़  सकते  तो
 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  यहां  सदन  में  क्योंकि  मुझे  लाखों  फामंस  को  बिहार  में  जाकर  बताना

 कि  उनके  साथ  यह  घोखा  क्‍यों  किया  गया  उनको  जाली  सीड  क्‍यों  दिया  गया  उनके
 साथ  घोखा  क्‍यों  किया  गया  है  ?  यदि  घोखा  किया  गया  तो  उस  आदमी  को  सख्त  से  सख्त  सजा
 क्यों  नहीं  दी  गई  ?

 यह  स

 झो  चितामणि  जेना  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  से  एक  बात  पछना
 चाहता  हूं  ।  जब  वह  मेरे  मित्र  श्री  पाटिल  के  प्रकन  का  उत्तर  दे  रहे  तब  कह  रहे  थे  कि  हमारे
 देश  में  उन  लोगों  को  सजा  देने  के  लिए  पर्याप्त  कानून  हैं  जो नकली  और  अधिमिश्रित
 बीज  इत्यादि  बेच  रहे  हैं  ।  परन्तु  इनकी  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  उल्लेख  करता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  बीजों

 को  एक  आवश्यक  वस्तु  घोषित  करने  के  पश्चात्‌  और  तदनुसार  1983  में  जब  इसने
 बीज  नियंत्रण  आदेश  पारित  किया  तो  देश  के  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  ने  इस  पर  स्थगन  आदेश  दे
 दिया  ।  कई  गेर-सरकारी  व्यापारी  न्यायालय  में  गये  और  न्यायालयों  ने  स्थगन  आदेश  दे

 '

 दिया  ।  यदि  ऐसा  है  उस  आदेश  को  किस  प्रकार  लागू  किया  जा  सकता  है  ?

 संस  966  का  बीज  अधिनियम  पारित  किया  गया  परन्तु  दुर्भाग्यवश  राज्यों  ने  इसको
 अभी  तक  लाग  नहीं  क्या  है  ।  अपने  राज्यों  में  इसको  लागू  राज्य  सरकारों  का  उत्त  रदायित्व
 बनता  है  |  परन्तु  जहां  तक  मेरी  जानकारी  लगभग  दस  राज्यों  ने यह  अधिनियम  लाग  नहीं  किया
 है  ।  ऐसी  स्थिति  में  दोषी  को  सजा  क॑से  दी  जा  सकती

 :
 इसके  अतिरिक्त  एक  बात  और  माननीमः  मंत्री  जानना  चाहता  1970  में  पश्चिमी  -

 देशों  में  अ्रति  गेह  3000  किलोग्रेम  था  जिसमें  मा  १  करके  1980  तकः  3800:
 किलोग्राम  कर  दिया  गया  चमत्कारिक  उत्पादन  हाईब्रीड  बीजों  और  अधिकः
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 वार  देने  वाली  किस्मों  के  बीजों  का  इस्तेमाल  करके  प्राप्त  किया  ।  इस  जब  तक  बीजों  के
 सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  नीति  नहीं  होगी  तब  तक  हम  उस  तरह  की  अधिक  उपज  को  कैसे  प्राप्त  कर
 सकते  हैं  ?  हमारे  देश  में  प्रति  हैक्टेयर  गेहूं  की  उपंज  लगभग  1700  किलोग्राम  अधिक  उत्पादन
 केसे  किया  जा  सकता  है  ?  इसके  अतिरिक्त  हमारी  जनसंख्या

 में
 वद्धि  हो  रही  जब  तक  हम

 भी  अपने  खेतों  में  हाईब्रीड  बीजों  को  पंदावार  नहीं  करते  हैं  तो  इस  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  का  पेट
 कंसे  भरा  जायेगा  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हाईब्रीड  बीजों  का  मूल्य  असाधारण  इसके  मूल्य  बहुत  अधिक
 और  यह  विशेषकर  छोटे  और  सीमांत  किसानों  की  पहुंच  से  बाहर  है  ।  व्यापारी  हाइब्रीड
 बीजों  और  अधिक  पंदावार  देने  वाले  बीजों  के  मूल्य  में  वद्धि  करते  हैं  और  अधिक  लाम  कमाने  के
 लिए  ये  अधिमिश्नित  बीजों  इत्यादि  में  मी  मिलावट  कर  देते  मैं  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  बारे  में
 नहीं  कह  रहा  हूं  ।  माननीय  मंत्री  इस  बारे  में  जानते  इसलिए  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि
 उस  निगम  में  और  अधिक  हाईब्रीड  बीजों  के विकास  और  पंदावार  के  लिए  वह  व्यक्तिगत  रूप  में
 ध्यान  दें  ।  क्योंकि  जब  तक  घन  की  कमी  वे  उनका  विकास  कर  सकते  ।  हाईब्रीड  और
 फाईड  बीजों  के  ऊंचे  मूल्यों  की  वजह  से  कुछ  किसान  अधिक  नकली  बीज  बनाने  में  लगे  हुए
 हैं  और  अधिक  पेदावार  वाले  बीजों  का  उत्पादन  दुबारा  नहीं  किया  जा  रहा  मारतीय  बीज
 निगम  द्वारा  सफाई  किये  जाने  वाले  बीजों  का  ही  वे  स्वयं  उनका  उत्पादन  नहीं  करते  हैं  बल्कि  वे  भी
 इनको  किसानों  से  खरीदते  हैं  ।  परन्तु  पहले  से  ही  माननीय  मंत्री  इस  बात  से  सहमत  हो  गये  हैं  वि
 अधिकतर  दूरदराज के  क्षेत्रों  में  कोल्ड  स्टोरेज  नहीं  इसके  अतिरिक्त  सर्टीफाईड  अथवा
 कारी  बढ़िया  किस्म  के  बीजों  की  पैदावार  करने  के  लिए  किसानों  को  प्रशिक्षित  नहीं  किथा  जाता
 है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से यह  जानना  चाहता  इस  विषय  में  किसानों  को  शिक्षित

 करने  के  लिए  क्या  कायंक्रम  है  ताकि  वे  अच्छी  किस्म  के  बीज  पंदा  कर  इन  शब्दों  के  साथ
 मैं  आपका  बहुत  आमभारी  हूं  ।

 श्री  मजन  साल  :  उपाध्यक्ष  सोमनांथ  जी  ने  नीति  लागू  करने  के  बारे  में  ठीक  बात  कही
 हैं  और  नीति  पुरजोर  तरीके  से  लागू  भी  करनी  सरकार  की  यह  मरसक  कोशिश  भी  है
 कि  जो  नीति  इस  सम्बन्ध  में  बनी  हुई  है  उसको  लागू  भी  किया  जाये  ।  किस  तरह  से  सीड़  को  तेयार
 करना  किस  तरह  से  डीलर  को  देना  है  और  किस  तरह  से  उसे  पंदा  करके  लोगों  तक  पहुंचाना  है
 इसकी  पूरी  जानकारी  अवद्य  मिलनी  चाहिए  ।  हमें  कहीं-कहीं  से  थोड़ी-बहुत  शिकायतें  सुनने  को
 मिलती  रहती  हैं  ।  उनको  हमने  समय-समय  पर  दूर  भी  किया  है  ।  लेकिन  फिर  भी  हमें  इसकी
 में  जाना  होगा  ताकि  किसानों  को  किसी  प्रकार  की  शिकायत  का  मौका  न  मिले  ।  यह  ठीक  बात  है

 कि  जब  हम  किसान  को  समय  पर  और  अच्छा  सीड़  देंगे  तमी  हम  अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सकेंगे

 हमारा  लक्ष्य  175  मिलियन  टन  अनाज  पैदा  करने  का  यह  हम  पैदा  तभी  कर  पायेंगे  जब  सारी

 सुविधायें  किसानों  को  देंगे  और  समय  पर  सीड़  पहुंचायेंगे  ।  इसके  लिए  पूरा  प्रयत्न  सरकार  करेगी  ।
 बीज  के  महत्व  को  तो  आप  सब  जानते  ही  होंगे  ।  असली  बेस  तो  बीज  ही  होते  अगर  किसी  मकान

 का  फाऊंडेदन  ही  अच्छा  नहीं  है  तो  उस  पर  महल  कंसे  बनेगा  ।  फाऊंडेशन  मजघूत  होने  पर  ही  उस

 पर  महल  अच्छा  बनेगा  ।  इसी  प्रकार  अगर  बीज  अच्छा  होगा  तो  उत्पादन  भी  अच्छा  उत्पादन

 न  बढ़ने  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।
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 श्री  मजन
 है  पं

 हमारे  वज्ञानिकों  ने  इस  बारे  में  बड़ा  भ  गरंरे  अभुसंघान  किया  है  और  वह  रात  और  द्नि

 काम  में  लगे  हए  उन्होंने  1600  प्रकार  के  नये  हाई-ब्रिड  बीज  पैदा  किये  हैं  ।  यह  कोई  छोटी  बात
 नहीं  इसके  साथ  ही  हमारे  माननीय  सदस्य  ने  यूनिवर्सिटियों  और  सी

 ठीक  बात  कही  है  ।

 आप  तो  जानते  ही  हैं  कि  किताबी  ज्ञान  ते  इतनी  जल्दी  ज्ञान  हासिल  नहीं  कराया  जा  सकता
 है  ।  जब  तक  हस  मोके  पर  जाकर  सारी  चीज  नहीं  समभायेंगे  तब  तक  कोई  फांयदा  किसानों  को

 नहीं  हो  हमारी  जो  यूनिवर्सिटियां  दूसरे  एग्रीकल्चर  डिपार्टमेंट  हैं  और
 वह  समय-समय  Ut  जासे  हैं  ओर  अच्छा  काम  करते  हम  आगे  भी  और  ऐसे  प्रोग्राम

 बनाने  जा  रहे  हैं  ताकि  किसानों  को  उसका  पूरा  लाम  मिल  सके  ।  हमारे  जो  भी  डिपार्टमेंट  किसानों
 को  यह  सब  समभाने  में  लगे  हुए  उनको  चाहिये  कि  वह  हर  महीने  में  कम  से  कम  एक  हफ्ते  तो
 गांवों  में  जायें  और  मोके  पर  लोगों  को  समझभायें  ।  वह  हर  हालत  में  1-2  गांव  सिलेक्ट  कर  लें  ताफि
 मौके  पर  जाकर  यह  सब  कुछ  आसानी  से  समभा  सके  कि  तिलहन  और  दालें  ऐसे

 लगानी  हैं  ।  यह  सब  होने  के  बाद  ही  उस  पर  अमली-जामा  पहनाया  जा  सकता

 इसी  तरह  से  सूखा  और  बाढ़  के  बारे  में  जिक्र  विया  गया  सूखे  के  रण  हमें  दिक्कत  कुछ
 आई  है  ।  लेकिन  सरकार  ने  हर  तरह  से  लोगों  को  मदद  ५हुचायी  है  ।  जहां  सूखा  है  या  कमर  पानी

 वहां  हम  इस  बात  की  कोशिश  करेंगे  कि  कम  पानी  में  कौन  सी  फसल  वहंं  पंदा  सकती  है  ताकि
 थोडे  पानी  में  फसल  पंदा  की  जा  सके  और  लोगों  का  जीवन  स्तर  ऊंचा  उठाया  जा  सके  ।

 इसी  तरह  से  त्रिपाठी  जी  ने  सन-फ्लावर  और  ग्रीन  ढाँचे  के  बारे  में  बात  कही  ।  यह  ठीक  बात

 है  कि  सन-फ्लावर  कम  पेदा  होता  लेकिन  हमने  रंशिया  से  मंगाने  की  कौशिश  की  हम

 रश्षिया  से  लाकर  किसानों  को  देंगे  ताकि  उसका  उत्पादन  भी  ज्यादा  हो  सकें  और  सीड  भी  अच्छा
 मिल  ढांचे  आदि  के  बारे  में  घास  के  बारे  के  भी  इसके  लिए  भी  हमने  नये/हीज
 ईजाद  किये  क्योंकि  राजस्थान  बिहार  में  और  गुजरात  में  मी  बड़ी  भारी  समस्‍या  है  सूखे  और

 बाढ़  में  ।  वहां  अगर  चारे  के  लिए  अच्छे  सीड  नंहीं  हों  तो  आप  जानते  हैं  कि  कि  सान  के  लिए  पश  भी
 रीढ़  की  हड्डी  है  इसलिए  पशुधन  को  भी  देने  के  लिए  हमने  अच्छे  बीज  पैदा  करने  कौ  कोशिश

 की  है  और  हम  अब  भी  कोशिश  रहे  इसी  तरह  से  आपने  कहा  कि  राजस्थान  में  बाजरे  का
 सीड  गन्द्रा  आ  गया  तो  यह  हमारे  आज  ही  नोटिस  में  बात  आई  पहले  हो  तो  मुझे  उसकी

 जानकारी  नहीं  है  ।  हम  इसमें  देखेंगे  कि  क्या  कार्यवाही  हो  सव॒ती  आपकी  एक  बात  में  वजन  है
 कि  बहार  राजहस  जी  ने  भी  त्विपाठी  जी  ने  भी  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास

 गेहूं
 का  सीड  नहीं  था  और  न  होने  की  वजह  से  हमने  बिहार  गवनंमेण्ट  को  कहा  कि  हमारे

 पास  संर्टि

 फाइड  सीड  नहीं  है  तो  उन्होंने  कहा  कि  हमें  सीड  की  बड़ी  मारी  सख्त  जरूरत  है  इस  पर  एफ०सी०
 आई०  ने  4  लाख  क्विंटल  अंच्छे  से  अच्छा  गेहूं  लेवःर  दिया  ।  आप  जानते  हैं  कि  चाहे

 गेहूं
 '
 चाहे

 चना  चाहे  ग्वार  चाहे  सरसों  चाहे  बाजरा  खाने  वाली  कोई  जिस
 हो  तो

 नेशन  उसका  हो  इसलिए  हमने  अच्छा  गेहूं  छांटकर  उनको  दिया  और  बिहार  गवनंमेण्ट  से

 कह  दिया  कि  यह  सर्थि  बीज  नहीं  उस  चार  लाख  किगंटल  में  से  एक  लाख  क्विंटल  हमने
 जे०  एण्ड  के०  को  जे०  एण्ड  के०  को  कोई  खास  शिकायत  नहीं  बिहार  से  शिक्रायत  हमको
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 ब्ररूर  मिली  है
 कि  उसका  जमिनेशन  ठीक  नहीं  है  ।  इसके  दो  कारण  हो  संकते  जैसे  बाढ़  की  बात

 आज  फसल  उसमें  बोई  है  और  4  दिन  में  उसमें  पानी  भर  बाढ़  आ  गई  तो  जमिनेशन
 नहीं  हो  सकता  या  सूखा  हो  जाय  तो  उसमें  जमिनेशन  नहीं  हो सकता  फिर  भी  हम  उसकी  जांच
 करवा  रहे  हमारे  बहुत  सीनियर  आफिसर  जो  इन  डिपार्टंमेण्ट  के  संक्रेटरी  हैं  वह  मी  आज  से  एक
 हफ्ते  पहले  बाकायदा  एक  टीम  लेकर  मौके  पर  गये  हैं  कि  कंसे  ज्मिनेशन  नहीं  हुआ  और  कहां  तक
 नहीं  हआ  लेकिन  उसमें  हमारा  कोई  दोष  नहीं  हमने  बिहार  सरकार  को  पहले  कह  दिया  था  कि
 यह  सर्टिफोइड  सीड  नहीं  हैं  इसलिए  हमारी  कोई  गारण्टो  नहीं  होगा  ।  बिहार  गवनंमंण्ट  का  भी  यह
 कत्तंव्य  बनता  था  कि  वह  बताते  किसानों  को.कि  यह  सर्थिफाइड  सीड न  ॑हीं  है

 डा०  गोरी  शांकर  राजहूंस  :  बिहार  सरकार  ने  बताया  ही  नहीं  है  ।

 श्री  भजन  लाल  :  वही  मैं  कह  रहा  हं  कि  उनको  बताना  चाहिए  था  कि  यह  सर्टिफाइड  सीड
 नहीं  है  ।  अच्छा  गेहूं  था और  हमने  इसको  बाकायदा  टेस्ट  जरूर  किया  है  और  देखा  है  कि  इसका

 ठीक  है

 डा०  गौरी  झंकर  राजहंस  :  ऐसा  है  इसकी  पूरी  रिपोर्ट  लेकर  हमको  बता  देते  जिससे  हम  लोगों

 -  श्री  मजन  लाख  :  एक  आपने  कहा  कि  सीड  दूर  मिलता  नजदीक  मिलना  हमारे
 सैण्ट्स  नजदीक  होने  इसकी  भो  कोशिश  हम  करेंगे  कि  किसान  को  नजदोक  से  नजदीक

 सैण्ट्स  पर  बीज  मिले  ।  एक  बात  आपने  कोआपरेटिव  की  कही  कि  कोई  नाश  बंठा  है  या  क्‍या  है
 तो  इसंको  भी  हम  लेविन  वह  जो  कोआप  रेटिव  संस्था  है  वह  बिहार  की  स्टेट  गवनंमेण्ट

 «..  डा०  भोरी  शंकर  राजहूंस  :  हमारी  मावनाएं  आप  बिहार  सरकार  तक  पहुंचा  तो  सकते  हैं  ।

 क्रो  भजन  हमअ  पकी  भावनाओं  की  कद्र  करते  हैं  और  आपने  जो  मावनाएं  रखी  उनको
 भी  हम  सममते  दूसरा  इन्होंने  कहा  कि  बीज  में  कितना  घाटा  गेहूं  की  सरकार  की  कितनी
 शानदार  नीति  है  किसान  के  हित  में  कि  हम  किसान  को  घटिया  किस्म  का  बीज  नहों  देते  ।  1984-
 85  में  हमारे  पास  सीड  देने  के  बाद  जो  सीड  बच  गया  था  उसको  हमने  अगले  सीड  के  रूप  में  किसानों
 को  नहीं  दिया  ।  इसलिए  नहीं  द्विया  कि  हो  सकता  है  कि  इसमें  कहीं  जमिनेशन  कम  न  हो  जाय
 लिए  उसको  बाकायदा  गेहूं  के  रूप  में  बाजार  में  बेचा  और  उससे  सरकार  को  एक  करोड़  90  लाख
 रुपये  का  वाटा  हुआ  और  उस  सीड  की  क्वाण्टिटी  एक  लाख  35  हजार  क्विंटल  वह  सी

 हों  दिय के  बाद  घटिया  हो  जो  बच  वह  बचा  हुआ  सीड  हमते  किसान  को  नह

 हित  में  ||

 इसी  तरह  से  जैना  साहब  ने  भी  कुछ  बात  कही  कानून  के  बारे  में  कि  सुप्रीम  कोर्ट  में  है  तो

 हम  देखेंगे  कि  क्‍या  है  ।  आपने  कहा  कि  दूसरे  देशों  में  ज्यादा  उत्पादन  कर  सबते  कुछ
 ज्यादा  हो  सकता  हमारे  यहां  कम  है  तो  दूसरे  देशों  के  मुकाबले  में

 हमने  बहुत  दरक्की की  है  लेविन

 कुछ  देश  अभी  भी  हमसे  आगे  चाइना  ने  हमारे  से
 आगे

 न  इसमें  कोई
 दो  राय  नहीं  आज  से  20  साल  प्रहले  आज  बहुत  आगे

 है  ।  हम  पूरी  कोशिश  में  हैं  कि  अच्छा  और  उत्पादन  तभी  होगा  जब



 आधे  घण्टे  की  चर्चा  16  1988

 श्री  मजन
 |  है

 अच्छा  बीज  हम  किसान को  उन्‍नत  बीज  पैदा  करने  कौ  हम  पूरी  कोशिश  करेंगे  ताकि  किसान
 को  अच्छा  बीज  दिया  जा  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  समा  कल  11.00  म०पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित

 होती  है  ।

 6.50  भ०प०

 तत्पदचात  लोक  समा  17  1988/27  1909  के

 ग्यारह  बजे  स०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  श्री  दुर्गा  प्रिंटिंग  1867,  नई
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